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 लोक  बजे  समवेत  हुई  ।

 महोवष  पीठासीन

 प्रशनों  क ेसोखिक  उत्तर

 ]
 अध्यक्ष  सहोदय  :  श्री  अनन्त  प्रसाद  सेठी--अनुपस्थित  ।

 श्री  जगन्नाथ  चौधरी  ।

 दोहरी  उत्तर  प्रदेश  में  ताप-विद्युत  एकक  स्थापित  करना

 +203  श्री  जगन्नाथ  चोधरो  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ,  क्‍या  आजमगढ़  जिले  में  दोहरी  घाट  में  एक  ताप-विद्युत  एकक  स्थापित  करने  का
 विचार  ताकि  उत्तर  प्रदेश  के  पूर्वी  गो  रखपुर  और  बलिया
 को  बिजली  की  पूरी  सप्लाई  सुनिश्चित  की  जा

 कया  उत्तर  प्रदेश  राज्य  विद्युत  बोर्ड  के  एक  अध्ययन  दल  ने  इस  एकक  की  स्थापना  की
 व्यवहायंता  के  बारे  में  अध्ययन्त  और  सर्वेक्षण  करने  के  लिए  उस  स्थान  का  दौरा  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 अनुवाद  ]

 विद्युत  विभाण  में  राज्य  मन्त्रो  आरिफ  मोहम्मद  :  से  एक  परियोजना
 रिपोर्ट  स्थापित  करने  के  लिए***

 ]

 थो  जगन्नाथ  चोधरी  :  हिन्दी  में  बोलिए  ।

 श्री  आरिफ  मोहम्मद  सा  :  मैं  हिन्दी  में  ही  जरा  इसे  पढ़  लेने  दीजिए  |  वैसे  यह
 शिकायत  आपको  होगी  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ये  पढ़ते  अंग्रेजी  में  हैं  भौर  बोलते  हिन्दी  में  हैं  ।

 करी  बालकवि  बेरागी  :  आरिफ  भाई  सोचते  किस  भाषा  में

 भरी  आरिफ  मोहम्मद  खां  :  हिन्दी  में  ।
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 से  दोहरी  घाट  में  एक  ताप  विद्युत  केन्द्र  (2%  210  स्थापित  करने  के
 ए  उत्तर  प्रदेश  राज्य  बिजली  बोर्ड  ने  1978  में  एक  परियोजना  रिपोर्ट  केन्द्रीय  विद्वत  प्राधिकरण

 को  तकनीकी-आधिक  स्वीकृति  हेतु  प्रस्तुत  की  स्कीम  में  सिगरौली  कोयला-खानों  से  प्राप्त
 कोयले  के  समुपयोजन  की  व्यवस्था

 सिगरोली  कोयला  खांभी  से  श्राप्त  कोयले  की  1989-90  तक  की  बुकिण  होने  के  कारण
 तथा  सिंगरोली  से  कोयले  की  रेल  द्वारा  ढुलाई  की  उपयुक्त  सुविधा  न  होने  के  कारण  इस  प्रस्ताव
 पर  आगे  कारंटाई  नहीं  की  जा  सकी  ।  अतः  उत्तर  प्रदेश  राज्य  बिजली  बोर्ड  को  केन्द्रीय  विद्य  त
 प्राधिकरण  द्वारा  सलाह  दी  गई  थी  कि  इस  स्कीम  को  बाद  में  प्रस्तुत  करें  ।  उत्तर  प्रदेश  राज्य  बिजली
 बोर्ड  ने  इस  स्कीम  का  मामला  पुनः  नहीं  उठाया  है  तथा  यह  परियोजना  यू०  पी०  की  सातवीं
 योजना  में  शामिल  नहीं  की  गई  है  ।

 ]

 ऊर्जा  मन्त्री  वसंत  :  मुख्तसर  में  हिन्दी  में  बता  समझ  में  नहीं  आया

 होगा  ।

 भ्री  आरिफ  मोहम्भव  खां  :  हिन्दी  में  बता  दूं  ?

 करी  बसंत  साठे  :  उनको  बेचारों  को  समझ  में  नहां  भाया  होगा  ।

 क्रो  आरिफ  मोहम्मद  शां  :  इस  परियोजना  से  संबंधित  उत्तर  प्रदेश  इलैक्ट्रिसिटी  बोर्ड  द्वारा
 1978  में  210  मेगावाट  की  दो  यूनिट  दोहरी  घाट  में  लगाने  के  लिए  प्रपोजल  आया  था  और  इस

 परियोजना  के  लिए  सिगरौली  कोलरीज  से  कोयला  लेने  की  बात  कही  गई  थी  ।  इस  प्रपोजल  कौ
 आगे  नहीं  बढ़ाया  जा  सका  क्‍योंकि  सिंगरौली  कोलरीज  में  कोयले  की  बुकिंग  1989-90  तक  पहले

 ही  हो  चुकी  थी  और  इसके  अतिरिक्त  रेल  से  कोयला  ले  जाने  की  सुविधा  भी  वहां  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  सीधा  कर  लिया  चौधरी  साहब  ने  ।

 श्री  जगन्ताथ  चोधरो  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करूगा  कि  उत्तर  प्रदेश  के  पूर्वांचल  में

 बिजली  के  अभाव  के  कारण  आजमगढ़  की  दोहरी  घाट  परियोजना  भौर  बलिया  जिले  की  तुरतीपार
 कैनाल  परियोजना  पूरी  क्षमता  से  नहीं  चल  पा  रही  हैं  और  राजकीय  नलकूप  से  विश्धुत  के  अभाव  में

 भी  वह  पूरा  काम  नहीं  कर  पा  रही  विद्यू,त  के  अभाव  के  कारण  पूर्वांचल  में  कोई  फंक्टरी  नहीं
 लग  सकती  है  ।  ऐसी  स्थिति  में  पृवांचल  के  विकास  के  वहां  की  खेती  की  तरक्की  के  लिए

 दोहरी  घाट  परियोजना  और  तुरतीपार  कैनाल  परियोजना  को  पूरी  क्षमता  से  पानी  मिल  मैं

 मंत्री  जी  से  अपील  करू  कि  पूर्वांचल  के  विकास  के  लिए  तुरतीपार  में  जो  रेलवे  की  बड़ी  लाइन

 आ  रही  आप  वहां  पर  ताप  विद्युत  केन्द्र  बनाने  की  कृपा  करें  जहां  पर  घाधरा  का  पानी

 समुचित  तरीके  से  मिलेगा  जिससे  पूर्बांचल  का  कल्याण  और  विकास  होगा  ।  आज  वहां  पर

 कारखाने  नहीं  लग  रहे  विद्यत  केन्द्र  बन  जाने  से  वहां  कल-कारखाने  भी  खुलेंगे  ।  मुझे  विश्वास

 है  कि  माननीय  मंत्री  जी  इस  पर  अवश्य  आश्वासन  देने  की  कृपा  करेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  विषय  में  आप  क्‍या  कर  रहे  हैं  ?

 क्रो  आरिफ  सोहम्मद  खस्रां  :  बिजली  के  उत्पादन  और  पारेषण  की  योजना  यह  प्रदेश

 के  किसी  एक  हिस्से  को  ध्यान  में  रखकर  नहीं  बनायी  जाती  है  बल्कि  अब  तो  प्रदेश  से  आगे  बढ़कर

 2
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 नैेत्रीथ  योजनायें  बनायी  जा  रही  हमारी  कोशिश  यह  रहती  है  कि  एक  रीजन  मे  पढ़ने  बाले
 जितने  राज्य  उसके  लिए  बिजली  उपलब्ध  करायी  जा  सके  ।  अगर  बहां  पर  कोई

 एक  पाबर  स्टेशन  होगा  या  किसी  एक  क्षेत्र  में  लगा  भी  दिया  जाये  तो  उस  पावर  स्टेशन

 से  बनने  वाली  बिजली  उस  क्षेत्र  के लिए  नहीं  हो सकेगी  ।  इसके  लिए  तो  ट्रांसमीशन  सिस्टम

 है  ।  किसी  भी  जगह  बनने  वाली  पावर  स्टेशन  की  जो  बिजली  है  वह  पहले  प्रिड  में  खंक  की  जाती

 है  ओर  फिर  प्रिड  से  विभिन्‍न  भागों  में  उस  बिजली  को  सप्लाई  किया  जाता  पूर्वांचल  में  फंक्ट्री
 लगाने  के  लिए  या  पूर्वांचल  के  दूसरे  नगरों  की  बिजली  की  आवश्कताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  यह
 आवश्यक  नहों  है  कि  सारे  क्षेत्र  में  ही  पावर  स्टेशन  हों  । आज  सिंगरौली  पावर  स्टेशन  में  बनने  बाली

 बिजली  न  केवल  उत्तर  प्रदेश  में  इस्तेमाल  हो  रही  है  बल्कि  वह
 कश्मीर  तक  इस्तेमाल  हो  रही  इसी  प्रकार  वैरासूल  में  बननने  वाली  बिजली  दिल्ली  और  दूसरे
 प्रदेशों  में  भी  इस्तेमाल  हो  रही  इसलिए  आज  क्षेत्रीय  ग्रिड  पूरा  हो  जाने  के  बाद  राष्ट्रीय  ग्रिड

 बनाने  की  बात  चल  रही  है  ताकि  किसी  एक  क्षेत्र  में  जहां  बिजली  कम  उपलब्ध  वहां  उस  क्षेत्र

 से  बिजली  उपलब्ध  करायी  जा  सके  जिस  क्षेत्र  में  ज्यादा  बिजली  उपलब्ध  हो  ।  मै  माननीय  सदस्य

 को  आश्वस्त  करना  चाहता  हूं  कि  उस  क्षेत्र  की आवश्यकता  का  जहां  तक  सवाल  वहां  कुल
 कर  प्रदेश  को  उसकी  योजना  बनानी  है  और  उसको  पूरा  करना  अकेले  उस  क्षेत्र  में  स्टेशन

 लगवाने  से  आवश्यकता  पूरी  नहीं  होगी  ।  हम  उसी  लिहाज  से  उसकी  पूरी  योजना  प्लान  कर  रहे  हैं
 स्टेशन  लगा  रहे  हैं  ताकि  पूरे  देश  की  बिजली  की  जरूरतों  को  पूरा  फिया  जा  सके  ।

 भरी  जगन्नाथ  चोधरी  :  उत्तर  में  दिया  गया  है  कि  केन्द्रीय  विद्यूत  बोर्ड  ने  उत्तर  प्रदेश

 विद्य  त  बोर्ड  से  कहा  था  कि  असली  योजना  में  आप  इसे  प्रस्तुत  किन्तु  खेद  है  कि  सातवी

 योजना  में  हसे  शामिल  नहीं  किया  गया  है  जबकि  उसे  शामिल  करना  चाहिए  था  ।  यह  स्वाभाविक

 है  कि  पूर्वांचल  में  यह  बिद्युत  केन्द्र  निकट  होगा  तो  अवश्य  ही  उसे  बिजली  की  प्राथमिकता  मिलेगी  ।

 आखिर  पूर्वांचल  क्‍यों  पिछड़ा  वहां  कल-क्परखाने  क्‍यों  नड्ीं  स्थापित  हो  सके  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  सवाल  पृछ्तिए  ।  इतना  ही  पूछिए  कि  बाबा  को  कोन  से  दरबाजे  से

 घर  में  लाना  है  |

 झी  जगस्‍्नाथ  चौधरी  :  आप  किस  दरवाजे  से  पूर्वांचल  को  बिजली  देंगे  जिससे  कि  बहां  के
 लोगों  का  कल्याण  हो  सके  ।  मैं  चाहूंगा  कि  सातवीं  योजना  में  उतको  शामिल  किया  जाये  ।  यदि  यह
 भी  सम्भव  न  हो  तो  केम्द्रीय  सरकार  अपने  माध्यम  से  वहां  ताप  विद्युत  गृह  -

 प्रो०  मधु  दण्डक्ते  :  इसे  अध्यक्ष  द्वारा  पूछा  गया  प्रश्न  समझिए  ।

 भरी  बसस्त  साठे  :  सभी  प्रश्न  अध्यक्ष  महोदय  के  माध्यम  से  पृछे  जाते  हैं  ओर  उनके  उत्तर
 भी  अध्यक्ष  महोदय  के  माध्यम  से  दिए  जाते  हैं  ।

 अध्यक्ष  माननौय  सदस्य  ने  पूर्वांचल  प्रदेश  के  बारे  में  जो  कुछ  कहा  यह  बात  सही  है

 वह  काफी  पिछड़ा  इलाका  है  ।  वहां  उच्चयोग  नहीं  लगे  हैं  ।  जहां
 तक  बिजली  के  वितरण  का

 सवाल  है  आज  उत्तर  प्रदेश
 में  5  हजार  164  मेब्रावाट  बिजली  पैदा  होती  लेकिन  बह  भी
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 पर्याप्त  नहीं  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  हमारा  इरादा  1974  मेगावाट  बिजली  वहां  लगाने

 का  जैसा  अभी  हमारे  साथी  ने  बताया  कि  उतर  प्रदेश  में  या  अक्सर  जहां  $  री  बिजली

 दैदा  करनी  है  तो  यह  देखा  गया  है  कि  जहां  कोयला  हो  जिसे  पिट-हैड  कहते  हैं  वहीं  अगर  पावर

 स्टेशन  बनाया  जाए  तो  ज्यादा  अच्छी  तरह  से  बिजली  बन  सकती  है  और  फिर  वहां  से  ट्रांसमिशन

 लाइनों  से  दूसरी  जगह  बिजली  पहुंच  सकती  तो  हमारा  इरादा  यह  है  कि  ज्यादा  से  ज्यादा

 बिजली  उत्तर  प्रदेश  में  ही  निर्माण  हो  इसके  लिए  हम  सारे  सात  प्रोजैक्ट  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना

 में  उत्तर  प्रदेश  में  शुरू  कर  रहे  उससे  हमारा  विश्वास  है  कि  पूर्वांचल  को  बिजली  पूरी  मात्रा  में

 दे  सकेंगे  जिससे  वहां  उद्योग  पर्याप्त  मात्रा  में  लग  सकें  ।

 ्री  राजकुमार  राय  :  दोहरी  घाट  मेरे  संसदीय  क्षेत्र  का  हिस्सा  मैं  भाग्यशाली  हूं  कि

 जब  मैं  यह  सप्लीमेंट्री  कर  रहा  हूं  तो  हमारे  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  भी  सदन  में  बे  हैं  और

 हमारे  माननीय  उद्योग  मंत्री  श्री  नारायण  दत्त  तिवारी  जी  भी  सदन  में  मौजूद  हैं  जो  उत्तर  भ्रदेश

 के  मुख्य  मंत्री  रहे  इस  दोहरी  घाट  थर्मल  पावर  स्टेशन  का  सम्बन्ध  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  और

 पश्चिमी  बिहार  की  लगभग  3  करोड़  की  आबादी  से  है  ।  यह  समझकर  1978  में  जब  माननीय

 इंदिरा  जी  श्रीमती  मोहसिना  किदवई  के  चुनाव  के  समय  दोहरीघाट  में  घूम  रही  थीं  उस  समय

 जनता  सरकार  ने  यू०  पी०  इलेक्ट्रिसिटी  बोर्ड  के  जरिए'''(व्यबधान)'*  एक  मिनट  मौका

 बड़ा  पर्टिनेंट  सवाल  चाहे  एक  ही  सवाल  मुझको  करने  दें  पांच  साल  में  और  एक  ही  बात

 मनवा  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  भी  यहां  चाहे  पांच  साल  में  एक  ही  प्रश्न  मेरा  सुनें  और

 चाहे  मरे  क्षेत्र  ओर  पूर्वांचल  के  लिए  एक  ही  बात  मान  लेकिन  इसे  जरूर  मान  मैं  यह  कह

 रहा  था  कि  चार  करोड़  की  आबादी  का  सम्बन्ध  इस  सवाल  से  बिहार  के  चम्पारन  से

 लेकर  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  देवरिया  और  यह  समझकर

 1978  में  जनता  सरकार  ने  स्टेट  इलेक्ट्रिसिटी  बोर्ड  के  जरिए  प्रस्ताव  रखा  कि  दोहरीघाट  में  थर्मल

 पावर  स्टेशन  हो  और  उसके  लिए  1978  से  लेकर  1984  तक  उत्तर  प्रदेश  की  विधान  सभा  में  मैं

 कहता  रहा  कि  ऊंचाहार  और  दोहरीघाट  दोनों  एक  ही  समय  की  जन्मी  हुई  परियोजनाएं

 हार  चूंकि  रायबरेली  में  इसलिए  ऊंचाहार  परियोजना  शुरू  हो  टोहरीघाट  की  नहीं  हुई  ।

 बहां  इतना  पानी  है  घाधरा  में  ओर  वहां  के  लोग  इतने  पानीदार  हैं--आप  चाहे  मधुवन  का  कांड

 देंखे  जहां  पंडित  नेहरू  1945  में  जेल  से  छूटने  के  बाद  छोटी  लाइन  से  टकराकर  गए  थे  उस  जमीन

 को  नमस्कार  चाहे  मोहम्मदाबाद  गाजीपुर  का  कांड  देखें  जहां  लोगों  ने  सीरे  पर  गोलियां

 चाहे  बेरिया  कांड  इतने  कांड  फ्रीडम  फाइट  के  समय  में  वहां  चौरीचोरा  कांड  देखें

 जिसने  गांधी  जी  का  निर्णय  बदलवा  दिया  था--यहां  की  तीन  चार  करोड़  की  आबादी  है  ।  पटेल
 आयोग  की  सिफारिश  के  सम्बन्ध  में  गहमरी  जी  का  भाषण  इसी  लोक  सभा  में  हुआ  था  जिसे  सुनकर
 लोग  बंठे  के  बैठे  रह  गए  और  जिस  पर  नेहरू  जी  पसीज  गए  इंदिरा  जी  ने  वहां  जाकर  मौके  पर

 कहा  था  ''

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  सवाल  करें  ।

 क्री  राजकुमार  मैं  निवेदन  कर  रहा  हूं  कि  माननीय  प्रधान  मंत्री  को  मैंने  ये  दो  पत्र

 लिखे  और  इस  दोसों  के  ये  उत्तर  मेरे  पास  अरुण  नेहरू  जी  को  उत्तर  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री

 नारायण  दत्त  तिवारी  जी  को  बिश्वनाथ  प्रताप  सिंह  जी  से  भी  कहा'**

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मेरे  मौत  की  भी  सीमा  है

 ।
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 श्री  राजकुमार  राय  :  तीन  अड़चर्नें  बतायी  एक  तो  यह  कि  1979  से  1990  तक
 सिंगरौली  कोल  माहन  ओवर-पैक्ड  इसलिए  इसको  नहीं  दिया  जा  सकता  और  दूसरी  यह  कि
 यहां  बड़ी  लाइन  नहीं  है  दोहरी  घाट  में  ।  तो  मैंने  उनसे  कहा  कि  मऊ  का  एक  छोटा  स्टेशन  हटा
 दिया  है  यहां  बड़ी  लाइन  है  या  बेलथरा  रोड  में  बड़ी  लाइन  ..

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  सवाल  करिए  ।

 क्रो  राजकुमार  मैं  यह  निवेदन  कर  रहा  हूं  कि  जो  माननीय  मंत्री  जी  ने  जवाब  दिया

 कि  स्टेट  एलेक्ट्रिसिटी  बोर्ड  ने  नहीं  कहा  और  पांच  साला  योजना  में  इसे  नहीं  रखा  गया  तो  बहां

 की  भूख  को  देखते  वहां  की  असमानता  को  देखते  हुए  क्या  केन्द्रीय  सरकार  प्रदेश
 सरकार  से  यह  पूछेगी  कि  जब  प्लानिंग  मिनिस्टर  साहब  से  कहा  गया  था  तो  वहां  इसको  इस
 पंचवर्षीय  योजना  में  क्‍यों  उन्होंने  नहीं  रखा  और  न  रखने  के  लिए  क्‍या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को

 दंडित  करेगी  और  क्‍या  वहां  की  विशेष  परिस्थिति  को  देखते  हुए--माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  बैठे

 हैं--क्या  इसे  स्वयं  केन्द्रीय  सरकार  '**

 अध्यक्ष  महोबय  :  राय  ऐसे  गाड़ी  चल  सकती  है  कया  ?

 श्री  राजकुमार  राय  :  एक  ही  मांग  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  कर  रहे  हैं  आप  ?  यह  आपने  जितनी  वकालत  की  है  वह  सारी  निरर्थक

 हो  जायेगी  ।  सवाल  करते  ऐसा  थोड़े  ही  करते  हैं  ।

 भ्री  राजकुमार  राय  :.  दोहरीधाट  की  13  किलोमीटर  लाइन  बनवानी  क्या
 उस  दोहरीघाट  की  योजना  को  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सकता*''*

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपका  बहुत  लिहाज  किया  है  ।

 श्रो  बसंत  साठ  :  अब  मैं  जवाब  दूं  ?

 मैं  इतना  आश्वासन  दे  सकता  हूं  कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  इस  मामले  में  फिर.से  बात
 करू गा  और  किसी  भी  तरह  से  यदि  सम्भव  हुआ  इस  योजना  को  वहां  कार्यान्वित  सातवीं
 पंचवर्षीय  योजना  में  तो  अवश्य  इसका  प्रयास  किया  जायेगा  ।

 प्रधान  मंत्री  राजीव  :  असल  प्रश्न  यह  है  कि  पूर्वांचल  में  बिजली  मिलेभी  कि
 बिजली  नहीं  मिलेगी  ।  हमें  यह्‌  सोचना  है  कि  पावर  स्टेशन  देना  है  कि  बिजली  देनी  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आम  खाने  हैं  या  पेड़  गिनने  हैं  ।

 झो  राजकूमार  राय  :  इस  पावर  स्टेशन  को  दे  दें  तो बिजली  अपने  आप  मिल  जायेगी  ।  मैं
 आपसे  हाथ  जोड़कर  कहता  हूं  कि  इसके  अलावा  पांच  साल  में  चाहे  आप  और  कोई  बात  न  मानें
 मैं  यहां  पर  मौन  बैठा  रहूंगा  ।  )

 प्रो०  मधु  वष्डवते  :  प्रधान  मंत्री  जी  पूछ  रहे  हैं  और  सदस्य  उत्तर  दे  रहे  हैं  ।

 थी  राजीव  गांधी  :  मैंने  इसे  उचित  समझा  है  क्योंकि  अध्यक्ष  महोदय ने  सुझाव  दिया
 और  सदस्य  ने  अस्तिम  प्रश्न  पूछा  ।



 -
 मौखिक  उत्तर  3  1984  मैं माननीय सदस्य को स्पष्ट करना चाहता हूं कि

 मैं  माननीय  सदस्य  को  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  मातवीं  योजना  में  हमने  विद्युत  के  लिए

 अधिक  आवंटन  किया  और  योजना  आयोग  को  हमने  यह  अनुदेश  दिया  है  कि  ओर  अधिक  विच्युत्त
 की  मांग  पर  किसी  प्रकार  का  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  होना  चाहिए  ।  उसके  आधार  पर  उन्होंने  आंकड़े
 तैयार  किये  आंकड़ों  के  बारे  में  चर्चा  करने  क ेलिए  जब  हमने  उनके  साथ  बैठकर  बात  की  तो

 नई  मांगों  को  पूरा  करने  की  दृष्टि  से  मैंने  स्वयं  इन  आंकड़ों  में  लगभग  10  प्रतिशत  की  वृद्धि  कर

 दी  ।  हम  आशा  करते  हैं  कि  विद्युत  के  लिए  इतने  अधिक  परिव्यय  से  अगले  चार  वर्षों  में  देश  में

 बिद्युत  की  कमी  नहीं  रहेगी  ।  मुझे  आशा  है  कि  पूर्वांचल  भी  इसमें  आ  एक  ऐसे  विद्युत
 केन्द्र  क  लिए  संघर्ष  करने.की  बजाए  जिससे  उन्हें  विद्युत  भी  न  मित्रे  अच्छा  यह  होगा  कि

 उन्हें  विद्युत  मिले  ।

 भ्रो  राजकुमार  राय  :  मुझे  ताप  विद्युत  केन्द्र  के  बारे  में  स्पष्ट  उत्तर  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  आम  खाने  से  मतलब  रखिए  ।

 शाला  डाकघरों  का  वर्जा  बढ़ाना

 +204.  श्री  हान्ति  घारोबवाल  :  कया  संचार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  विभिन्‍न  राज्यों  के  लोगों  की  ओर  से  उनके  क्षेत्रों  मे ंशाद्या  डाकघरों
 को  दर्जा  बढ़ाये  जाने  की  मांग  के  बारे  में  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  राजस्थान  के  कितने  जिलों  से  इस  भ्रकार
 का  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  है  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  डाकघरों  का  दर्जा  बढ़ाये  जाने  के  संबंध  में  कोई  नीति  निर्धारित
 की

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी

 राजस्थान  के  दस  जिलों  के  शाखा  डाकघरों  का  दर्जा  बढ़ाने  की  बाबत  अनुरोध  किया
 गया  उनका  ब्योरा  इस  प्रकार  है  :--

 1.  नागौर  17  6.  सिरोही  3

 2.  पाली  3  7.  अजमेर  4

 3.  जोधपुर  2  8.  कोटा

 4.  सीकर  3  9.  चितौड़गढ़
 5.  झूंझनूं  2  10.  अलवर  2

 जी  हां  ।
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 शाखा  डाकघरों  का  दर्जा  बढ़ाने  की  बाबत  विभाग  द्वारा  निर्धारित  मानदंड  दर्शन
 वालों  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  गया  है  ।

 (8)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 (7)  अतिरिक्त  विभागीय  शाला  डाकघरों  का  दर्जा  बढ़ाकर  उन्हें  विभागीय  उप-डाकधर  बनाने  के

 लिए  भानदण्ड  :

 किसी  अतिरिक्त  विभागीय  शाखा  डाकघर  का  दर्जा  बढ़ाकर  उसे  विभागीय
 डाकघर  तब  बनाया  जाता  है  जबकि  मूल  लेखा  कार्यालय  के  लेखे  के  अंतर्गत  20
 शाखा  डाकघर  हों  तथा  दर्जा  बढ़ाये  जाने  पर  प्रस्तावित  उप-डाकघर  में  कम  से  कम

 5  घंटे  का  नित्य  प्रति  का  काम  हो  ।  दर्जा  बढ़ाये  जाने  पर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  घाटे  की

 सीमा  1,000  रुपये  तथा  शहरी  क्षेत्रों  में  500  रुपये  वाधिक  से  अधिक  नहीं  होती
 चाहिए  ।

 किसी  अतिरिक्त  विभागीय  शाखा  डाकघर  का  दर्जा  उन  परिस्थितियों  में  भी  बढ़ाया
 जा  सकता  है  जबकि  प्रस्तावित  डाकधर  का  कार्यभार  प्रतिदिन  5  घंटे  सै  भंधिक  हो
 तथा  दर्जा  बढ़ाये  जाने  पर  अधिकतम  घाटे  की  सीमा  उपरोक्त  सीमा  से  अधिक

 (1)  अतिरिक्त  बिभागोय  शाला  डाकथरों  का  दर्जा  बढ़ाकर  उन्हें  अतिरिक्त  विभागीय  उप-डाकघर

 बनाने  के  लिए  मानपंड  :

 किसी  स्थाई  शाखा  डाकधघर  का  दर्जा  बढ़ाकर  उसे  अतिरिक्त  विभागीय  उप-डाकघर
 तब  बनाया  जा  सकता  है  जबकि  उसका  मौजूदा  कार्यभार  प्रतिदिन  4  घंटे  से
 अधिक  हो  ।

 किसी  प्रायोगिक  असिरिक्त  विभागीय  शाखा  डाकघर  का  दर्जा  बढ़ाकर  उसे  अतिरिक्त
 विभागीय  उप-डाकखर  बनाया  जा  सकता  है  बशतें  कि  उसेका  मौजूद  कार्यभार
 प्रतिदिन  4  घंटे  से  अधिक  हो  तथा  दर्जा  बढ़ाये  जाने  पर  वाधिक  घाटा  360.00  से
 मधिक  न  हो  ।

 भरी  श्ञांति  धारीबाल  :  अध्यक्ष  जनसंख्या  में  बढ़ोत्तरी  हुई  है  और  पत्र-व्यवहार  में

 भी  वृद्धि  हुई  है  तथा  मनी-आडंर  व  सेविंग्ज  बैंक  की  सुविधायें  लोग  ज्यादा  से  ज्यादा  चाहते
 डॉकेथरों  में  वृद्धि  होनी  चाहिए  ।  बड़े-बड़  कस्बों  में  छोटे-छोटे  दर्ज  के  डाकधर  काम
 कर  रहे  हैं  ।  मेरा  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  से  निवेदन  है  और  पूछता  भी  हैकि
 डिवार्टमेंटल  को  डिपार्टमेंठडल  सब-पोस्ट-आफिसेज  में  अपग्रेड  करते

 के  लिए  जो  नार्म्स  बमाए  गए  थे  वह  किस  सन  में  बनाए  गये  थे  तथा  राजस्थान  में

 1984-85 5  में  कितने  सब्‌-पोस्ट-आफिसेज  ऐसे  हैं  जिनमें  20  से  अधिक  ब्रांच  पोस्ट  आफिसेज  के

 7
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 एकाउन्ट्स  हैं  तथा  पांच  घंटे.से  भी  ज्यादा  काम  होता
 है  एवं  रूरल  एरियाज  में  एक  हजार  रुपया

 >  का
 कौर  अरबन  एरियाज  में  जो  पांच  सौ  रुपये  घाटे  पर  चलने  के  जो  नाम्स  हैं  उनमें  क्या  कोई  परिवर्तन

 किया  जाने  वाला  है  या  जनसंख्या  व  दूरियों  के  आधार  पर  जो  नाम्स  बनाए  गए  हैं  क्या  उनमें  भी

 कोई  परिवतंन  किया  जाने  वाला  है  ?

 क्री  राम  निवास  मिर्घा  :  अध्यक्ष  जो  निर्धारित  नार्म्स  उनको  बदलने  की  आवश्यकत

 प्रतीत  नहीं  होती  है  ।  समस्या  यह  है  कि  नाम्स  के  आधार  पर  जो  क्रमोन्नत  किये  जा  सकते  वह

 भी  हम  नहीं  कर  पाते  क्योंकि  कुछ  समय  से  सरकार  ने  नई  भर्ती  पर  रोक  लगा  रखी  है  ।  लेकिन

 इनका  मतलब  यह  नहीं  है  कि  जो  सुविधायें  उनमें  कुछ  कटौती  की  जा
 रही  नाम्स  को

 हटाए  बगैर  भी  हमें  कोई  शिकायत  नहीं  मिली  है  कि  किसी  क्षेत्र  में  डाक  का  पहुचना  कम  हो  गया

 हो  या  निर्धारित  समय  में  पोस्ट  आफिस  का  काम  समाप्त  न  हो  या  उससे  ज्यादा  आवश्यकता  हो  ।

 हमने  कई  जगह  नॉम्स  से  जो  ज्यादा  पोस्ट  आफिस  उनकी  पुनगंठन  किया  इनमें  से  जो  पोस्ट

 उनको  हम  ऐसी  जगह  जहां  पर  कि  फाम  नॉम्स  से  ज्यादा  इसलिए
 माननीय  सदस्य  को  आश्वस्त  करना  चाहूंगा  कि  नॉम्सं  के  रद्दोबदल  की  आवश्यकता  नहीं  अग

 उन्हें  किसी  क्षेत्र  मे ंकाम  में  रकावट  आती  हो  तो  उसको  किस  प्रकार  हल  किया  उसको  ह
 अवश्य  ज्ञात  करेंगे  ।

 श्री  शांति  धारोीवाल  :  अध्यक्ष  मैंने  सवाल  पूछा  नाम्सं  किस  साल  में  बनाए  गए  ?
 इसका  उन्होंने  उत्तर  नहीं  दिया  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  जिले  की  सीमाओं  के  आधार  प

 का  वितरण  होता  जबकि  एक  ही  जिले  के  कुछ  गांव  दूसरे  जिले  के  बिल्कुल  नजदीक  है  |  वितरण
 अगर  उस  तरीके  से  बदल  दिया  जाए  तो  वितरण  सही  तरीके  से  टाइम  पर  हो  सकता  इसलिए
 इस  नाम  को  बदलने  की  आवश्यकता  है  ।  मेरा  दूसरा  सवाल  राजस्थान  के  सोलह
 जिलों  के  अपग्रेडेशन  की  मांग  आई  उस  पर  सरकार  क्या  कार्यवही  कर  रही  है  ?

 क्री  राम  निवास  मिर्धा  :  अध्यक्ष  नाम्से  1970  के  करीब  बने  थे  ।  जैसा  कि  माननीय
 सदस्य  ने  बताया  है  कि  वितरण  में  सुधार  लाया  जा  सकता  उसके  लिए  माननीय  सदस्य थे
 जो  भी  सुझाव  देंगे  कि  चल  रही  प्रणाली  को  किस  प्रकार  पुनर्गठित  उसको  हम  अवश्य  कर
 लेंगे  ।  लेकिन  जो  नॉम्स  बने  हम  उनको  ठीक  समझते  हैं  और  ऐसी  हमारी  मान्यता  नहीं
 है  कि  नाम्स  की  वजह  से  काम  में  दिक्कत  पड़  रही  हो  ।

 धरीमती  कृष्णा  साहो  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  बताया  है  कि  जहां  पर  नॉम्स  से  ज्यादा
 डाकघर  उनको  पुनर्मेठित  किया  जाएगा  ।  कई  जगह  पर  उन्होंने  बन्द  भी  करा  दिये  हैं  ।
 सरकार  ने  जो  प्रतिबन्ध  लगाया  उसके  अनुसार  नए  डाकधघर  नहीं  खुलेंगे  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से
 जानना  चाहती  यह  प्रतिबन्ध  कब  हटेगा  और  कब  से  नई  नीति  के  मुताबिक  फिर  नए  डाकधर

 खुलने  प्रारम्भ  होंगे  ?

 क्री  रास  निवास  समिर्धा  :  अध्यक्ष  प्रतिबन्ध  कब  इस  बारे  में  अभी  निश्चित

 रूप  से  नहीं  कहा  जा  सकता  है  ।  जहां  नॉम्सं  से  ज्यादा  पोस्ट  आफिस  उनका  हम  पुनगंठन  कर
 ।  करीब  500  का  पुनगंठन  किया  जा  चुका  है  और  यह  प्रक्रिया  चल  रही

 जैसी  आवश्यकता  जहां  काम  ज्यादा  इन्हीं  व्यक्तियों  को  वहां  पर  ले  जाया



 12  1907  4  मौखिक  उत्तर

 |

 भारी  उद्योगों  के  विभिन्‍न  एककों  में  पूंजी  लगाता

 205.  श्री  अमल  दत्त  :  क्‍या  उच्चोग  मंत्री  यह  ब्साने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1980-85  के  दौरान  सरकार  और  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  भारी  उद्योगों  के
 विभिन्‍न  एककों  में  कितनी-कितनी  पूंजी  लगाई  गई  और  उसका  बर्ष-वार  ब्योरा  क्‍या

 सरकार  और  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  इस  एककों  को  उक्त  अवधि  के  दौरान  कुल
 कितनी  राशि  के  ऋण  दिये  गये  उनका  वर्ष  ब्यौरा  क्‍या

 उन  एककों  को  दिये  गये  ऋण  में  से  यदि  कोई  राशि  ब्याज  मुक्त  होगी  अथवा  उस
 पर  ब्याज  कुछ  समय  के  लिए  नहीं  लिया  तो  वह  राशि  कितनी  और

 यदि  तो  ऐसी  व्यवस्था  कितनी  अवधि  के  लिए  होगी  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  एक
 विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता
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 क्री  अमल  दश्त  :  सभा  पटल  पर  रखे  गए  विवरण  में  यह  दर्शाया  गया  है  कि

 सरकार ने  बर्न  स्टैन्डड  कम्पनी  लिमिटेड  जिसका  कार्यक्षेत्र  पश्चिम  मध्य  प्रदेश

 और  तमिलना  ड॒  टू  क्विटी  के  ख्प  में  भथवा  ऋण  के  स्व्प  में  लगभग  90  करो  पये  का

 किया

 मैं  चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  यह  बतायें  कि  सरकार  द्वारा  बन॑  स्टेण्डे  कम्पनी

 मैं  पिछले  पांच  वर्ष  के  दौरान  किए  गए  90  करोड़  रुपये  के  निवेश  के  बावजूद  कम्पनी  अपनी  दो

 यूनिटों  सिरेमिक्स  रिफ्रैक्टरीज  की  रानीगंज  नम्बर  2  यूनिट  तथा  दुर्गापुर  स्थित  सिरेमिक  एण्ड

 रिफैक्टरीज  की  यूनिट  को  बन्द  करने  का  प्रयास  क्यों  कर  रही  है  और  उन्हें  बन्द  करने  के  बार-बार

 नोटिस  दिए  जा  रहे  हैं  ।

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इन  दो  उपक्रमों  में  निवेश  के  लिए  निर्धारित  पूंजी  को  कहीं

 और  लगा  दिया  गया  है  अथवा  यह  कहीं  और  पहुंच  गई  है  और  क्या  सरकार  ने  इन  दो  यूनिटों  का

 पुनरुद्धार  करने  और  बन्द  करने  के  नोटिस  को  वापस  लेने  का  कोई  निर्णय  लिया  है  ?

 उद्योग  संत्रो  नारायण  दल  :  यह  कहना  उचित  नहीं  है  कि  बरने  स्टेण्डर्ड

 में  उत्पादन  घट  गया  क्योंकि  उत्पादन  परिणामों  से  पता  चलता  है  कि  बने  स्टैण्डडे  का  उत्पादन

 1982-83  82-83  में  79.85  करोड़  रुपये  से  बढ़कर  1984-85  में  105.82  करोड़  रुपये  हो  गया  है  ।

 माननीय  सदस्य  को  अधिक  चिन्ता  दुर्गापुर  के  निकट  स्थित  बनें  स्टैण्डड  कम्पनी  के  नियन्त्रणाधीन

 रिफ्रैक्टरीज  के  प्रस्तावित  पुर्नानिर्माण  की  है  ।

 वर्न  स्टेण्डड  कम्पनी  के  अधीन  इस  क्षेत्र  में  लगभग  पांच  रिफ्रिक्टरीज  और  सेलम  में  एक
 तथा  एक  बिहार  में  प्रस्ताव  यह  था  कि  इन  सभी  रिफ्रैक्ट्ररीज  को  भारत  रिफ्रैक्टरीज  लिमिटेड

 को  स्थानांतरित  किया  जा  सकता  है  क्‍योंकि  यह  शीर्ष  निकाय  है  और  इस  मामले  पर  पिछले  दो

 तीन  वर्षों  से  र्चा  होती  रही  आरम्भ  में  इस  निगम  ने  इन  रिफ्रंक्टरीज  को  अपने  हाथ  में  लेने

 के  संबंध  मैं  भसमर्थंता  व्यक्त  की  थी  परन्तु  यह  मामला  अभी  भी  चर्चाधीन  बन्द  करने  के  बारे

 में  कोई  मिर्णय  नहीं  लिया  गया  परन्तु  मैं  माननीय  सदस्य  से  अपील  करता  हूं  कि  वह  मजदूर
 संघ  पर  सहयोग  करने  के  लिए  जोर  डालें  ।  मैं  जानता  हूं  फि  उनका  उस  क्षेत्र  में  अच्छा  प्रभाव

 ताकि  हल  निकाला  जा  सके  जो  कि  स्थिति  के  अनुकूल  हो  और  भजदूर  संघों  की  मांगों  मानने  के

 लिए  उचित  हो  ।

 भी  असल  दत्त  :  इन  यूनिटों  को  अर्थक्षम  बमाने  के  लिए  मानमरीय  मंत्री  महोदय  मुश्से
 जो  चाहते  हैं  मैं  करू गा  ।

 मंजंदूर  संघ  राष्ट्रीयकरण  के  वर्ष  1974  से  ही  इन  दो  फैक्ट्रियों  क ेआधुनिकीकरण
 का  सुझाव  देते  रहे  परन्तु  उनके  किसी  सुझाव  का  पालन  नहीं  हुआ  अतः  मैं  जानना
 बाहता  हूं  कि  जहां  तक  इन  दो  रिफ्रैक्ट्री  यूनिटों  का  संबंध  है  क्‍या  सरकार  ने  किसी

 सुझाव  पर  विचार  किया  है  अथवा  आधुनिकीकरण  की  किसी  योजना  को  वास्तव  में  कार्यान्वित
 कया  है  ?

 मेरे  जिस  स्पष्ट  प्रश्न  का  उत्तर  देने  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  लापरवाही  दिखाई  है  वह
 यह  था  कि  कैंया  इने  दौ  यूनिटों  के  लिए  मिर्धारित  शशि  को  इनमें  नहीं  लगा  गया  है  और  इसे
 कहीं  अन्‍्यत्र  लगा  दिया  गया  कृपया  इस  प्रश्न  को  याद
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 थूनिट  विशेष  के  चेयरमैन  के  जो  पश्चिम  बंगाल  स्थित  भारी  उद्योग  विभाग
 की  तीन  अन्य  यूनिटों  के  भी  चेयरमैन  कई  आरोप  मेरे  पास  आल  इंडिया  सेन्टर  आफ
 भाफीससं  आर्नेनाइजेशन  द्वारा  भेजी  गई  शिकायत  है  और  यह  शिकायत  प्रधान  मंत्री  सहित  सभी
 मंत्रियों  को  भेजी  गई  इसमें  भ्रष्टाचार  और  कदाचार  के  मामलों  का  उल्लेख  इसमें  यह
 आरोप  भी  लगाया  गया  है  कि  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  चेयरमैन  को  भ्रष्टाचार  और  कदाघार  के

 लिए  प्रत्यक्षतः  दोषी  पाया  परन्तु  विभाग  औपचारिक  रूप  से  मुकदमा  जलाने  में  बाधक  बन

 रहा  क्‍या  माननीय  मंत्री  महोदय  हमें  इस  संबंध  में  कुछ  बतायेंगे  ।

 श्री  नारायण  दत्त  तिवारी  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  बताना  भाहता  हूं  कि  यह  प्रश्न
 अखिल  भारतीय  किस्म  का  इस  प्रश्न  का  बर्न  स्टैन्डर्ड  कम्पनी  की  रिफ्रेक्टरीज  से  अधिक  संबंध

 नहीं  है  ।  अन्यथा  इस  प्रश्न  का  उत्तर  देने  के  लिए  मैं  पूरणंतया  तैयार  होकर  आता  ।  अतः  मुझे  इस
 संबंध  में  नोटिस  क्‍योंकि  मैं  केवल  याददाश्त  के  आधार  पर  उत्तर  नहीं  देना

 परद्मपि  मुझे  कुछ  यदि  है  परन्तु  मैं  गलत  उत्तर  नहीं  देना  चाहता  ।

 जहां  तक  किसी  प्रबन्धक  के  विरुद्ध  शिकायत  का  संबंध  भुझे  इसकी  एक  प्रति  मिल  जाए
 तो  अच्छा  होगा  श्री अमल  ०

 श्री  असल  दत्त  :  मैंने  था  कि  क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच  की  गई  थी  ओर
 क्या  मंत्रालय  मुकदमा  चलाने  में  बाघक  बन  रहा  है  ।

 श्री  नारायण  दत्त  तिवारी  :  मंत्रालय  मुकदमा  चलाने  में  बाधक  नहीं  बनता  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  पता

 भ्रो  नारायण  दत्त  तिवारी  :  यदि  वह  कानूनी  रूप  से  सही  हो  और  उचित  हो  ।

 श्री  अमल  दस  :  तब  कृपया  मुझे  बतायें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगला  प्रश्न--डा  ०  फूलरेणु  गुहा'**

 एकीकृत  पग्रामोण  डिजिठल  नेटवर्क  योजना  के  अम्तर्गत  इलंक्ट्रालिक  ठेलीफोन  प्रणाली

 +209.  श्री  वृद्धि  चल  जन  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 एकीकृत  ग्रामीण  डिजिटल  नैटबर्क  योजना  के  अंतगत  देश  के  किन-किन  जिलों  में

 आधुनिक  इल॑कट्रानिक  टेलीफोन  प्रणाली  स्थापित  की

 ये  उपकरण  किन  देशों  से  आयात  किए

 कब  तक  शुरू  होने  की  सम्भावना
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 उपकरणों  के  आयात  में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  और

 उन  जिलों  के  ग्रामीण  क्षेत्रों
 को

 स्वचालित  प्रणाली
 से

 कब  तक  जोड़ा  जाएगा  ?

 ]
 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  आरम्भ  ग्रामीण

 क्षेत्रों  के चार  गौण  अर्थात  कोहिमा  बाड़मेर  नैनीताल  और

 मथुरा  में  आधुनिक  उपकरणों  का  आयात  करके  आई०  डी०  एन०  प्रणाली  के

 क्रियान्वयन  की  योजना  है  ।

 स्विचन  और  डिजिटल  रेडियो/पी०  सी०  एम०  लिक  के  लिए  उपस्कर  नारवें  से

 आयात  किए  गए  हैं  ।

 यह  कायें  1986-87  के  दौरान  शुरू  कर  दिया  जाएगा  ।

 इनके  1986  के  बाद  प्राप्त  होने  की  संभावना  है  ।

 ये  परियोजनाएं  लाभप्रद  नहीं  हैं  और  इनकी  विस्तृत  रूप  से  जांच  की  जाएगी  ।

 इसके  पहली  बार  एक  नई  प्रौद्योगिकी  चालू  की  जा  रही  है  और  कुछ  तकनीकी

 समस्याएं  भी  जैसे  दूरदर्शन  के  साथ  फ्रीक्वेंसी  के  लिए  समन्वय  स्थापित  जिन्हें  हल
 करना  है  ।

 इन
 जिलों  के  अन्तर्गत  आने  वाले  क्षेत्रों  को  1987  के  बाद  आटोमैटिक  प्रणाली  के

 साथ  उत्तरोत्तर  जोड़  दिया  जाएगा  ।

 श्री  वद्धि  चल  जेन  :  अध्यक्ष  मेरे  प्रश्न  का  जो  जवाब  दिया  गया  है  उसमें  कहा
 गया  है--'इसके  पहली  बार  एक  नई  प्रौद्योगिकी  चालू  की  जा  रही  है  और  कुछ  तकनीकी
 समस्याएं  भी  हैं

 ।”  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि उन  तकनीकी  समस्याओं  को  हल  करने  के  लिए  आप
 क्या  प्रयास  कर  रहे  हैं  ?  इनके  लिए  आप  क्‍या  कदम  उठ  रहे  हैं  ?

 क्री  राम  निवास  मिर्धा  :  विशेष  फ्रीक्वेंसी  पर  हम  यह  उपकरण  लगाना  चाहते  हैं  और

 कुछ  समय  पहले  वह  दूरदर्शन  को  आबंटित  कर  दी  गई  है  ।  इसलिए  दूरदर्शन  से  हम  विचार-विमर्श
 कर  रहे  हैं  कि  किस  प्रकार  उनकी  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ये  उपकरण  जल्दी  से
 जल्दी  लगाये  जा  हम  पूरी  कोशिश  करेंगे  कि  इस  बारे  में  तकनीकी  हल  जल्दी
 निकाला  जाए  ।

 श्री  बुद्धि  चन्द्र  जेन  :  इस  इन्टेग्रेटेड  नेटवर्क  के  लिए  बाड़मेर  जिले  के  कौन-कौन  से  स्थान

 नियत  किये  गये  हैं  जिन्हें  आधुनिक  इलैक्ट्रानिक  प्रणाली  द्वारा  आटोमैटिक  सिस्टम  से  जोड़  दिया

 जाएगा  ।  क्‍या  गढ़  तहसील  को  भी  इसमें  सम्मिलित  किया  गया  है  ?

 श्री  राम  निवास  मिर्घा  :  अध्यक्ष  बाड़मेर  शहर  के  अलावा  इसमें  बयाटू
 चोरयम  को  सम्मिलित  कर  लिया  गया  जैसा  कि  मैंने  बताया  कि  ये

 सारी  तहसीलें  या  शहर  आपस  में  आटोमेटिक  प्रणाली  से  जुड़  जायेंगे  ।
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 झोी  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  देश  में  कुल  ऐसे  कितने  जिले  हैं  जिनमें  सातवीं  पंचवर्षीय

 योजना  के  दोरान  के  इलेक्ट्रानिक  दूरभाष  प्रणाली  स्थापित  की  जायेगी  तथा  आमन्प्र  प्रदेश

 में  कितने  जिलों  को  इस  प्रणाली  के  अन्तर्गत  लाया  जायेगा  ।

 भरी  रामनिवास  मिर्धा  :  इसके  उत्तर  के  लिए  मुझे  पूर्व  सूचना  चाहिये  ।

 श्रो  एस०  जयपाल  रेडडो  :  यह  सातवीं  योजना  के  बारे  में  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  आपको

 श्री  साल  डहोमा  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हूं  ।  मिजोरम  में  सभो  प्रकार  के

 संचार  साधनों  की  कमी  हमारे  यहां  पर  केवल  एक  दूरभाष  केन्द्र  है  जो  कि  700  लाइनों  की
 क्षमता  वाला  है  ।  मिजोरम  के  पिछड़ेपन  पर  विचार  करते  हुए  कया  मंत्री  महोदय  उस  क्षेत्र  में  भी

 इलेक्ट्रानिक  दूरभाष  प्रणाली  चालू  करने  के  लिए  विचार  करेंगे  ?

 री  रासनियास  यह  तो  एक  अत्यन्त  विशेष  प्रकार  की  प्रायोगिक  योजना  है  और

 हमने  जो  क्षेत्र  चुने  हैं  वे  उनकी  भौगोलिक  स्थिति  के  आधार  पर  चुने  गये  हमें  एक  क्षेत्र

 पूर्वोत्तर  में  चाहिये  जो  कोहिमा  दूसरा  मरुस्थल  में  चाहिये  जो  बाड़मेर  है  और  फिर  नैनीताल
 भौर  मथुरा  में  चाहिए  जो  पहाड़ी  और  मंदानी  क्षेत्र  हैं  ।  दोनों  जिलों  की  विशेषता

 परन्सु  अन्य  अनेक  योजनाएं  भी  जिनके  बारे  में  यदि  माननीय  सदस्य  जानना  चाहते  हैं  तो  मैं
 किसी  अन्य  अवसर  पर  उचित  सूचना  मिलाने  के  बाद  बता  दूंगा  कि  हम  मिजोरम  तथा  पूर्वोत्तर  बे
 लिए  क्‍या  कर  रहे  हैं  और  क्‍या  करना  चाहते  परन्तु  मैं  सीधे  ही  यह  मानता  हूं  कि  पूर्वोत्तर  +
 टूर-संचार  साधनों  सहित  उचित  संचार  साधनों  का  विकास  करना  बहुत  महत्वपूर्ण  भाग
 हम  इसे  अत्यधिक  महत्व  दे  रहे  इन  स्थानों  को  आपस  में  ओर  देश  के  शेष  भागा  के  साथ
 जोड़ने  के  लिए  हम  उपग्रह  संचार  की  नवीनतम  प्रौद्योगिकी  को  प्रयोग  में  ला  रहे  हैं  ।  उत्तर-पूर्व  की

 दूरसंचार  की  आवश्यकतओं  पर  उचित  विचार  किया  जायेगा  ।

 सोवियत  रूस  द्वारा  तेल  को  खोज  में  सहायता

 *210.  भ्री  चिन्तामणि  जेना|  :

 भी  बो०  थी०  देसाई  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 सोवियत  रूस  कावेरी  और  खम्बात  के  बेसिन  की  तेल  खोज  परियोजनाओं  में  कितनी
 मदद

 इस  परियोजना  पर  अनुमानतः  कितना  खर्च  आयेगा  और  इसमें  भारत  का  अंशदान
 कितना  और

 उक्त  परियोजना  के  कब  तक  कार्यान्वित  हो  जाने  की  सम्भावना

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  :
 इसके  कार्यक्षेत्र  में  विर्तत  व्यावहारिक  रिपोर्ट  तैयार  भूभौतिकीय  सर्वेक्षण  ऐसे
 सर्वेक्षणों  से  प्राप्त  आकड़ों  को संसाधित  करना  तथा  उनकी  व्याख्या  पर्याप्त  संख्या  में  कुएं
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 खोदना  तथा  उनसे  प्राप्त  आंकड़ों  का  विश्लेषण  भण्डारण  का  अनुमान  लगाना  तथा

 विकास  की  तकनीकी  योजना  तैयार  करना  और  भूतल  के  प्रतिष्ठानों  की  रूपरेखा  तैयार  करना

 आदि  शामिल  हैं  ।

 व्यवाहारिक  रिपोर्ट  के  प्राप्त  होने  के  पश्चात  ही  परियोजना  पर  होने  बाले  खर्चे  के

 बारे  में  जाना  जा  सकता  इस  परियोजना  की  लागत  का  70  प्रतिशत  सोवियत  ऋण  से  पति

 पूरा  करने  का  अनुमान  है  ।

 यह  परियोजना  कार  क्षेत्र  के  पूर्व  होने  पर  अथवा  1995  के  अन्त  तक  इनमें  जो
 भी  पहले  प्री  हो  बशतें  कि  दोनों  पक्ष  समय  बढ़ाने  हेतु  परस्पर  सहमत  न  हूं

 री  बिम्तामणि  जमा  :  क्‍या  मैं  मन्त्री  महोदय  से  यह  पूछ  सकता  हूं  कि  वया  व्यवहायेता
 सम्बन्धी  प्रतिवेदन  को  तैयार  करने  का  काम  आरम्भ  किया  जा  चुका  है  ?  यदि  हां  कब  और
 इसको  पूरा  करने  में  कितना  समय  लगने  की  सम्भावना  मैं  यह  भी  जानना  चाहूंगा  कि  जब

 प्रधान  मन्त्री  महोदय  ने  रूस  की  यात्रा  की  थी  तो  क्‍या  यह  विषय  भी  चर्चा  की  मदों  में  से  एक
 यदि  हां  तो  इस  मामले  पर  रूस  की  सरकार  का  क्‍या  रवैया  था  और  उनके  क्‍या

 विचार  थे  ?

 क्री  नवल  किज्ञोर  यह  सच  है  कि  .1985  में  प्रधान  मंत्री  महोदय  की  रूस

 यात्रा  के  दौरान  दोनों  देशों  के  बीच  हुए  एक  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए  गये  थे  जिसके  अनुसार
 सोवियत  संघ  को  कैम्बे  और  कावेरी  के  आपसी  सहमति  वाले  क्षेत्रों  तैयार  परियोज

 भाधार  तेल  और  गस  के  लिए  गहन  समन्वित  खोज  करनी  वास्तविक  रूप  रेखा  और

 ब्यवहारिता  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  पर  कार्य  हो  रहा  सोवियत  दल  भारत  की  यात्रा  कर  चुका  है  ,
 तथा  उन्होंने  प्राकृतिक  तेल  और  गैस  आयोग  के  साथ  किए  जाने  वाले  काम  के  बारे  में  आपसी
 विचार-विमर्श  हो  चुका  है  ओर  प्रतिवेदन  इस  वर्ष  के  अन्त  तक  आने  की  आशा

 श्री  चिन्तामणि  जेना  :  मन्‍्त्री  महोदय  ने  अपने  उत्तर  के  भाग  में  बताया  है  कि
 सोवियत  ऋण  कुल  लागत  के  70  प्रतिशत  के  बराबर  होगा  ।  क्‍या  मैं  यह  जान  सकता  हूं  कि  इस
 परियोजना  पर  कुल  कितना  खर्च  होने  का  अनुमान  है  और  सोबियत  ऋण  को  वापस  करने  की
 क्या  नीति  एवं  शर्त  हैं  ?

 भ्ो  नवल  किशोर  हार्मा  :  सोवियत  रूस  ने  कुल  3500  लाख  रूबल  का  ऋण  आबंटित
 देना  नियत  किया  जिसे  2.5  प्रतिशत  वार्षिक  ब्याज  की  दर  से  लौटाया  जायेगा  ।

 श्री  एस०  एम०  भट्टम  :  व्यवहार्यता  संबंधी  प्रतिवेदन  तैयार  करने  के
 सोवियत  संघ  से  सर्वेक्षण  संचालन  तथाਂ  खोज  काये  की  खुदाई  करने  की  भी  आाशा  की  जाती  है  ।
 ये  वे  ही  का  हैं  जिनको  करने  का  प्राकृतिक  तेल  और  गैस  आयोग  के  दास  पर्याप्त  अनुभव  और
 क्षमंता  इस  मामले  प्राकृतक  तेल  और  गैस  आयोग  को  कार्य  सौंपने  के  सरकार  ने
 धोवियत  संध  की  सेवाएं  लेना  क्यों  आवश्यक  समझा  ?

 भी  नवल  किशोर  हार्मा  :  यह  सही  है  कि  प्राकृतिक  तेल  और  गैस  आयोग  के
 पांस  खोज  और  खुदाई  का  पर्याप्त  अनुभव  है  परन्तु  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  पेट्रोलियम
 पदार्थों  का  हमारा  उपयोग  बढ़ता  जा  रहा  है  और  संसाधनों  की  अड्चन  को  ध्यान  में  रखते
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 आपसी  सहमति  की  शर्तों  के  रूप  संयुक्त  आयोग  के  हमने  दो  क्षेत्रों  को  उन्हें  सौंपने

 का  निर्णय  लिया  इन  क्षेत्रों  के  अलावा  हम  तेल  खोज  कार्यक्रम  के  लिए  अनेक

 रूपों  में  सोवियत  सहायता  प्राप्त  कर  रहे  हैं  और  देश  के  हित  में  है  कि
 हम  इस  पर  सहमत

 हुए  हैं  ।

 शो  एस०  सिगरावड़ीबेल  :  महोदय  कुछ  समय  मन्त्री  महोदय  ने  एक  वक्तव्य  दिया
 कि  तमिलनाडु  के  तन्‍्जबूर  जिले  के  नरीमनम  मांव  में  कावेरी  के  मुहाने  पर  गैस  मिली  है  ।  मुझे
 पता  चला  है  कि  यहां  उपलब्ध  गैस  भरपूर  मात्रा  में  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता

 हूं  कि  अब  तक  क्‍या  प्रगति  की  गई  है  और  वाणिज़्यिक  उद्देश्यों  के  लिए  गैस  का  दोहन  करने  के

 लिए  सरकार  ने  क्‍या  कठम  उठाए  हैं  ।

 क्री  नवल  किशोर  हार्मा  :  इस  प्रश्न  के  लिए  सूचना  चाहिये  ।  परन्तु  मैं  माननीय  सदस्य
 को  इतना  आश्वासन  दे  सकता  हूं  कि  हमसे  उस  क्षेत्र  को  परित्यक्त  नहीं  किया  है  और  वाणिज्यिक

 दोहन  तो  अभी  किया  जाना  है  हम  क्षेत्र  का  निरीक्षण  कर  रहे  हैं  भौर  इसे  देख  रहे  हैं  ।

 महत्वपूर्ण  भौषधियों  के  मल्य

 *211.  श्री  धर्मपाल  सिह  सलिका  :

 करी  सुभाष  यादव  :

 क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  आई  है  कि  जेन्टामाइसीन

 एनलजिन  आदि  जंसी  प्रमुख  औषधियों  के  इनकी  निर्माता  कम्पनियों  ने  75  से  300  प्रतिशत
 तक  बढ़ा  रखे

 यदि  तो  इनके  मूल्य  में  वृद्धि  किये  जाने  के  क्या  कारण

 क्‍या  सरकार  ने  आत्रश्यक  ओऔषधियों  के  मूल्य  में  कमी  लाने  के  लिए  कोई  कायंवाही
 की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रसायन  ओर  पेट्रो-रसाथन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  के०  जयचना  :
 से  एक  विवरण  लोक  सभा  के  पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 और  जी  नहीं  ।  औद्योगिक  लागत  तथा  मूल्य  ब्यूरो  के  अध्ययनों  के आधार  पर
 एम्पिसिलिन  जेन्टामाइसिन  तथा  एनलजिन  के  अधिकतम  बिक्री  मूल्य  औषध

 1979  के  अधीन  निर्धारित  किए  गए  उत्पादक  प्रप्रंज  औषधों  को  दस  प्रकार
 निर्धारित  अधिकतम  बिक्री  मूल्यों  से  अनधिक  मूल्यों  पर  बेचने  को  स्वतंत्र  प्रप्रुज  औषाधों  को
 सरकार  द्वारा  अधिसूचित  मूल्यों  से  उच्चतर  मूल्यों  पर  किसी  उत्पादक  द्वारा  बेचने  का  कोई  मामला
 सरकार के  ध्यान  में  नहीं  आया  है  ।
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 ओर  धर्मपाल  सिंह  सलिक  :  क्‍या  यह  सच  नहीं  है  कि  आवश्यक  औषधियों  के  उत्पादन  की

 वाषिक  वृद्धि  में  गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  गिरावट  आई  है  ।  मांशपेशियों  की  दर्द  निवारक

 म॒ख  गले  के  रोगों  और  खांसी  की  चूसने  वाली  दवाइयों  तथा  पाचक  गोलियों
 जैसी  मामली  दवाइयों  की  कीमतें  भी  गत  एक  वर्ष  के  दौरान  50  प्रतिशत  से  10(  शत  तक

 चढ़  गई  यदि  ऐसी  बात  है  तो  यह  सुनिश्चित  करमे  के  लिए  कि  आवश्यक  और  प्रभावी  दवाईयां
 पर्याप्त  मात्रा  में  तथा  उचित  कीमतों  पर  उपलब्ध  सरकार  द्वारा  लाइसेंस  देने  तथा  औषधियों

 की  वृद्धि  के  लिए  कोन-सी  प्रणाली  निकाली  जा  रही  है  ?

 क्रो  आर०  के०  जयचन्द्र  सह  :  मैंने  वक्‍तव्य  में  कहा  है  कि  औषधियों  की  कीमतों

 में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  है जिसका  अर्थ  है  कि  सरकार  द्वारा  निर्धारित  कीमतों  से  अधिक  पर  कोई

 भी  दवाई  या  औषध  बेची  नहीं  गई  है  ।

 भरी  धर्मपाल  सिह  सलिक  :  क्‍या  यह  सच  नहीं  है  कि  गत  दो  वर्षों  से  विकास  आयुक्त
 की  नियुक्ति  नहीं  की  गई  है  इसलिए  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  60  प्रतिशत  से  अधिक  फाम्‌  लेशनों  की
 निर्धारित  कीमतें  निर्माताओं  द्वारा  लागू  नहीं  की  गई  हैं  ?  यहां  तक  कि  गत  दो  वर्षों  के  कीमतों  के
 अभिलेख  भी  उपलब्ध  नहीं  हैं  और  कम्पनियां  उपभोक्ताओं  के  बल  पर  लाभ  उठा  रही  हैं  जिसका
 कारण  है  विकास  अभियुक्त  की  नियुक्ति  में  विलम्ब  ।  कया  मैं  मन्त्री  महोदय  से
 विकास  आयुक्त  की  नियुक्ति  में  विलम्ब  का  कारण  जान  सकता  हूं

 ?

 क्रो  आर०  के०  जयचना  यह  सच  नहीं  है  कि  विकास  आयुक्त  के  पद  को
 भरा  नहीं  गया  वास्तव  में  यह  रिक्त  नहीं  यह  संयुक्त  रूप  से  संयुकतत  सचिव  के  पास

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  क्‍या  यह  संतोषजनक  व्यवस्था  है  ?  आपको  अलग  से  आयुक्त
 रखना  चाहिए  ।

 श्री  आर०  के०  जयचन्त्र  1978  ओऔषध  नीति  में  यह  उल्लेख  अवश्य  किया  गया  था
 कि  हमारे  यहां  विकास  आयुक्त  )  का  पद  होना  चाहिए  ।  परन्तु  उसके  लिए  अनेक

 भूत  ढांचे  खड़े  करने  होंगे  जैसे  कि  क्षेत्र  प्राधिकरण  जिसका  लाभ  उपलब्ध  कमंचारियों  से  चलाया
 जा  इसलिए  हमने  विकास  आयुक्त  के  इस  पद  को  संयुक्त  सचिव  के  साथ  मिला
 दिया  है  ।

 डा०  बो०  बेंकटेश  :  इस  शताब्दी  के  अन्त  तक  सरकार  कुष्ठ  और  अन्य  बीमारियों
 का  उन्मूलन  करने  जा  रही  इन  बीमारियों  का  उपचार  लम्बे  समय  तक  चलता  मैं
 भारत  सरकार  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  महंगी  और  कुष्ठ  रोग  के  उपचार  में  प्रयोग  में
 आने  वाली  रिफामाइसीन  जैसी  महत्वपूर्ण  औषधियों  की  कीमतें  घटाने  कोई  प्रस्ताव  मैं
 सरकार  से  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  वे  कैसर-रोधी  और  क्षयरोग-रोधी
 ओषधियों  जैसी  इन  औषधियों  के  उत्पादन  के  लिए  कोई  छूट  देने  या  रियायत  देने  जा  रहे  हैं  ।

 री  आर०  के०  जयचन्द्र  सह  :  सरकार  को  इस  मामले  का  पता  है  और  बी०  आई०  सी०
 पी०  को  लागत  का  अध्ययन  करने  के  लिए  कहा  गया  एक  बार  जब  उसका  प्रतिवेदन  उपलब्ध

 हो  जायेगा  तो  हम  कीमतों  में  फमी  करने  पर  विचार  करेंगे  ।
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 ऊर्जा  मत्रियों  का  सम्मेलन

 #2]2,  श्री  बो०  तुलसी  राम|  :

 झरी  पो०  एम०  सईद  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  ही  में  दिल्ली  में  सभी  राज्यों  के  ऊर्जा  मन्त्रियों  का  सम्मेलन  हुआ
 इस  सम्मेलन  में  विशेष  रूप  से  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  परियोजनाओं  के  संदर्भ

 में  क्या  महत्वपूर्ण  निणंय  लिए

 )  सातवीं  योजत्ता  के  अन्त  में  विद्युत  की  मांग  किस  हृद  तक  पूरी  की  जाने  की  आशा

 और ;  और

 उक्त  सम्मेलन  विशेषकर  राज्य  बिजली  बोर्डो  की  प्रबन्ध  व्यवस्था  को  सुदृढ़  करने
 और  वाणिज्यिक  लेखा  प्रणाली  अपनाने  के  बारे  में  किए  गए  निर्णय  कब  तक  कार्यान्वित  किए
 जाएंगे  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :  जी

 सम्मेलन  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  संबंधित  राज्य
 और  केन्द्रीय  संगठन  को  भरसक  प्रयास  करने  चाहिए  ताकि  विद्यृत  परियोजनाओं  को  कार्यक्रम  के

 अनुसार  चालू  करना  सुनिश्चित  किया  जा  राज्यों  को  विद्य्‌त  उत्पादन  में  बढ़ोतरी  करने  के

 लिए  और  ताप  विद्युत  केन्द्रों  के  संयंत्र  भार  अनुपात  में  सुधार  करने  के  लिए  अपेक्षित  उपाय  करने

 होंगे  और  समुचित  ग्रुणवत्ता  और  मात्रा  में  कोयला  सप्लाई  किया  पारेषण  और  वितरण

 हानियों  को  कम  करने  के  लिए  कदम  उठाए  जाएंगे  और  बिजली  की  चोरी  को  सख्त  सजा  वाला

 एक  दण्डनीय  अपराध  माना  ऊर्जा  संरक्षण  के  लिए  कदम  उठाए  जाएं  और  राज्य  बिजली

 बोर्डों  के  प्रबंध  को  सशक्त  बनाया  जाना  चाहिए  ।

 (०)  नई  क्षमता  के  जोड़  जाने  से  सातवीं  योजनावधि  के  अन्त  तक  विद्युत  की  मांग  का
 लगभग  95  प्रतिशत  तक  पूरा  कर  पाना  संभव  हो

 राज्य  बिजली  बोडों  द्वारा  वर्ष  से  वाणिज्यिक  लेखा  लागू  किया  जाना

 अपेक्षित  लक्ष्य  के  लिए  संयंत्र  भार  अनुपात  में  सुधार  करने  भर  नई  क्षमता  प्रतिष्ठापित

 करने  के  लिए  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  सम्मेलन  ने  अपने  अन्य  निर्णयों  के  क्रियान्वयन  के  लिए
 किसी  भी  प्रकार  की  सीमा  का  निर्धारण  नहीं  किया  जिनमें  अधिकांश  निर्णयों  पर  सतत  रूप  से

 कार्यवाही  की  जानी  अपेक्षित  है  ।

 ]

 रो  यो०  तुलसीराम  :  जैसा  मंत्री  जी  स्वयं  जानते  होंगे  कि  कोयले  की  कमी  होने  की  वजह
 से  कई  फैक्टरियां  ठीक  से  नहीं  चल  पा  रही  खास  तौर  से  मैं  आन्ध्र  प्रदेश  की  बात  जानता

 बहां  कोयले  की  कम  सप्लाई  की  वजह  से  फैक्टरियां  कम  चल  रही  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि

 सातबीं  पंचवर्षीय  योजना  में  आमन्ध्र  प्रदेश  में  कितनी  बिजंली  पैदा  करने  का  लक्ष्य  रखा  गया

 है  और  उसे  कब  तक  प्राप्त  कर  लिए  जाने  की  आझ्ा
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 ——  समन  “+>33+ततल-  जे  एप  डोर

 श्री  आरिफ  मोहभ्मद  खां  :  माननीय  ऊर्जा  मंत्री  ने  विद्युत  मंत्रियों
 के  सम्मेलन  में  सबको

 क्लाश्वस्त  किया  था  कि  उनको  जितनी  मात्रा  में  कोयला  जिस  क्वालिटी  का  वह

 पावर-स्टेशन्स  को  उपलब्ध  कराया  इसके  लिए  विद्युत  विभाग  और  क  विभाग  के

 बीच  में  निरन्तर  समन्वय  बना  रहता  है  और  जब  भी  कहीं  से  ऐसी  सूचना  मिलती  है  कि  किसी

 पावर-स्टैशन  में  कोयले  की  कमी  है  तो  उसी  वक्‍त  विद्युत  विभाग  कोयला  विभाग  के  साथ  उस

 मामले  को  उठाता  है  और  पूरी  कोशिश  की  जाती  है  कि  जितनी  मात्रा  में  कोयले  की  आवश्यकता

 उसकी  उपलब्धता  उतनी  मात्रा  में  सुनिश्चित  की  जा  सके  ।  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  22,245

 मेगावाट  बिजली  की  अधिक  क्षमता  लगाने  की  स्वीकृति  मिली  है  और  जैसा  मैंने  प्रश्न  के  उत्तर  में

 भी  कहा  इस  क्षमता  के  लग  जाने  के  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  बीच  पावर

 सर्वे  कमेटी  की  रिपोर्ट  के  आधार  पर  हम  यह  मानते  हैं  कि  95  प्रतिशत  मांग  को  हम  पूरा  कर

 सकेंगे  ।

 भी  बी०  तलसीराम  :  अध्यक्ष  मंत्री  ने  अपने  उत्तर  में  कहा  है  कि  बिजली  की  चोरी

 करने  वालों  के  उनको  पकड़ने  के  विशेष  प्रावधान  करने  वाले  हैं  लेकिन  अध्यक्ष

 समें  होता  यह  है  कि  खासतौर  से  जो  सीघे-सादे  किसान  होते  हैं  या  जो  छोटे-छोटे  फैक्टरी

 छोटे  बिजिनैसमन  होते  वे  ही  ज्यादातर  पकड़े  जाते  हैं  ।  दूसरी  तरफ  जो  बड़ी  मात्रा  में  बिजली

 की  चोरी  करते  बड़ी-बड़ी  फैक्टरी  वाले  बड़े  किसान  वे  कभी  पकड़े  नहीं  जाते  हैं  या  वे at  मैनेज कर लेते हैं, बच जाते हैं । इस सम्बन्ध में आपने क्‍या स्थिति का कभी अध्ययन र्<्‌
 मैनेज  कर  लेते  बच  जाते  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  आपने  क्‍या  स्थिति  का  कभी  अध्ययन  किया  है
 और  बड़ी  चोरी  करने  वालों  के  विरुद्ध  क्या  आप  जल्दी  ही  कोई  कार्यवाही  करने  वाले  क्या  कदम

 उठाने  वाले  या  किस  तरह  का  कानून  बनाने  वाले  वह  मैं  आपसे  जानना  चाहता  हूं  ।

 श्री  आरिफ  मोहम्मद  खां  :  केन्द्र  सरकार  इस  विषय  पर  बार-बार  अपनी  चिन्ता  व्यक्त  कर

 चुकी  हमने  प्रदेश  सरकारों  को  कई  बार  लिखा  है  और  कहा  है  कि  वे  यह  सुनिश्चित  करें  कि

 बिजली  की  चोरी  न  होने  ट्रांसमिशन  और  डिस्ट्रीब्यूशन  लौसेज  को  कम  करने  के  लिए
 कदम

 उठाये  जाएं  लेकिन  यह  काम  मुख्यतः  राज्य  सरकारों  को  करना  है  ।

 आपके  माध्यम  से  माननीय  सदस्य  से  निवेदन  करूंगा  कि  कम  से  कम  वे  अपने  प्रभाव
 का  इस्ते  माल  करें  और  अपनी  प्रदेश  सरकार  को  इस  बात  के  लिए  मोटीवेट  करें  जि  ससे  वह  ऐसे
 लोगों  के  खिलाफ  कार्यवाही  कर  सके  ।

 जहां  तक  विद्युत  मंत्रियों  के  सम्मेलन  को  बात  उसमें  प्रस्ताव  आया  था  कि  इलेक्ट्रिसिटी
 सप्लाई  ऐक्ट  में  संशोधन  करके  इसको  कोगनेजीबल  आफेंस  बनाया  जाए  और  डिटरेंट  पनिशमे

 लिए  उसमें  प्रोवाइड  किया  जाए  ।

 भ्री  ब्रह्ददस  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  ने  बताया  कि  22  हजार  मंगावाट  की

 क्षमता  बढ़ने  से  कमी  पूरी  हो  लेकिन  मैं  एक  बात  जानना  चाहता  हूं  कि  ये  क्षमता  तो  पूरी
 होगी  जब  प्रोजेक्ट  क्तियर  मिसाल  के  तौर  पर  मैं  आ5को  बताना  चाहता  हूं  कि  ।

 टहर
 प्रोजैक्ट  जो  2  हजार  मेगावाट  का  एक-डेढ़  साल  पहले  यह  प्रोजैक्ट  भेजा  गया  था  कि  केन्द्र

 सरकार  और  प्रदेश  सरकार  मिलकर  प्राधिकरण  बनाकर  इसको  पूरा  इसी  प्रकार  से  एक

 दूसरा  प्रो  क्ट  लखवाह  कामी  जो  सब  जगह  से  क्लियर  हो  लेकिन  पर्यावरण  से  अभी  तक

 क्लियर  नहीं  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  ऐसी  व्यवस्था  करेंगे  या  ऐसी  व्यवस्था  करने  पर

 विचार  करेंगे  कि  जितने  भी  सम्बन्धित  विभाग  वे  सभी  अपनी
 एक  दफा  में

 ही अनुमति दे 24
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 क्योंकि  इसमें  देर  होने  ने  न  तो  हम  कोई  सातवें  प्लान  में  अपनी  क्षमता  साबित  कर  पाएंगे  और

 इसके  अलावा  प्रो  गरी  कीमत  भी  बढ़  जाएंगे

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  सब  आप  छोड़िए  ।

 झी  आरिफ  मोहम्मद  खां  :  जहां  तक  22,245  मेगावाट  क्षमता  को  जोड़ने  का

 सवाल  वह  सब  तो  जो  प्रोजक्ट  पहले  ही  सी०  ए०  द्वारा  क्िलियरेंस  दिए  जा  चुके  उन  पर

 था  जिनको  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  या  सेंट्रल  सैक्टर  में  या  प्रदेश  की  जो  सातवीं
 योजनाएं  उनमें  शामिल  किया  गया  टिहरी  के  सम्बन्ध  में  निवेदन  यह  है  टिहरी  योजना  को
 प्रस्ताव  के  तौर  पर  स्वीकृति  दे  दी  गई  अब  इसके  बाद  फिर  पिछने  साल  ये  बुनियादी  तोर  पर
 प्रदेश  की  योजना  में  लेकिन  पिछले  साल  चूंकि  संसाधनों  की  कमी  रही  और  संसाधूत  ज्यादा

 इसलिए  प्रदेश  सरकार  ने  हमें  लिखा  है  कि  इसको  जाइंट  प्रोजैक्ट  के  तौर  पर  लिया
 श्री  उसको  किस  तरह  से  एक्जीक्यूट  करना  क्योंकि  अब  ये  केन्द्रीय  प्रोजेक्ट  के  तौर  पर  नहीं

 जाइंट  प्रयोजल  इसलिए  वह  पूरी  प्रपोजल  विचाराधीन  उनके  साथ  हमारी  बातचीत  चल
 रही  जल्दी  से  जल्दी  बॉडी  बनाकर  इसकी  एक्जीक्यूट  करने  की  कोशिश  करेंगे  ।

 |५ वर

 श्री  जो०  भूषति  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  महोदय  से  यह
 चाहता  हूं  कि  कितने  ऐसे  इलेक्ट्रिसिटी  बोर्ड  देश  में  हैं  जो  सर्पलस  चल  रहे  हैं  और  कितने  ऐसे  हैं
 जो  डे  फिसिट  में  चल  रहे  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  कितने  डेफीसिट  में  चल  रहे  यह  तो  प्ररन  बनता  लेकिन  कितने
 सर्पलस  में  ऐसा  तो  कोई  नजर  नहीं  भाता  ।

 श्री  आरिफ  मोहम्मद  यह  सूचता  मेरे  पास  उपलब्ध  नहीं  यदि  आपका
 *  निर्देश  तो  मैं  माननीय  सदस्य  को  बता  दूंगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आर०  पी०  श्री  चन्द्र  शेखर  श्री  जय  प्रकाश
 श्री  मोहन  भाई  पटेल--एबसेंट  ।

 ]

 खम्मात  क्षेत्र  में  महासागर  तल  में  कोयला  भंडार  निकालना

 9217.  क्रो  रलजोत  सिह  गायकवाड़  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  खम्भात  क्षेत्र  में  महासागर  तल  में  कोयले  का  विशाल  भंडार  विद्यमान

 (a)  क्या  इस  संबंध  में  कोई  भूगर्भीय  सर्वेक्षण  किया  गया  है

 यदि  तो  वहां  कोयले  का  कितना  भंडार  होने  का  अनुमान  और

 क्‍या  वहां  महासागर  तल  से  कोयला  निकालने  को  कोल  इंडिया  लि०  की  कोई

 योजना  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  नही ं।  हि

 से  प्रश्न  ही  नही
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 शो  रणजीत  सिह  गायकवाड़  :  मंत्री  महोदय  ने  मेरे  प्रश्नों  का  अत्यन्त  संक्षेप  में  उत्तर

 दिया  यदि  आप  मेरे  प्रश्नों  के  भाग  देखें  तो  ज्ञात  होगा  मैंने  पूछा  था  कि  क्या  कोई
 भगभीय  सर्वेक्षण  किया  गया  जब  तक  भूभर्भीय  सर्वेक्षण  नहीं  किया  जाता  तब  तक  यह  नहीं
 बताया  जा  सकता  कि  वहां  पर  कोयला  है  अथवा  नहीं  ।  उत्तर  में  नितान्त  रूप  से  कहा  गया

 स्पष्ट  है  कि  मंत्री  महोदय  बिना  पता  लगाये  कह  रहे  हैं  कि  वहां  पर  कोयला  नहीं
 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  गया  सरकार  इस  बारे  में  पुनविचार  करके  उत्तर  देगी  ।

 श्री  वसंत  साठे  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  पूर्ण  रूप  से  निराश  नहीं  करूगा  ।  क्‍योंकि

 उन्होंने  स्पष्ट  रूप  से  पूछा  है  क्‍या  खम्भात  क्षेत्र  में  कोयले  के  विशाल  भण्डार  विद्यमान  हैं  ।  अतः

 मुझे  कहना  नहीं  ।  अन्यथा  मैं  वचनबद्ध  होता  ।  मैं  उन्हें  बता  सकता  हूं  कि  खम्भात
 क्षेत्र  में  महासागर  तल  में  कुछ  कोयले  के  भ्ण्डार  मिले  हैं  परन्तु  वे  बहुत  गहराई  पर  हैं

 अब  एक  विशेषज्ञ  समिति  इस  बात  का  पता  लगा  रही  है  क्‍या  इतनी  गहराई  से  किसी
 विधि  हारा  हम  उसका  गैस  बनाने  के  लिए  उपयोग  कर  सकते  हैं  ।  उस  पर  हम  विशेषज्ञों  की  राय
 ले  रहे  एक  प्रयोगात्मक  परियोजना  बनाई  जा  रही  है  तथा  यदि  यह  वास्तव  में  लाभदायक  तथा
 आधिक  दृष्टि  से  लाभप्रद  सिद्ध  होती  तब  यह  महत्वपूर्ण  कार्य  हो  सकता  इतना  आश्वासन
 मैं  दे  सकता  हूं  ।

 हरी  रणजीत  सिह  गायकबाड़
 :

 अंग्रेजी
 मेरी  मात्रभाषा  नहीं  कुछ  गलतियां  हो

 सकती  हैं  ।  क्या  मैं  मराठी  में  पूछ  सकता  हुं'*****  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कि  मैं  प्रश्न  नहीं  करता  ।

 श्री  रणजोत  सिह  गायकवाड़  :  देश  भर  में  सदा  कोयले  की  कमी  रहती
 विशेषतः  गुजरात  जहां  कोयला  दूर  से  आता  क्‍या  इस  पहलू  पर  विचार  करना  संभव  तथा
 आथ्िक  दुष्टि  से  लाभदायक  नहीं  होगा  क्योंकि  इससे  कोयले  की  समस्या  कुछ  हद  तक  हल  हो
 सकती  विशेष  तौर  से  गुजरात  जोकि  एक  प्रमुख  ओऔद्योगिक  राज्य  है  ।

 ह

 थो  वसंत  साठ  :  मेरा  उत्तर  है  ।  यदि  वास्तव  से  हमें  कोयला  मिल  पाता  है  तो
 बहुत  अच्छी  बात  है  ।  जैसा  कि  मैंने  बताया  कोयला  बहुत  गहराई  पर  है  जिसे  खनन  द्वारा  निकाला
 नहीं  जा  सकता  ।  अतः  हमें  इस  रूप  में  कोयला  प्राप्त  करने  पर  विचार  करना  चाहिए  दयोंकि  ऊर्जा

 लिए  कोयले  का  उपयोग  होता  है  ।  यदि  इसे  हम  गैस  बनाने  के  लिए  उपये  गैग  में  ला  सकते
 तथा  यदि  उक्त  तकनीक  सफल  हो  जाती  तो  यह  एक  प्रगतिशील  कदम  मैं  आपसे

 सहमत  हूं  ।
 है

 ]

 |  ्ध

 झबओआ  में  मेघनगर  में  पोलिएस्टर  फाइसर  कारखाने  की  स्थापना

 *218.  श्री  दिलीप  सिह  भ्रिया  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  झबुआ  में  मेघनगर  में  23  1९84  84  को  एक  पोलिएस्टर  फाइबर  कारखाने
 का  शिलान्यास  किया  गया

 क्‍या  इसके  निर्माण  में  कोई  प्रगति  हुई

 236
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 नीता  न  चल  जलती  तीस  डी  ता  *

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 इस  कारखाने  की  शीघ्र  स्थापना  करने  हेतु  सरकार  क्‍या  कार्यवाही  कर  रही

 ]
 रसायन  ओर  पेट्रो-रसायन  विभाग  सें  राज्य  मंत्रो  आर०  के०  जयचन्द्र  :

 जी

 और  परियोजना  के  कार्यान्वयन  हेतु  60  एकड़  भूमि  प्राप्त  कर  ली  गईं

 वित्तीय  संस्थानों  से  ऋण  तथा  पानी  जैती  अन्य  सुविश्वाओं  के  उउज़अथ  होते  ही  निर्माण  कार्य  आरम्भ

 किये  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 संयंत्र  मध्य  प्रदेश  राज्य  औद्योगिक  विकास  निगम  द्वारा  संयुक्त  क्षेत्र  में  स्थापित

 किया  जा  रहा  है  तथा  वे  परियोजता  को  शीघ्र  स्थापित  करने  कै  लिए  कदम  उठा  रहे

 ]

 थ्रो  विलोप  सिह  भूरिया  :  जैसा  मंत्री  जीने  उत्तर  मेरे  क्षेत्र  में  23

 1984  को  हमारी  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  आदरणीय  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  जी  ने  इस  प्रोजेक्ट  का
 शिलान्यास  किया  था  और  उस  समय  लाखों  की  तादाद  में  लोग  वहां  आये  थे  ।  एक  साल  अभी  त
 हो  चुका  लेकिन  इस  बारे  में  वहां  पर  एक  इंट  भी  नहीं  लगी  है  ।  मैं  मंत्री  जी  से  जानमा  चाहता
 हूँ  कि  यह  जो  लाईसेंस  दिया  गया  उस  वक्‍त  उसकी  कंपेसिटी  क्‍या  थी  और  उसका  समय  कितना
 था  ?  एक  साल  था  या  दो  साल  था  ?

 जब  हमारी  नेता  ने  इसका  शिलान्यास  उसका  भी  उपयोग  नहीं  किया  गया  और  यह
 लाइसेंस  एक  प्राइवेट  यार्टी  को  ट्रांसफर  हो  गया  ।  यह  ज्वायन्ट  सैक्टर  मंत्री  जी  को  मालूम  नहीं
 है  ।  अगर  मंत्री  जी  स्पष्ट  कर  दें  तो  मैं  आगे  सप्लीमेंटरी  करू  ।  इसमें  अध्यक्ष  मैं  अपका
 संरक्षण  चाहता  हूं  ।

 श्री  आर०  के०  जयचन्द्र  सह  :  मैंने  बताया  कि  यह  संयुक्त  क्षेत्र  में  यह  सही  .

 है भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने शिलान्यास किया था । आरम्भिक क्षमता टन रखी गई थी तथा जीवन-क्षम बनाने के लिए उसकी क्षमता 30,000 तक बढ़ाने पर हम सहमत हों गये थे और इस परियोजना के पूरा होने में लगभग चार वर्ष लगेंगे । क्रो दिलोप सिंह भ्रिया : अध्यक्ष मैंने तो समय के बारे में पूछा था कि लाइसेंस देने के बाद वह कितने समय में पूरा हो जायेगा । ] श्रो आर० के० जयबन्द्र सिह : इसकी स्थापना से सम्बद्ध बहुत से कारक हैं| हम लाइसेंस देते हम कोई निश्चित अवधि नहीं दे सकते । राज्य सरकार को आधार ढांचा तथा अन्य वस्तुएं उपलब्ध करानी होंगी । मैंने वक्‍तव्य में बताया है कि पानी की समस्या जैसे ही राज्य 27
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 0...  २0२0॒[्््॒नफभ्.्जजजए्ज्ण््््क्फ्फ्क्प्फा
 सरकार  इसे  हल  कर  देगी  इस  कार्य  को  हाथ  में  लिया  अनुमानतः  चार  वर्ष  का

 लगेगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  काल  समाप्त  हुआ  ।

 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 ]
 गांवों  में  डाकधर  खोलना

 +202.  श्री  अनन्त  प्रसाद  सेठी  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार ने  गांवों  की  विशेषकर  एक  हजार  से  अधिक  जनसंख्या  वाले*

 उन  गांवों  के  बारे  जिनने  डाकघर  नहीं  कोई  सर्वेक्षण  कराया  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  पांच  सौ  से  एक  हजार  तक  जनसंख्या  वाले  गांवों  में

 डाकधर  खोलने  की  कोई  योजना  बनाई  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  ऐसे  ग्रामों  की  संख्या

 ज्ञात  करने  के  लिए  समय-समय  पर  सर्वेक्षण  किया  जाता  जिनमें  निर्धारित  विभागीय  मानदंडों  के

 अनुसार  डाकधर  खोलने  का  ओऔचित्य  बनता

 जी  नहीं  ।  ग्राम  पंचायत  वाले  ग्रामों  को  छोड़कर  सामान्य  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  किसी

 ग्राम  की  जनसंख्या  कम  से  कम  2,000  और  पिछड़े  एवं  जनजातीय  इलाकों  में  किसी  ग्राम  की

 जनसंख्या  1,000  होनी  तभी  वहां  डाकधघर  खोला  जा  सकता  है  ।

 कुटुम्ब्  न्यायालयों  के  लिए  वित्तीय  सहायता

 +207,  डा०  फूलरेणु  गुहा  :  क्या  विधि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  कुटुम्ब  न्यायालय  आरम्भ  करने  के  लिए  राज्यों  को  वित्तीय

 सहायता  देती  है

 यदि  तो  क्‍या  कुटुम्ब  न्यायालय  आरम्भ  करने  के  लिए  राज्यों  को  वित्तीय

 सहायता  देने  का  सरकार  का  प्रस्ताव  भोौर

 यदि  तो  कब  ?

 विधि  और  न्याय  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्रो  एबच०  आर०  :  जी  नहीं  ।
 और  कुदुम्ब  न्यायालय  आरम्भ  करने  के  लिए  राज्यों  को  वित्तीय  सहायता

 प्रदान  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 भारत  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  लि०  द्वारा  खाना  पकाने  को  गेस  मिट्टी  के  तेल
 के  मूल्यों  का  कम  किया  जाना

 +208.  श्री  छोतृभाई  गामित  :  कया  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  लि०  में  कुल  कितनी  राशि  का  पूंजी  निवेश  किया  गया

 28
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 ला

 वर्ष  1981  से  1985  तक  की  अवधि  के  इसको  कितना

 लाभ  हुआ  और  कितनी  हानि

 क्‍या  सरकार  का  विचार  पिछले  वर्षों  में  अजित  लाभ  को  ध्यान  में  रखते  हुए  खाना

 पकाने  की  गैस  औौर  मिट्टी  के  तेल  के  मूल्यों  में  कमी  करने  का  और

 घटाई  गई  दरों  पर  खाना  पकाने  की  गेस  और  मिट्टी  का  तेल  उपलब्ध  कराने  के

 लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  :

 यथास्थिति  31  1985  को  भारत  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  लिमिटेड  के  शेयर  पूंजी  और

 आरक्षित  का  कुल  मूल्य  12,012  लाख  रु०  था  ।

 कराधान  के  पश्चात  31  मार्च  को  समाप्त  प्रत्येक  वर्ष  के  निवल  लाख  निम्न

 प्रकार  है  :

 २०

 1982  1407

 1983  1346

 1984  1566

 1985  1380

 अप्रैल  से  ।  985  327  )

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]

 परदिचिम  बंगाल  के  सरकारो  क्षेत्र  के  पांच  रग्ण  उपक्षमों  का

 एक  नियन्ञक  फम्पनी  सें  विलय

 *213.  3.  श्री  रेजपद  वास  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  पश्चिम  बंगाल  के  सरकारी  क्षेत्र  के  पांच  रुग्ण  उपक्रमों  का  एक  नियंत्रक

 कम्पनी  में  विलय  करने  का  विश्वचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यारा  क्या  और

 ऐसी  नियंत्रक  कम्पनी  कब  स्थापित  की  जाएगी  ?

 औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राध्ष्य  मंत्री  एम०  :  से  उनकी

 कार्य  कुशलता  तथा  अन्तर-एकक  समन्वय  में  सुधार  करने  के  विचार  से  सरकारी  उद्यमों  के  पुनर्गठन
 ढांचे  के एक  भाग  के  रूप  में  एक  नियंत्रक  कम्पनी  बनाने  का  एक  प्रस्ताव  तैयार  किया  गया  है
 जिसमें  (1)  भारत  ब्रेक्‍्स  एण्ड  वाल्वूस  लि०  (2)  भारत  प्रोसेस  एण्ड  मंकेनिकल  इंजीनियर्स  लि०
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 एण्ड  वेनई  लि०  का  इंजीनियरी  भाग  (3)  लगन  जूट  मशीनरी  कम्पनी  लि०  (4)  भारत

 वैगन  इंजीनियरिंग  कम्पनी  लि०  (5)  बन  स्टेन्ड्ड  कम्पनी  लि०  (6)  जैसप  एण्ड  कम्पनी  लि०

 (7)  ब्रेयवेट  एण्ड  कम्पनी  लि०  तथा  (8)  बीबीजे  कन्सट्रक्शन  कम्पनी  लि०  जिसका  मुख्यालय  कलकत्ता

 में  शामिल  होंगी  जबकि  उनके  अन्तर-सम्बन्धी  उत्पाद  मिश्र  को  ध्यान  में  रखा  जायेगा  ।  इस

 प्रस्ताव  पर  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 छादी  प्रामोशोग  के  लिये  नई  योजना

 +2  |4.  डा०  चम्त्रदोखर  त्रिपाठी  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  खादी  ग्रामोद्योग
 के लिए  एक  नई  योजना  बनाई  जा  रही

 यदि  हां  तो  इस  योजना  की  रूपरेखा  क्‍या

 इसे  कब  तक  कार्यान्वित  किया  और

 इस  नई  योजना  के  कार्यान्वयन  पर  कितना  अतिरिक्त  घन  व्यय  होने  की

 सम्भावना  है  ?

 ओद्यो गिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०
 :  से  खादी

 तथा  ग्रामोद्योग  भायोग  द्वारा  चलाया  गया  खादी  ग्रामोद्योग  एक  सतत  कार्यक्रम  इसमें  खादी

 और  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  1956  की  अनुसूची  में  शामिल  26  ग्रामोद्योगों  का

 विकास  सम्मिलित  है  ।

 2.  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  को  उसके  कायें  व्यापार  के  लिए  आवंटित  राशि  में

 पर्याप्त  वुद्धि  की  गई  यह  राशि  पंचवर्षीय  योजना  में  208  करोड़  रुपये  थी  और  छठी

 पंचवर्षीय  योजना  में  बढ़ाकर  518.09  करोड़  कर  दी  गई  आवंटित  राशियों  में  सहकारी  ऋणों
 पर  ब्याज  के  लिए  दी  जाने  वाली  राजसहायता  और  खादी  की  बिक्री  के  लिए  दी  जाने  वाली  छुट
 शामिल  पंचवर्षीय  योजना  सरकारी  स्रोतों  में  स ेआयोग  के  लिए  540  करोड़  रुपये
 के  परिव्यय  का  प्रावधान  किया  गया  जिसमें  योजनेत्तर  बजट  को  अन्तरित  किये  गये  सरकारी

 ऋण  पर  लगने  वाले  ब्याज  के  लिए  दी  गई  राजसहायता  और  खादी  की  खुदरा  बिक्री  पर  दी  गई

 छूट  प  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तिम  वर्ष  में  मोटे  तौर  पर  खर्च  की  गई  300  करोड़  रुपये

 की  राशि  शामिल  नहीं  ठीक-ठीक  तुलना  के  यह  उल्लेखनीय  है  कि  छठी  योजना  के
 परिव्यय  में

 जो  राशि  मोटे  तौर  पर  300  करोड़  रुपये  उसके  अनुरूप  योजना  के  परिव्यय
 में  यह  राशि  540  करोड़  रुपये  इसके  आयोग  को  यह  आशा  है  कि  वित्तीय  संस्थानों

 से  मिलने  वाली  राशि  में  पर्याप्त  वृद्धि  हो  जायेगी  ।

 ]

 पावर  जनरेटरों  का  निर्माण

 *+215.  श्रो  जय  प्रकाश  अप्रवाल  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  उन  क्षेत्रों  क ेनाम  क्‍या  हैं  जहां  बिजली  की  अपर्याप्त  और  अनियमित  सप्लाई

 होने  की  समस्या

 30.
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 उन  क्षेत्रों  क ेलोगों  की  तत्काल  सहायता  करने  के  लिये  उनके  मंत्रालय  का  क्‍या  उपाय

 करने  का  विधार  है  ?

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  का  विचार
 उन

 क्षेत्रों
 के

 लोगों
 के

 लिये  बिजली  पैदा  करने  हेतु

 छोटे  बड़े  आकार  के  जेनरेटरों  का  निर्माण  करने  की  अनुमति  देने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  बया

 क्‍या  इस  मामले  में  कोई  विदेशी  सहयोग  भी  प्राप्त  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विद्यत  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  आरिफ  मोहम्मद  :  अप्रैल  से

 1985  के  दौरान  उत्तरी  क्षेत्र  में  हिमाचल  प्रदेश  तथा  पश्चिमी  क्षेत्र  के  सभी  दक्षिणी

 क्षेत्र  में  आंध्र  प्रदेश  तथा  केरल  और  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  द्वारा  अपनी-अपनी  ऊर्जा  की  आवश्यकता  पूरी
 कर  ली  गई  थी  ।  देश  के  भन्‍्य  भागों  में  विद्युत  की  कमी  भिन्‍न-भिन्‍न  थी  ।

 तात्कालिक  उपाय  के  रूप  में  फालतू  विद्युत  वाले  राज्यों  से  कमी  वाले  राज्यों  के

 सहायता  दी  जाती  है  ।  कम  अवधि  में  प्राप्त  करने  योग्य  1500  मेगावाट  की  गैस  पर  आधारिः

 विद्युत  उत्पादन  क्षमता  उत्तरी  तथा  पश्चिमी  क्षेत्र  में  स्थापित  की  जा  रही  ताप  विद्युत  केन्द्रों  के

 नवीकरण  आधुनिकीकरण  के  एक  कार्यक्रम  का  भी  कार्यान्वयन  किया  जा  रहा

 से  विद्युत  संयंत्रों  के लिए  विभिन्‍न  प्रकार  के  उपस्करों  की  मांग  को  पूरा  करने  के

 लिए  देश  में  पर्याप्त  उत्पादन  क्षमता  उपलब्ध  तथापि  प्रत्येक  मामले  की  स्थिति  तथा
 भावश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कुछ  क्षेत्रों  में  प्रौद्योगिकी  तथा  उपस्करों  का  आयात  किया
 जाता  है  ।

 तेल  को  खोज  के  लिए  क्षेत्रों  को  पट्ट  पर  वेना

 *216.  श्री  मोहनभाई  पठेल  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 हैं

 क्‍या  यह  सच  है  कि  तेल  की  खोज  ओर  उत्पादन  करने  के  लिए  क्षेत्रों  को  पट्ट  पर

 देने  हेतु  तीसरी  बार  निविदाएं  आमंत्रित  की  गई

 यदि  तो  उसकी  शर्तों  का  ब्यौरा  कया

 किन-किन  क्षेत्रों  में  तेल  की  खोज  ओर  उत्पादन  का  कार्य  शुरू  किये  जाने  की
 संभावना

 क्‍या  यह  सच  है  कि  पहली  दो  निविदाओं  में  भी  तेल  की  खोज  और  उत्पादन  के  लिए
 क्षेत्रों  को  पट्ट  पर  देने  की

 घोषणा  की  गई  और

 (8)  यदि  तो  उसके  क्‍या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  संत्ञालय  के  राज्य  मंत्री  मनवल  किशोर  :

 हां  ।
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 नल  वी  ोजडकसक्‍सउअक्‍सइी््  त््््त्््

 और  देश  में  विदेशी  कंपनियों  द्वारा  तेल  की  खोज  तथा  उत्पादन  की  शर्तों  को

 अभी  तक  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 और  (४)  हां  ।  बोलियों  के  प्रथम  दौर  में  सौराष्ट्र  अपतटीय  ब्लाक-ा

 अमेरिका  की  मैसर्स  शेवरान  कम्पनी  को  आबंटित  किया  गया  ।  अनुबंध  की  शर्तों  के  अनुसार  इसने

 प्रारम्भिक  तीन  वर्षों  में तीन  कुओं  की  खुदाई  की  परन्तु  इसे  हाइड्रोकार्बनों  की  प्राप्ति  में  असफलता

 ही  मिली  ।  फलस्वरूप  शेवरान  कम्पनी  के  कंट्रेक्ट  की
 शर्तों

 के  अनुसार  कार्य  को  बन्द  करने  का

 विकल्‍प  ही  चुना  ।  बोलियों  के  दूसरे  दौर  में  कोई  कन्ट्रेक्ट  नहीं  दिया
 जा

 सका  ।

 लाइसेंस  मुक्त  औषधों  का  उत्पावन

 *2 19,  श्री  बालासाहेब  विल्ले  पाटिल  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  यह  शर्त  लगा  रखी  है  कि  लाइसेंस  मुक्त  क्षेत्र  में  मौषध  निर्माण

 एकक  स्थापित  करने  की  इच्छुक  फर्मों  को  ग्रामीण  पिछड़  क्षेत्रों  में  अपने  एकक  स्थापित

 यदि  तो  कुछ  औषधों  का  निर्माण  लाइसेंस  मुक्त  किये  जाने  के बाद  औषध  उद्योग

 की  इस  बारे  में  क्‍या  प्रतिक्रिया  रही  और

 यदि  उनकी  प्रतिक्रिया  अच्छी  नहीं  रही  तो  इसक  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रसायन  ओर  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  के०  जयचन्त्र  :

 सरकार  द्वारा  घोषित  लाइसेंस  मुबत  करने  की  योजना  यह  निर्धारित  करती  है  रि  उपक्रम
 निम्न  स्थानों  पर  स्थापित  नहीं  किये  जाने  चाहिये  :---

 1.  सेंसस  आफ  1981  द्वारा  यथा  निर्धारित  10  लाख  से  अधिक  जनसंख्या  वाले
 किसी  शहर  की  मानक  शहूरी  सीमाओं  के  अन्दर  ।

 उक्त  जनगणना  में  यथा  निर्धारित  पांच  लाख  में  अधिक  की  जनसंख्या  वाले  शहर  की
 नगरपालिका  सीमाओं  के  अन्दर  ।

 उद्योगों  की  प्रतिक्रिया  भिन्‍न-भिन्‍न  रही  तथापि  औषध  एवं  भेषज  के  निर्माण

 हेतु  31  1985  तक  43  प्रस्ताव  पंजीकृत  किये  गये  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ओषध  मूल्य  मियंत्रण  आदेश  के  प्रात्रधानों  का  उल्लंघन

 *220.  श्रो  हरि  कष्ण  शास्त्रो  :  क्‍या  उच्चोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 *  ओऔषध  मूल्य  नियंत्रण  आदेश  1979  के  प्रावधानों  का  उल्लंघन  करने  के  कितने

 मामले  उनके  मंत्रालय  के  ध्यान  में  आये  और  किये  गए  उल्लंघनों  का  स्वरूप  क्‍या

 और

 फ्या  उक्त  आदेश  के  उपबन्ध  29  के  अंतर्गत  कार्यवाही  की  गई  है  और  यदि  तो
 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
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 ले  परत  5.  टन  अभररन>रनग-23  पेट्रो-रसायन

 रसायन  ओर  पेट्रो-रसाथन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  के०  जयचन्त्र  :
 लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  एककों  द्वारा  सरकार  द्वारा  अनमोदित  मूल्यों  से  उच्चतर  मूल्यों  पर  विफ्रश्य

 उत्पादों  के  गलत  वर्गीकरण  तथा  कुल  बिक्री  में  50  लाख  रु०  का  सीमा  पार  करने  के  बाद

 मूल्य  अनुमोदन  के  बिना  विपणन  करने  से  संबंधित  कई  दृष्टांत  सरकार  के  ध्यान  में

 आए  हैं  ।

 आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  के  अधीन  जारी  किए  गए  औषध  आदेश
 1979  के  उपबन्धों  का  उल्लंघन  करने  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  हेतु  200  से  अधिक  नोटिस

 उत्पादकों  को  जारी  किए  गए  कानून  की  उचित  प्रक्रिया  के  अनुसार  इन  नोटिसों  पर  कार्यवाही
 जारी

 बा  ऊना  -  --

 आंध्र  प्रदेश  में  भारी  उच्योग

 *221.  श्री  एस०  एम०  भट्टम  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  आंध्र  प्रदेश  विधान  सभा  ने  हाल ही  में  सर्वंसम्मति  से  एक  संकल्प  पारित  किया

 है  जिसमें  राज्य  में  भारी  उद्योगों  की  स्थापना  करने  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया
 गया

 संकल्प  में  दिये  गये  उद्योगों  के  नाम  क्या

 ऐसे  प्रत्येक  उद्योग  से  संबंधित  स्थिति  क्या  और  हि
 रद  मद  न  हे  प्रा

 विचार

 क्‍या  सरकार  आन्प्र  प्रदेश  में  कुछ  भारी  उद्योग  स्थापित  करने  का  विचार  कर

 रही
 है  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एस०  :  और

 आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  द्वारा  दी  गई  जानकारी  के  अनुसार  आन्प्र  प्रदेश  सरकार  मे  कोच

 :985  को  एक  संकल्प  पारित  किया  था  जिसमें  केन्द्रीय  सरकार  से  राज्य  में  रेल़बे  कोच

 एक  आयुद्ध  कारखाना  तथा  एक  परमाणु  ऊर्जा  केन्द्र  जैसे  भारी  उद्योगों  की  स्थापना  का  अनुरोध
 किया  है  tae

 और  सभी  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  रेल  मंत्रालय  ने  रेलये  फोचः
 फैफ्टरी  को  पंजाब  में  स्थापित  करने  का  निर्णय  लिया  आन्प्र  प्रदेश  में  सरकारी  क्षेत्र
 किसी  भी  भारी  उद्योग  को  स्थापित  करने  का  उद्योग  मंत्रालय  के  पास  कोई  प्रस्ताव

 ओषध  कम्पनियों  द्वारा  ऋण  लाइसेंस  के  उपयोग  की  अनुमति

 थी  मानिक  रेड्डी  :

 भी  सुल्लापल्‍्लो  रघुमा  रेड्डी  :

 क्या  उद्चोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ऋण लाइसेंस व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित कम्पनियों द्वारा कितने उत्पादों की 33
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 बिष्की  की  जा  रही  है  एलम्बिक  रेनबेक्सी  सिपला  और

 मूनीकी  भारत  में  औषधियां  त॑यार  करने  वाली

 क्‍या  ऋण  लाइसेंसों  का  उपयोग  वाणिज्यिक  आधार  पर  लाने  के  लिए  सरकार  से

 अनुमति  प्राप्त  कर  ली  गई  और

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  नियमों  और  विनियमों  का  उल्लंघन  करने  वाली

 कम्पनियों  के  विरुद्ध  कया  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 रसानन  और  पेट्रो-रसस्यन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  के०  जयचन्द्र  :

 से  ऋण  लाइसेंस  व्यवस्था  के  अन्तगंत  औषधों  का  उत्पादन  करने  की  अ
 नुमति  राज्य

 नियंत्रकों  द्वारा  दी  जाती  है  अतः  यह  सूचना  इस  विभाग  में  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 मेसस  हिन्दुस्तान  लोवर  द्वारा  अन्तर्राष्ट्रीय  ब्रांड  नाम  सर्फ  के

 अन्तगंत  सिन्‍्येटिक  डिटरज ट  का  विपणंन

 2154.  भी  सोडे  रासंय्या  :  क्‍या  उचद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  500  से  अधिक  लघु  कारखाने  सिन्थेटिक  डिटर्जेन्ट  के  उत्पादन  और  बिक्री  में
 लगे  हुये

 क्या  हिन्दुस्तान  लीवर  ही  एक  ऐसी  कम्पनी  है  जो  सिन्थेटिक  डिटरजेंट  के  क्षेत्र  में

 विदेशी  सहयोग  से  चल  रही

 क्या  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  को  स्थापित  अन्तर्राष्ट्रीय  ब्रांड  नाम  के
 अन्तर्गत  अपने  उत्पादों  का  विपणन  करने  की  अनुमति  दी  गयी  और

 यदि  तो  हिन्दुस्तान  लीवर  को  अनुमति  दिये  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  जी  हां  ।

 सिथेंटिक  डिटर्जेटों  के  उत्पादन  के  लिए  कोई  विदेशी  सहयोग  स्वीकृत  नहीं  किया  गया

 मैसर्स  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  के  अतिरिक्त  इस  समय  संगठित  क्षेत्र  गें  17  एकक
 लिंफ्टिक  डिटर्जेंटों  का  उत्पादन  कर  रहे  इनके  अलावा  एक  एकक  कांडला  मुक्त  व्यापार  क्षेत्र

 (१)  और  मैसर्स  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  का  नाम  रजिस्ट्रार  आफ  ट्रेंड  मार्क  के
 कार्यालय  में  ट्रेड  मार्क  के  रजिसंट्रड  प्रोपराइटर  के  रूप  में  पंजीकृत

 पद्चिम  बंगाल  में  कोयले  का  उत्पादन

 2155.  श्री  क्थिंय  एमन०  पाटिल  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  के  कोसला  क्षेत्रों  में  इस  वर्ष  ग्रीष्म  ऋतु  में
 मृत्तिका  उद्योग

 को  बड़ी  मात्रा  में  स्टीम  कोयले  की  सप्लाई  प्रभावित  होने  के  क्या  कारण

 पश्चिम  बंगाल  कोयला  क्षेत्रों  में  उत्पादन  में  उक्स  गत्पाबरोध  के  लिए  कहां

 तंका  जिल्केदार  ओर
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 अन्य  प्रमुख  कोयला  उत्पादक  राज्यों  द्वारा  उत्पादन  में  काफी  वृद्धि  किए  जाने  ओर

 पश्चिम  बंगाल  कोयला  क्षेत्रों  मे ंकथित  स्थिरता  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  और  चीनी  मिट्टी  उद्योग  में  25  मि०  भी

 आकार  के  स्टीम  कोयले  का  प्रयोग  होता  यद्यपि  पश्चिम  बंगाल  में  संपूर्ण  कोयला  उत्पादन

 1977-78  के  22.96  मिलियन  टन  से  घट  कर  1984-85  में  19  मि०  ट०  रह  गया  फिर  भी

 चीनी  मिट्टी  उद्योग  को  पश्विम  बंगाल  की  कोलियरियों  से  1985  के  दौरान  सप्लाई
 की  गई  सस्‍्टीम  कोयले  की  मात्रा  3174  वैगन  रही  जबकि  इसकी  तुलना  में  1984  की  उसी  अधि

 के  दौरान  सप्लाई  2964  वेगन  की  रही  थी  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  कोयला  उत्पादन  अन्य  कोयला  उत्पादक  राज्यों  के  उत्पादन  तुलना
 में  निम्नलिखित  कारणों  से  कम  रहा  है  :

 क्र

 (  देश  के  पूर्वी  क्षेत्र  मे  प्रतिकल  कार्य  वातावरण  ।

 (2)  दोहन  के  लिए  अछते  क्षेत्रों
 की  सीमित  उपलब्धि  ।

 (3)  भंडारों  के  चुकने  के  कारण  उपलब्ध  खानों  में  खनन-कार्य  कम  होते  जाना  ।

 (4)  ईस्टर्न  कोलफील्ड्स  लि०  को  भूमि  अधिग्रहण  के  संबंध  में  अत्यधिक  कठिनाइयों  का

 सामना  करना  पड़ता  है  एवं  इसके  फलस्वरूप  नई  खानों/परियोजनाओं  को  शुरू
 करने  में  अत्यधिक  विलंब  ।

 (  5)  पश्चिम  बंगाल  के  कोयला  खानों  के  लिए  विद्युत  शक्ति  की  उपलब्धि  में  अत्यधिक

 कठिनाई  ।

 केन्द्रीय  सरकारो  उपक्रमों  के  कर्मचारियों  के  लिए  पेंशन  योजना
 तथा  भविष्य  निधि  में  अंज्ञदान  को  वर

 2156.  श्री  काली  प्रसाद  पाण्डेय  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकारी  उपक्रमों  में  कायंरत  कर्मचारियों  के  लिए  पेंशन  योजना  शुरू  करने  के
 लिये  क्‍या  काय्यंवाही  की  जा  रही

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  लिए  बनाये  गये  गृह  मंत्रालय  के  फालतू  कर्मचारी
 पूल  की  तरह  किसी  उपक्रम  के  फालतू  कमंचारिपों  को  किसी  अन्य  उपक्रम  में  समायोजन  क॑  लिए
 केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  उपक्रमों  के  लिप  फालतू  कमंचारी  पूल  बनाने  हेतु  क्या  कार्रवाई  की  जा  रही

 और

 भविष्य  निधि  की  व्याज  दर  और  ग्रच्यु  .।  की  मात्रा  बढ़ाने  के  साथ-साथ  कर्मचारियों
 की  भविष्य  निधि  में  उपक्रमों  के  अंशदान  की  दर  बढ़ाने  क॑  लिये  क्‍या  कार्यवाही  की  जा  रही
 जिससे  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारि  लिये  बनाये  गये  उदार  पेंशन  नियमों  क॑  अनुसार
 सरकारी  क्षेत्र  के  कमंचारियों  को  भी  राहत  मिल  सके  ।

 ,
 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  केन्द्रीय  सरकारी

 उद्यमों  में  कार्यरत  कमंचारियों  क॑  लिये  पैशन  योजना  शुरू  करने  सम्बन्धी  कोई  अस्ताव  सरकार  के
 विचाराधीन  नहीं  है  ।
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 किसी  उपक्रम  के  फालतू  कर्मचारियों  को  अन्य  किसी  उपक्रम  में  समायोजन  के  लिये

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  लिए  फालतू  कर्मचारी  पूल  बनाने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 बिचाराघीन  नहीं  है  ।

 सरकारी  उद्यमों  में  अंशदायी  भविष्य  निधि  के  लिए  नियोकता  का  अंशदान  मूल
 बेतन  में  महंगाई  भत्ता  जोडकर  उसका  8  प्रतिशत  अथवा  8.33  प्रतिशत  सरकारी  क्षेत्र  के

 रल्षमों  में  वेतन-परिशोधन  आवधिक  रूप  से  हुए  हैं  और  इसलिये  पिछली  कुछ  अवधि  के  दोरान

 नियोक्‍ता  क॑  अ  शदान  में  भी  पर्याप्त  वृद्धि  हुई  अंशदायी  भविष्य  निधि  योजना  तथा  पेंशन

 योजनायें  पारस्परिक  रूप  से  अनन्य  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों  को  उदारीक्ृत  पेंशन  योजना

 के  अन्तगंत  या  अन्यथा  प्राप्त  होने  वाले  लाभों  की  सरकारी  क्षेत्र  के  कर्मचारियों  को  अंशदायी

 भविष्य  निधि  योजना  के  अन्तगेत  प्राप्त  होने  वाले  लाभों  से  तुलना  नहीं  की  जा  सकती
 अंशदायी  भविष्य  निधि  में  जमा-राशि  पर  कर्मचारियों  को  देय  ब्याज-दर  इन  निधियों  के  न्यासियों
 द्वारा  किये  गये  पूंजीनिवेश  की  किस्म  पर  निर्भर  करती  सरकारी  क्षेत्र  के  कर्मचारियों

 के  तथा  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  समान  फार्मूला  के  आधार

 पर  उपदान  राशि  मिलती  कामगार  उपदान  संदाय  अधिनियम  के  उपबन्धों  द्वारा  शासित

 होते  हैं  ।

 ]
 कोयला  स्ान  श्रमिकों  की  चिकित्सा  जाँच

 2157.  झ्ली  बिलास  मत्तेमवार  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  सरकार  का  विचार  कोयला  खान  श्रमिकों  की  नियमित  चिकित्सा  जांच  कराने

 के  लिए  व्यवस्था  करने  का
 यदि  तो  और
 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  हां  ।
 और  कोयले  के  खनन  में  लगे  कामगारों  की  निश्चित  अथधि  पर  स्वास्थ्य  परीक्षा

 के  लिए  पहले  से  ही  प्रबंध  खानों  में  सुरक्षा  पर  क््थायी  समितिਂ  की
 दिनांक  23-9-1985  को  संपन्न  पिछली  बैठक  में  स्थिति  की  समीक्षा  की  गई  थी  और  उसमें
 कोयला  कामगारों  की  निश्चित  अवधि  पर  स्वास्थ्य-परीक्षा  के  अनुदेश  दुहराए  गए  थे  ।  बैठक  में  इस
 बात  पर  भी  जोर  दिया  गया  था  कि  जहां  कहीं  आवश्यक  हो  वहां  विशेषज्ञों  और  गैर-सरकारी
 चिकित्सकों  की  सहायता  से  स्वास्थ्य  परीक्षा  के  लिए  विशेष  कैम्पों  का  आयोजन  कि  या  जाए  ताकि
 समुचित  निगरानी  प्रणाली  के  अधीन  उपयुक्त  समय  सीमा  के  भीतर  सभी  कामगारों  की  पूरी  तरह
 से  स्वास्थ्य-परीक्षा  की  जा  सके  ।

 ]

 भारत  हैबी  इलक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के  आयात  व्यय  सें  कमी  करमा
 2158.  डा०  ए०  के०  पटेल  :

 श्री  सी०  जंगा  रेहडो  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  बर्ष  में  भारत  हैवी  इलैक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  द्वारा  कुल
 :  36
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 कितने  मूल्य  में  पहुंचने  पर  रुपयों  में  के  माल  का  आयात  किया  गया  और  उसके

 द्वारा  माल  भी  लागत  पर  किए  कुल  व्यय  की  तुलना  में  यह  कितने  प्रतिशत  था  तथा  गत  तीन

 वर्षों  के  दौरान  प्रति  वर्ष  उसके  द्वारा  वास्तव  में  कुल  कितने  रुपए  के  मूल्य  के  माल  का  निर्यात

 किया

 उम  शीर्षस्थ  25  कम्पनियों  के  नाम  क्‍या  जिनसे  भारत  हैवी  इलैक्ट्रिकल्स  लिमिटेड
 ने  उक्त  अवधि  के  दौरान  सर्वाधिक  आयात  किया  तथा  प्रत्येक  से  कितने  मूल्य  का  आयात  किया

 और

 आयात  में  कमी  करने  के  लिए  गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  क्या  कदम  उठाये  गये  और

 उनके  क्‍या  परिणाम  निकले  ?

 ओधद्योगिक  विकास  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  पिछले  तीन
 वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ग  बी०  एच०  ई०  एल०  का  आयात  पर  कुल  खर्घ  उतारने  पर  आई

 और  कुल  सामग्री  लागत  की  तुलना  में  इसका  प्रतिशत  निम्नलिखित  है  :--

 1982-83  1983-84  1984-85 5

 आयात  पर  खर्च  417  करोड़  399.5  करोड  520  करोड़

 रुपये  रुपये  रुपये

 (2)  कुल  सामग्री  लागत  63%  57%  61%

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  बी०  एच०  ई०  एल०  का  कुल  निर्यात

 और  माना  नीचे  दिया  जाता  है  :--

 रुपये

 1982-83.  1983-84.  1984-85

 ..  30.26.  2735.  451

 माना  गया  निर्यात  52.78
 ;

 120.25  212.97

 पा  83.44.  147.60...  217.48

 उन  25  शीरषेस्थ  कम्पनियों  के  नाम  जिनसे  बी०  एच०  ई०  एल०  ने  पिछले  तीन
 वर्षों  में  सर्वाधिक  आयात  किया  था  ओर  प्रत्येक  मामले  में  आयात  का  मूल्य  विवरण  |,  2  और
 3  में  दिये  जाते  हैं  ।

 आयात  में  कमी  करने  की  दृष्टि  से  बी०  एच०  ई०  एल०  ने  निम्नलिखित  सुविधाएं
 स्थापित  की  हैं/बृद्धि  की  है  :--

 (1)  120  में०  200/210  मे०  बा०  और  500  मे०  वा०  क्षमता  की  स्टील
 टरबाइनों  के  लिए  ब्लेडों  के  निर्माण  हेसु  हरिद्वार  में  ब्लेड  शाप  ।
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 (2)  500  भे०  वा०  क्षमता  के  बायसरों  हेतु  प्रेशर  पार्ट्स  के  निर्माण  के  लिए  तिशचि  में

 8000  मी०  टन  की प्रेस  ।

 (3)  उच्च  दाब  के  उपयोग  के  लिए  सेफ्टी  वाल्व  ।

 (4)  इलेक्ट्रीस्टेटिक  .  आदि  जैसे  बायलर  सहायक
 सामान  के  निर्माण  के  लिए  रानीपट  में  नया  संयंत्र  ।

 बी०  एच०  ई०  एल०  ने  आयातित  वस्तुओं  जैसे  कन्ट्रोल  वाल्वों/कोल्ड  बायल्ड/सिलिकान
 शीट  कडेन्सर  ट्यूबों  ओर  विशेष  हल्सुल्लेटिग-सामग्री  आदि  का  निर्माण  शुरू  करने  के  लिए
 अन्य  संगठनों  को  भी  प्रोत्साहन  दिया  है  ।

 उपर्युक्त  प्रयासों  के  परिणामस्वरूप  पिछले  ततीम  वर्षों  में  विदेशी  हुई बचत  निम्न

 प्रकार  थी  :--

 रुपये

 1982-83

 ...

 1983-84  1984-85  5

 53.79  ह  55.42. 9605...

 उन  25  शोीर्व॑स्थ  विदेशों  कम्पनियों  के  नाम  जिनसे  बो०  एच०  ई०  एल०
 ने  1982-83  2-83  में  सर्वाधिक  आयात  किया  था  ।

 to

 ऋरमांक  सम्भरक  देश  आयात  का  सी०  आई०

 एफ०  मूल्य

 2  3  4

 1.  मे०  सुमिटीमो  कार्पो०  जापान  2568

 2.  मे०  सेल  आयात  कलकत्ता  भारत  1473

 3.  में०  थाइसीन  प०  जर्मनी  1279

 4.  मे०  प्रोमाश  एक्सपोर्ट  ५  रूस  1229

 5.  मे०  जान  ब्राउन  इंजो०  क०  यू०  के०  1118

 6.  मे०  क्राफ्ट  बर्क  ए०  जी ०  Ao  जर्मनी  825

 7.  मे०  निश्शों  हवाई  कार्पो ०
 !  «  :  ब्ाफान  :.  634
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 2  3  4

 8.  मे०  नोबो  सोसिएट  इटैलियाना  इटली  590

 9.  मे०  कार्पो०
 है

 जापान  576

 10.  मे»  फेरोमेट  कार्पो ०  सी०  एस०  एस०  आर०  454

 11.  मे०  कस्बश्चन  इंजी०  कं०  यू०  एस०  ए०  444

 12.  मे०  मित्सुई  का  जापान  391

 13.  मे०  वेयस  पम्प  यू०  क े०  373

 14.  मे०  माइयवा  ट्रेडिग  कार्पो०  जापान  353

 15.  मे०  मानीजं  '  प०  जर्मनी  352

 16.  मे०  स्फोडाएक्सपोर्ट  सी०  एस०  एस०  आर०  304

 17.  मे०  सुल्जर  ब्रास०  स्विटजरलैण्ड  296

 18.  मे०  वेलीरिक  एक्सपोर्ट  फ्रांस  292

 19.  मे०  मेख्बेनी  कार्पो०
 जापान  252

 20.  मे०  स्टाक  इक्यूपमेन्ट  कं०  यू०  एस०  ए०  251

 21.  मे०  टेकनोप्रोम  र्स  238

 22.  मे०  ब्रिटिश  स्टील  कार्पो०  यू०  क े०  233

 23.  मे०  सोमेन्स  प०  जर्मनी  199

 24.  में०  इम्पोट्स  एण्ड  एक्सपोर्ट स  रुमानिया  192

 25.  मे०  बोइथ  टर्बी  प०  जमंनी  189

 उन  25  होर्जस्थ  जिदेशौ  कम्पनियों  के नाम  जिनसे  बी०  एच०  ई०  एल०
 ने  1983-84  में  सर्वाधिक  आयात  किया  था

 ह
 र०

 क्रमांक  सम्भरक  देश
 ह

 ,  आयात  का  सी०  भ्राई०

 एफ०  मुख्य

 पू  2  मा  4

 1.  में०  सुब्रिटीमो  कार्पो०  :
 जापान  1661

 2.  मे०  क्राफुटवर्क  यूनियन  पृ०  जमेंनी  -  1290

 $3,  मे०  सेल  इम्पोट स  कलकत्ता  भारत  903
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 1  2'  3  हि

 4.  के  कम्बश्बन
 753

 5.  मे०  थाइसीन  प०  जमंनी  634

 6.  मे०  निश्शो  हवाई  जापान  500

 7.  मे०  प्रोमाश  एक्सपोर्ट  ख्स  489

 8.  में०  कैंटर्स  पिलर  हांगकांग  "396

 9.  मे०  सीमेन्स  प०  अमंनी  356

 10.  मे०  ब्रिटिश  स्टील  कार्पो०  यू०  के
 ०

 304

 11.  मे०  मेरुबेनी  जापान  273

 12.  भे०  मित्सुई  जापान  262

 13.  मे०  डियूट्रस  बैबकाक  प०  जमेंनी  247

 14,  मे०  टेकनीप्रोम  रूस  243

 15.  मे०  मेटल  इस्पोर्ट  एण्ड  एक्सपोर्ट  रूमानिया  229

 16.  मे०  एन०  जी०  के०  जापान  195

 17.  मे०  बोइस  टर्बी  प०  जर्मनी  190

 18.  मे०  जी०  एच०  एच०  स्टर्कारडिक  टिड्रगी  प०  जम॑नी  188

 19.  मे०  ई०  वी०टी०  प०  जम॑नी  183

 20.  में०  जी०  ई०  सी  यू०  एस०  ए०  159

 21.  में०  यू०  एस०  एस०  आयल  बेल  यू०  एस०  ए०  159

 22.  मे०  मनेसमान  प०  जर्मनी  154

 23,  मे०  टायो  मेनका  कैशा  जापान  148

 24.  में०  फेरोमेट  कार्पो०  सी०  एस०  एस०  आर०  147

 25.  मे०  ब्रेहाम  इण्डस्ट्रीज  यू०  एस०  ए०  141

 +कैनालाईजिग  एजेन्सी

 |
 उन  25  शोर्थस्थ  विदेशी  कम्पनियों  के  सास  जिससे  थी०  एच०  ई०  एल०

 हारा  1984-85  5  में  सर्वाधिक  आयात  किया  गया  था

 -  क्रमांक  सम्भरक  देश  सी०  आई०  एफ०  मूल्य
 रु०

 1  2  3

 1.  में०  डब्ल्यू०  यू०  प०  जर्मनी  7842

 2.  सुमिटीमों  कार्पो०  जापान  2491

 40
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 आज  तन  का  5  न  चल  ली  तय  जनता  5  अनननननन+  अअभाफयता  अन्‍+-+

 ॥|  2  3  4

 3.  कम्बश्चन  इंजी०  यू०  एस०  ए०  2433

 4.  इलेक्ट्रिम  पोलैण्ड  :

 5.  सीमेन्स  प०  जम॑नी  के

 6.  मेनीसमान  प०  जमंनी

 7.  रस्टन  गैस  टरबाइन्स  यू०  के०

 8.  निश्शो  हवाई  कार्पो०  जापान

 9.  ई०  बी०  टी०  प०  जम॑नी  972

 सेल
 /

 कैनालाइज्ड  883

 केटरपिला  हांगकांग  762

 मित्सुबिसी  कार्पो०  जापान  544

 प्रोमाश्एक्सपोर्ट  रूस  524.

 ब्रिटिश  स्टील  कार्पो०  यू०  के०

 यू०  एस०  एस०  आयल  बेल  यू०  एस०  ए०  482

 थाईसीन  स्टाहल  यूनियन  प०  जर्मनी  477

 मेंइवा  टेड़िंग  जापान  465

 निचीमेन  कार्पो०  जापान  462

 के०  के०  के०  प०  जमंनी

 20.  मारुबेनी  कार्पो०  जापान  339

 स्टाक  इक्यूपमेण्ट  कं०  यू०  एस०  ए०  323

 22.  मित्सुई  एण्ड  कं०  जापान

 23.  एन०  जी०  के०  इन्सुलेटर  जापान

 24.  साल्जीएटर  प०  जमेनी  265

 25.  एयर  प्रारीटर  क॑  ०  यू०  एस०  ए०  260

 उड़ीसा  में  ग्रामीण  विद्युतीकरण  कार्यक्रम

 डा०  कृपासियु  भोई  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  कया  उड़ीसा  में  ग्रामीण  विद्युतीकरण  कार्यक्रम  के  लिए  कुल

 कितनी धनराशि आवंटित की गई गत तीन वर्षों के दोरान उड़ीसा में कितने गांवों में बिजली पहुंचाई



 लिखित  उत्तर  3  1985
 अभय  अभी

 इस  वर्ष  कितने  गांवों  में  बिजली  पहुंचाये  जाने  की  संभावना  है  तथा  उनके  जिलावार

 आंकर्ड  क्‍या  और

 उक्त  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  में  कितना  समय  लगने  की  संभावना  है  ?

 बिद्युत
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद

 :  ग्राम  विश्वयुतीकरण
 कार्यक्रम  के  संबंध  में  उड़ीसा  राज्य  के  लिए  अनुमोदित  किया  गया  परिव्यय  1983-84  3-84  के  दौरान
 12.89  करोड़  रु०  तथा  1984-85  के  दौरान  14.08  करोड़  रु०

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उड़ीसा  में  3752  गांव  विद्युतीकृत  किए  गए  थे  ।

 और  इस  वर्ष  के  दौरान  राज्य  में  1560  गांवों  को  विद्युतीकृत  किए  जाने  का

 लक्ष्य  जिलेवार  ब्यौरा  निम्नानुसार  है  :--

 विद्युतीकृत  किए  जाने  वाले  गांव

 1.  बालासोर  146

 2.  बीलमगीर  130

 3.  कटेक  194

 4.  धेमकनाल  128

 5.  गंजाम  166

 6.  कालाहाण्डी  81

 7.  क्योंशर  67

 8.  कोरफ्पुट  121

 9.  भयूरभंज  79

 10.  फूलबनी  83

 11.  शुरी  166

 12.  सस्‍्थलपुर  141

 13.  सुस्दशगढ़  58

 जोड़  1560

 बरिसोमत  आयोग

 ..  2160.  श्रो  मुश्सस  कामत  :  क्‍या  विधि  ओर  न्याय  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  सरकार  को  नगरीय  क्षेत्रों  के अत्यधिक  विकास  की  जानकारी  है  जिसके  कारण
 परिसीमने  आयोग  की  स्थापना  करना  आवश्यक  हो  गण

 42



 12  1907  लिखित  उत्तर

 कया  निर्वाचन  ने  इस  स्रंबंध  में  कोई  सिफारिश  की  और

 आयोग  की  स्थापना  न  करने  के  क्‍या स्थानों  के  चक्रानुक्तत  के  साथ  परिसीमन
 कारण  हैं  ?

 विधि  और  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एच०  आर०  :  जी  हाँ  ।

 भोर  माननीय  सदस्य  का  ध्यान  तारीख  23  1985  के  अतारांकित
 प्रश्न  सं०  25  के  उत्तर  की  ओर  आकर्षित  किग्रा  जाता  है  जिसमें  सिफारिशों  के  ब्यौरे  और  सरकार
 द्वारा  की  गई  कारंवाई  का  उल्लेख  किया  गया  है  ।  सरकार  इसकी  विस्तृत  रूप  से  समीक्षा  कर  रहीं

 है  और  वह  राजनीतिक  दलों  से  परामर्श  करके  इस  विषय  में  शीघ्र  ही  अंतिम  निर्णय  लिए  जानें  के

 लिए  वचनबद्ध  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  बिशुत  उत्पदन
 7  चछ

 2161.  शी  मानवेल  सिह  :  क्‍्या.क़र्जा  मंत्री  यह  बताते  की  इम्ा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  अतिरिक्त  विद्युत
 को  उत्पादन  करने  के  लिए  अनेक  उपाय  किद्रेਂ  थ्ले  ८

 यदि  तो  उक्त  योजना  अवधि  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  कौन-सी  नई  विद्युत
 परियोजनाएं  शुरू  की  गई  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  कुल  कितने  मेगावाट  अतिरिक्त  विद्युत  का
 उत्पादन  किया  गया  तथा  तस्‍्संबंधी  ब्योरे  क्‍या  हैं  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  आईरिफ  मोहम्मद  :  हां  ।

 और  उत्तर  प्रदेश  राज्य  क्षेत्र  के  अन्तगगंत  छठी  योजनावधि  के  दौखन  902
 मेगावाट  की  अतिरिक्त  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  का  सृजन  किया  गया  इसकी  तुलना  में  लक्ष्य
 1972  मेगावाट  का  जिसका  ब्योरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 वशियरण

 छठी  योजता  के  दोरान  उत्तर  प्रदेश  में  बिद्युत  उत्पादन  क्षमता  में  कार्यक्रम
 ओर  उपसब्धि

 :  परियोजना/बूनिट  का  नाम

 |

 पिछड़ना  बालू  करना
 की  तारीक्ष

 2  3  4...  5

 जल  बिचुत

 गढ़वाल-ऋ  पिकेश  72  72  +-  '17-11-80  भौरे
 8-3-81 व  4

 43 ] मई

 ७



 लिखित  उत्तर  $  1984  5

 2  3  4  5

 ०  __

 यमुना  जप  30-3-84

 2,  9-2-84

 3,  4  30-3-84

 28-2-84

 मनेरी  भाली  90  90  न+  14-12-84

 2  और
 *  28-3-81  2-84

 282  282

 ताप
 ओबरा  यूनिटें  और  400  400  न  21-7-82  और

 परीछा  यूनिटें  | और  2.  220  220  गौर

 25-2-85

 टांडा  यूनिटें  |  से  4  440  न  440

 अनपारा  यूनिट  |  से  3  630  न  630

 ॥  620

 जोड़  विद्युत  बिजली की बचत  2162. भी आर० एम० भोये : वया ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
 प्र

 ताप  विद्युत

 बिजली  की  बचत

 भी  आर०  एम०  भोये  :  वया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  बिजली  की  कमी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का  बिजली  की  बचत  करने

 और  प्रमुख  क्षेत्रों  मे ंइसकी  उपलब्धता  बढ़ाने  के लिए  कदम  उठाने  का  विचार

 क्‍या  सरकार  ऐसे  क्षेत्रों/उद्योगों/काय लियों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  अध्ययन  कर

 रही  है  जिनमें  बिजली  की  बचत  की  जा  सकती

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 इस  प्रकार  कितनी  बिजली  की  बचत/बिजली  उपलब्ध  होने  की  आशा  है  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :  से

 अरेलू  ओर  वाणिज्यिक  क्षेत्रों  में  यथा  संभव  ऊर्जा  की  अधिक  से  अधिक  बचत  करने  के  लिए  ऊर्जा
 संरक्षण  उपायों  के  क्रियान्वयन  करने  का  प्रस्ताव  परिकल्पित  उपायों  में  अपने  वाधिक  परीक्षित
 लेखों

 में ऊर्जा उपभोग के बारे ऊर्जा कार्यक्षम पम्पसेटों के इस्तेमाल के बारे में और विभिम्न 44
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 ननततत-त-तततततततत3>-+---  व

 उपकरणों  और  उपस्करों  के  लिए  बिजली  की  खपत  के  संबंध  में  निर्धारित  किए  गए  मानदण्ड  के  बारे

 में  कम्पनियों  द्रारा  उपलब्ध  कराए  गए  ब्यौरे  शामिल  मोटर-ड्राइव  फरनेन्स  और  ट्रांसफा्मरों
 फैक्टियों  एवं  शापफ्लोसं  से  संबंधित  रोशनी  की  क्षमता  में  सुधार  क  संबंधित  अन्य  उपायों

 का  पता  लगाया  गया  है  ।

 ]

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  के  लिए  प्रोत्साहन  को  संशोधित  योजना

 2163.  डा०  बोी०  एल०  हौलेश  :  क्‍या  उच्चयोग  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  ।

 क्‍या  सरकार  पिछड़  क्षेत्रों  के  औद्योगीकरण  के  लिए  प्रोत्साहनों  की  एक  नई  संशोधित

 योजना  तैयार  कर  रही

 हृदि  तो  इसकी  मुख्य  विशेषताएं  क्‍या  और

 क्‍या  इसे  कार्यान्वित  करते  समय  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  पिछड़े  विशेष  रूप  से

 इलाहाबाद  जिले  के  औद्योगीकरण  पर  विशेष  ध्यान  दिया  जाएगा  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  हां  ।

 रहित  जिलों”/पिछड़  क्षेत्रों  में  उद्योगों  की  स्थापना  करने  के  लिए  विद्यमान  प्रोत्साहन
 योजना  की  समीक्षा  और  उसमें  संशोधन  करने  के  लिए  एक  अन्तर-मंत्रालयीय  सम्रिति  का  गठन  किया
 गया  समिति  विकास  केन्द्रों  और  दूरी  संबंधी  मानदण्डों  की  धारणा  के  आधार  पर  और  पहाड़ी
 क्षेत्रों  तथा  पूर्वोत्तर  व  अन्य  दूरस्थ  क्षेत्रों  के लिए  पर्यावरण  की  दृष्टि  से  इन  क्षेत्रों  में  स्थापना  करने

 हेतु  विभिन्‍न  प्रकार  के  उद्योगों  की  उपयुक्तता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इन  क्षेत्रों  के  लिए  बनाई  जा
 रही  योजना  के  विशेष  उपायों  से  अवस्थापना  के  बिकास  पर  बल  देते  हुए  संशोधित  प्रोत्साहन
 योजना  तैयार  करेगी  ।  ,

 समिति  द्वारा  इस  वर्ष  के  अन्त  तक  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दिए  जाने  की  आशा

 कोकिंग  कोल  खनत  और  धुलाई  के  संबंध  में  नोति  की  समीक्षा

 2164.  श्री  लक्षण  मलिक  :  क्‍या  ऊर्शा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोकिंग  कोयले  के  खनन  ओर  धुलाई  के  संबंध  मैं  वर्तमान  नीति  की  समीक्षा

 करने  की  तुरन्त  अत्यंत  आवश्यकता  है  क्‍योंकि  ततेमान  प्रणाली  से  कोकिस  कोयले  की  घटिया  किस्म
 का  उत्पादन  हो  रहा  है  जिसमें  राख  की  मात्रा  भी  अत्यधिक  होती

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  अध्ययन  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उसके  सम्बन्ध  में  क्या  सुझाव  दिए  गए
 सिफारिशें  की  गई  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बलंत  :  से  कोककर  कोयले  के  बेहतर  ग्रेड  के  भंडार
 खाली  होते  जाने  के  हस  समय  लिकाले  जा  रहे  कोककर  कोयले  में  राख  के  अंश  में  वृद्धि  हो
 गई  कोयले  की  घुलाई  के  लिए  उन्नत  प्रौद्योगिकी  की  आवश्यकता  है  ।  कोककर  कोयले
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 के  परिष्करण  के  संबंधित  समस्याओं  की  जांच  के  कोयला  विभाग  ने  की गई  में  एक
 तकनीकी  कार्यकारी  दलਂ  का  गठन  किया  रिपोर्ट  की  जांच  कोयला  विभाम  में  की  गई  थी  और

 यह  लिर्णय  लिया  गया  था  कि  विद्यमान  वाशरियों  के  आाधुनिकीकरण  ओर  उनमें  संशोधन  के  लिए
 समयबद्ध  कार्यक्रम  तैयार  किया  कुछ  वतंमान  वाशरियों  आधुनिकीकरण  योजनाओं  का
 कार्यान्त्रयन  हो  रहा  नई  वाशरियों  के  लिए  तैयार  की  गई  रिपोर्टोंਂ  में  नवीनतम

 प्रौद्योगिकी  अपनायी  गई  है  ।

 डा०  ए०  वो०  आल्टेकर  की  अध्यक्षता  में  एक  दूसरी  समिति  गठित  की  गई  है  और  इसे
 यह  काम  साँपा  गया  है  कि  यह  यथा-सम्भव  न्यूनतम  समय  में  कम  राख  अंश  वाला  घुला  प्राइम
 कोककर  कोयला  प्राप्त  करने  के  लिए  अध्ययन  करे  और  क्रैश  कार्यक्रम  बनाए  ।

 नई  कोयला  परियोगताओं  के  विकास  के  लिए  भारत  सोवियत  रूस  समझौता

 श्री  इस्रजीत  गुप्त  :

 शो  एम०  वो०  अन्रशोर  मति  :

 डा०  बो०  एल०  इलेश  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नई  कोयला  परियोजनाओं  के  विकास  के  लिए  हाल  ही  में  भारत  और  सोवियत  रूस
 के  बीच  किए  गए  दीर्घावधि  समझौते  के  मुख्य  उपबंध  क्‍या  और

 क्‍या  इन  परियोजनाओं  में  सोवियत  रूस  की  आधुनिकतम  नवीनतम  खनन  प्रौद्योगिकी
 का  उपयोग  किया  जाएगा  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  भारत  ओर  सोवियत  संघ  के  ब्रीच  एक  कार्यक्रम  पर

 हस्ताक्षर  हुए  हैं  ।  यह  कायंक्रम  दोनों  देशों  क ेबीच  सन  2000  ई०  तक  कोयला  उद्योग  में  सहयोग
 के  लिए  चलेगा  ।  इस  कार्यक्रम  में  निम्नलिखित  क्षेत्रों

 मे ंसहयोग  चलाते  रहने  की  व्यवस्था  है  :--

 जिन  परियोजनाओं  पर  पहले  स  ही  सहयोग  हो  रहा  उनका  डिजाइन  और  *
 कार्य  ।

 rene  4

 (2)  समुन्तत  उपकरण  तथा  प्रौद्योगिकी  ओर  साथ  ही  खनन  क्ज्लान  और  व्यवहार  की
 नवीनतम  उपलब्धियां  अपना  कर  भारतीय  कोयला  उद्योग  का  विकास  ।

 (3)  भारत के  क्षेत्रों  में  कोमले  भू-वैज्ञानिक  समन्‍्वेषण  ओर  पूर्वेक्षण  के  विस्तार  तक
 झरिया  भंडारों  के  दक्षिणी  भाम  में  कोककर  कोयले  के  पूर्वेक्षण  का  विस्तार

 (4)  पसिंगरेनी  कोलियरीज  कंपनी  लि०  के  साथ  सतत  सहम्मेग  ।  इसमें  मोदावरी  भंडार  की
 कोयला  उत्पादन  विकास  योजनाओं  का  विस्तार  शामिल  है  ।

 (5)  भारत  में  विकसित  की  जा  रही  कोलियरियों  में  सीधे  शाफ्ट  पैबस्त  क  रने  में  सहकेग
 जारी  रखना  ।

 (6)  ओपेनकास्ट  खालों  और  वाशरियों  के  लिए  उपकरणों  के  निर्माण  सें
 उत्पादन  क्षमता  और  विशिष्टवा  का  विकास  करना  |
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 (7)  अस्य  देशों  के  लिए  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  करमे  में  सहयोग  ।

 पन्द्रह  परियोजनाएं  पहले  ही  सहग्रोग  के  लिए  निर्दिष्ट  हो  चुकी  हैं  तथा  अन्य  परियोजनाएं  भी

 हाथ  में  ली  जा  सकती

 हां  ।

 केरल  में  नये  शाखा  डाकधरों  का  खोलना  और  डाकघरों  का  दर्जा  बढ़ाना

 2166,  श्री  जो०  एम०  बनातवाला  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 केरल  के  पोस्मानी  संसदीम  निर्वाचन  क्षेत्र  के  प्रत्येक  विधान  सभा  निर्वाचन  क्षेत्र  में
 31  1985  को  कुल  कितने  शाखा  डाकधर  और  उससे  बड़े  डाकघर  भौर

 1985  से  1986  की  अवधि  के  दौरान  नये  शाखा  डाकधर  खोलने
 र  डाकधरों  का  दर्जा  बढ़ाने  के  क्या  विशिष्ट  प्रस्ताव  हैं  ?

 संचार  लंजालथ  के  राज्य  भंत्री  रफ्म  निवास  :  31-10-85  5  तक  पोन्‍नाणी

 संसदीय  चुनाव  क्षेत्र  में  शाखा  डाकधरों  और  अन्य  डाकधरों  की  संछ्या  बहां  के  बिधान  सभा  चुनाव
 क्षेत्र  क ेअनुसार  इस  प्रकाश  है  :--

 _  किम

 शाखा  डाकथर  अन्य ....
 तिरुरंगाड़ी

 16
 8

 तनन्‍ना  16

 तिएर  18  14

 पोननाणी  15  15

 कुट्टीपुरम  8  13

 मंकड़  28  10

 पैरीनतलमन्ना  2  6

 पदों  के  सृजन  पर  लगे  मौजूदा  प्रतिबन्ध  को  मद्देनजर  रखते  1985  से
 1986  के  दोरान  नये  शाखा  डाकधर  खोलने  तथा  दर्जा  बढ़ाने  के  किसी  भी  प्रस्ताव  को

 अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 विद्युत  उत्पादन  की  पोजनायें

 2167.  श्री  राधाकांत  डिगाल  :  क्या  ऊर्जा  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  विद्युत  उत्पादन  में  भारी  वृद्धि  करने  के  लिए  विशेषकर  ग्रामीण
 क्षेत्रों  में  घरों  मे ंरोशनी  के  लिए  मिट्टी  के  तेल  के  प्रयोग  को  और  इंजीनियरी  पम्प  डीजल  की
 खपत  को  समाप्त  करने  के  योजनाएं  कार्यान्वित  करने  का

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिए  क्या  नीति  अपनाई  गई  और

 इस  संबंध  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  सरकार  के  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  क्या
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 के  ०...

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  आरिफ  मोहम्मद  :  से  सातवीं
 वधि  में  22,245  मेगावाट  की  नई  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  जोड़  जाने  का  प्रस्ताव  लगभग

 1.2  लाख  और  गांव  विद्युतीकृत  किए  जाने  का  प्रस्ताव  लगभग  24  लाख  पम्पसैटों  को  ऊजित
 करने  का  भी  प्रस्ताव  है  ।

 बेरोजगारी  की  समस्या  से  निबटने  के  लिये  उद्योगों  का  संवर्धन

 शभ्रो  श्रोकान्त  वत्त  नर्रासह्‌  राज  वाडियर  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  पास  राज्यों  में  उद्योगों  का  संवर्धन  करके  देश  में  ब्रेरोजगारी  की

 समस्या  से  निपटने  की  कोई  योजना

 यदि  तो  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  घनराशि

 नियमित  की  गई

 बया  कर्नाटक  सरकार  से  कर्नाटक  में  उद्योगों  क ेविकास  के  लिए  अधिक  सुविधाओं  की

 व्यवस्था  करने  का  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  और

 (a)  यदि  तो  इस  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  और  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्रो  एम०  :  उद्योगों

 विशेषकर  ग्रामीण  और  लघु  उद्योगों  के  विकास  के  माध्यम  से  लाभकारी  तथा  उत्पादक  रोजगार  के

 अवसर  उत्पन्न  करना  सातवीं  योजना  के  प्रमुख  उद्देश्यों  में  से  एक

 उद्योगों  के  संवर्धन  के  माध्यम  से  बेरोजगारी  से  निपटने  के  लिए  कोई  विशेष  धनराशि

 नियमित  नहीं  की  गई  है  ।

 और  बड़  मझ्ौले  ग्रामीण  तथा  लघु  उद्योगों  से  संबंधित  कर्नाटक  सहित  राज्य

 सरकारों  से  प्राप्त  प्रस्तावों  पर  योजना  आयोग  में  प्रत्येक  वर्ष  चर्चा  की  जाती  है  ।  निम्नलिखित
 तालिका  योजना  आायोग  द्वारा  कर्नाटक  राज्य  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  और  वाधिक
 योजना  1985-86  के  लिए  स्वीकृत  घनराशि  के  प्रावधान  को  दर्शाती  है  :--

 सातवीं  योजना  के  वार्षिक  योजना  रुपयों

 लिए  धनराशि  के  लिए  धनराशि

 बड़  और  मंझोले  उद्योग  90.00  17.29
 ग्रामीण  तथा  लघु  उद्योग  152.00  30.35

 केरल  में  मिट्टी  के  तेल  को  दुर्घटना  के  पीड़ितों  को  दिया  गया  मुआवजा

 2169.  क्री  सुरेश  कुरप  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 .

 ..  क्या  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियस  नियम मे  केरल  में  मिट्टी  के  तेल  की  दुर्घटना क॑  पीढ़ितों
 को  कोई  मुआवजा  दिया
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 डबसबनफसफढबअ छडज  विन  रे  छढझः

 यदि  हा  तो  कितनी  राशि  दी  गई  और

 कितने  लोगों  को  मुआवजा  दिया  गया  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सजल  किशोर  :
 गौर  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  लिमिटेड  ने  प्रभावित  परिवारों  को  राहत  देने  के  लिए

 केरल  मुख्य  मंत्री  के  पीड़ित  सहायता  कोष  में  17  लाख  रुपये  का  अंशदान  किया  था  ।

 राज्य  सरकार  द्वारा  मृतकों  के  मामलों  में  और  जब्मी  होने  के  205  मामलों  में

 मुआवजे  की  अदायगी  को  गई  है  ।

 ऊर्जा  पाक

 2170.  चिन्ता  मोहन  :  क्या  उर्जा  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्ली  में  पहला  ऊर्जा  पार्क  स्थापित  किया  जा  रहा

 यदि  तो  क्या  देश  के  शेष  भागों  में  भी  इसी  प्रकार  के  पार्क  स्थापित  करने  का
 विचार  और

 यदि  तो  राज्य-वार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  से  जी  18  प्रामीण  सवीकरणीय  ऊर्जा

 प्रणाली  परियोजनाएं  अथवा  ऊर्जा  पार्कों  को  पूरा  किया  जा  चुका  जो  इस  प्रकार  हैं  :--

 1,  आंध्र  प्रदेश  2

 2.  दिल्‍ली  2*

 3.  गुजरात  ॥|

 4.  मध्य  प्रदेश

 5.  उड़ीसा  ह॒  4

 6.  तमिलनाडु
 7.  उत्तर  प्रदेश  7

 ऐसी  28  परियोजनाएं  कार्यान्वयन  के  अंतग्गंत  जो  इस  प्रकार  हैं  :--

 1.  आंध्र  प्रदेश  |

 2.  दिल्‍ली  5

 3.  गुजरात  5

 4.  मध्य  प्रदेश  1

 5.  महाराष्ट्र  HI
 6.  उत्तर  प्रदेश  15

 कांबियोटिक  और  कांजियोटिक  फोट  टीफों  का  अभाथ

 2171.  श्री  सरफराल  अहमद  :  क्या  उच्चोग  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  यह  सच  है  कि  कॉबियोटिक  और  कांबियोटिक  फोर्ट  टीकों  का  बाजार  में  अभाव
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 है  और  इसके  कारण  क्षय  रोगियों  को  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा

 इन  टीकों  की  अनुपलब्धता  के  क्‍या  कारण  हैं  और  उनके  मंत्रालय  ने  इस  सं  में

 कृग्रा  कदम  ड्रठाए

 उनके  मंत्रालय  ने  प्रत्येक  का  कितना  मूल्य  निर्धारित  किया  है  ओर  इन्हें  किस  मूल्य

 पर  बेचा  जां  रहा

 इन  उत्पादों  का  वर्ष  1979-80,  1980-81  और  1984-85  में  कितना  उत्पादन

 (3)  इन  टीकों  के  उत्पादन  में  कमी  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रसाह़न  ओर  पेड़ो  रसाम्नन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  के०  जयचन्त्र  :

 ओर  इन  इंजेक्शनों  की  कमी/अनुपलब्धता  के  बारे  में  कोई  विशिष्ट  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई
 अन्य  निर्माताओं  के  द्वारा  उत्पादित  समतुल्य  ब्रांड  भी  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  हैं  ।

 इस  प्रकार  का  फार्मू  लेशनों  के  अधिसूचित  लीडर  मूल्य  निम्न  प्रकार  हैं  :---

 पेंफक  भाकार  कीमत

 1.  स्ट्रेप्डोमाइसिन  0.5  ग्राम्न+प्रोकेन  एक  खुराक  की  शीशी  रु०  2.63
 पेनिसिलिन  3  साख  इकाई  और

 सोडियम  पेनिसिलिन  जी

 1  लाख  इकाई

 वही  पांच  खुराक  का  शीशी  रु०  8.34

 2.  स्ट्रेप्टोमाइसिन  1.0  ग्राम+प्रोकेन  पांच  खुराक  की  शीशी  रु०  8.34

 पेनिसिलिन  3  लाख  इकाई  और  एक  खुराक  की  शीशी  रु०  3.49

 सोडियम  पेनिसिलिन  जी  |  लाख

 इकाई

 और  अलग-अलग  फामलेशनों  के  उत्पादन  की  निगरानी  इस  मंत्रालय  द्वारा

 सूरत  जिले  के  अहरो  गांव  के  डाकघर  की  इमारत  में  विस्फोट

 2172.  भोभती  पटेल  रमसाबेन  रामजो  भाई  सावणी  :  क्‍या  संचार  मंत्रो  यह  बताने  की

 क्‍या  यह  सच  है  कि  9  1985  को  सूरत  जिले  के
 वेलोप  तालुक  में  बुहारी

 गांव  में  डाकधर  की  इमारत  में  हुए  विस्फोट  से  डाकपाल  सहित  पांच  व्यक्ति  घटना  स्थल  पर  मारे
 गये  थे  और  अन्य  एक  अ्यक्षित  गंभीर  रूप  से  श्ाद्गल  हुआ  भरा

 ब्रदि  तो  उक्त  दुष्नंटवा  में  ढाकघर  विभाव  को  हुए  जान  और  माल  के  नुकसान
 का  खोरा  कटा
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 दुषंटना  से  प्रभावित  प्रत्येक  व्यक्ति  के  निकट  संबंधी  को  कितना  मुआवजा  दिया
 गया  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रोभ  भिवांस  :  जी  हां  ।

 बुहारी  डाकधर  के  उप  पोस्टमास्टर  की  दुषंटना  में  मृत्यु  हो  गयी  थी  और  विस्फोट  से

 डाकघर  एक  सीमेंट  का  टेलटर  बॉक्स  क्षतिग्रस्त  हो  गया  ।

 उप  पोस्टमास्टर  की  विधवा  को  विभागीय  कल्याण  निधि  से  5,000  रु०  दिए
 गए  हैं  ।

 पंजाब  को  केन्द्रीय  परियोजनाओं  से  विद्युत  आवंटन

 2173.  भ्रो  मेवा  सिह  गिल  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सलाल  ओर  सिगरोली  जैसी  केन्द्रीव  परियोजलाओं  से  पंजाब  कौ  कितनी

 यदि  वास्तविक  सप्लाई  देव  सप्लाई  सेकभ  बहुत  तो  कया  अय्य  राज्यों
 को  भी  परियोजनाओों  से  केन्द्रीय  परियोजनाओं  से  उनके  हिस्से  की  बिजली  सप्लाई  की  स्थिति

 यही

 यदि  उपर्युक्त  का  उत्तर  नकारात्मक  है  तो  पंजाब  के  साथ  बिद्युत  सप्लाई  के
 मामले  में  इस  प्रकार  भेदभाव  के  क्‍या  कारण  और

 (४)  क्‍या  सरकार  का  विचार  भविष्य  में  पंजाब  को  उसके  आबंटित  हिस्से  की  बिजली  की

 सप्लाई  करने  का  है  ?  .

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  सोहम्मद  :  सिंगरोली  तथा

 सलाल  में  पंजाब  का  हिस्सा  निम्नानुसार  है  :--

 (1)  बैरास्यूल  (3»60  एच०  पी०  सी०  की  निर्माणाधीन
 योजनाओं  की  निर्माण  सम्बन्धी  विद्युत  की  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  पश्चात  47%

 (2)  सिगरोलो  सुपर  तांप  विद्युत  केन्द्र  :

 5  2  200  मेगावाट  :  82  मेमावाट  (8.2%)

 (3)  सलाल  जल  विद्युत  परियोजना  :

 (2)  सिगरोलो  :  केन्द्र  मेमाबाट  (35%)

 से  विभिन्‍न  राज्यों  को  बेरास्यूल  तथा  सिंगरौली  से  ऊर्जा
 सुप्लाई

 तथा

 हि
 थ  %  कहर

 बैरास्यूल इनमें  उनका  वास्तविक  हिस्सा  विवरण  1  तथा  2  में  दिया  गया  है
 ।  पंजाब  की  बैंरास्यूल  तथा

 सगरोली  से  इसका  प्रा  हिस्सा  प्राप्त  नहीं  हो  रहा  है  जिसका  |  उत्तर स्  सेइ  प्रा  हि  डी  है  कारण  दिल्ली  तथा  उत्तर  प्रदेश

 प्रणालियों  द्वारा  अधिक  विद्युत  लेना  दिल्ली  और  उत्तर  प्रदेश  को  सलाह  दीं  जा  रही  है  कि  ये

 अपने  हिस्से की  विद्युत  की  सप्लाई  लें  ।

 $t
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 1983-84,  1984-85  तथा  1985-86  85  के  वोरान

 बैरास्पूल  से  ऊर्जा  की  सप्लाई  तथा  राज्यों  का  हिस्सा
 मि०  यू०

 रा  1983-84.  1984-85  «(1985-86

 हिस्सा  हु  वास्तविक  हिस्सा  वास्तविक  हिस्सा  वास्तविक

 पंजाब  338.4  194.5  260.7  127.9  197.5  31.8

 हरियाणा  225.6.  128.8  172.0  84.4  130.2  25.0

 हि०  प्र०  79.5  45.5  61.2  30.5  49.6.  12.3

 दिल्‍ली  १9.5  354.2  61.0  312.0  46.1  348.3

 जम्मू व  कश्मीर  57.6  57.6  67.1  67.2.  53.5  53.5
 अममिमनिम  मल  कह  लकिल लक कक  अब  वरना  33५  कण  ++

 तथा  के  दोरान

 सिगरोलो  सुपर  ताप  बिद्युत  केन्द्रों  से  ऊर्जा  की  वास्तविक  सप्लाई
 तथा  राज्यों  का  हिस्सा

 आंकड़े  मि०  यू०

 4-8  5  5-86
 सातवीं

 बास्तविक  हिस्सा  वास्तविक  हिस्सा  वास्तविक

 |  --  2.0...  >  3...  -
 /  में

 दिल्ली  344.4  .

 हरियाणा  235.3  93.0  244.7

 हि०  प्र०  --  +-  --

 जम्मू  व  कश्मीर  22.9  न  38.6  न  33.0

 पंजाब  235.3  388.2  93.0  244.7  27.0

 शाजस्थान  355.8  570.0  508.2  370.5  376.6

 उन  प्र०  3305.2
 तप  न

 पद्म  बंगाल  में  रण  एककों  में  विथिधता  उनका  आधुनिकोकरण  करना
 ओर  उनसमें  प्रो्चोगिकी  को  उन्नत  बनाने  के  लिए  योजनावें

 भरी प्रिय रंजन दास मंझी : कया उद्योग संत्रो यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्‍या सरकार का सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में रूण 82
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 एककों  का  आधुनिकीकरण  विविधता  लाने  और  प्रौद्योगिकी  को  उन्नत  बनाने  के  लिए
 योजनायें  क्रियान्वित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 )  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 पश्चिम  बंगाल  की  वर्ष  1985-86  की  वाधिक  योजनाओं  में  ऐसी  योजनाओं  के

 लिए  कितनी  राशि  का  आबंटन  किया  गया  है  तथा  राज्य  सरकार  द्वारा  वर्ष  1985-86  के

 पहले  छः  महीनों  के  दौरान  वाधिक  योजना  पर  इसमें  से  कितनी  राशि  का  उपयोग  किया

 गया  है  ?  च

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एसਂ  :  सातवीं

 पंचवर्षीय  योजना  में  पश्चिम  बंगाल  के  रुग्ण  औद्योगिक  एककों  हेतु  विविधीकरण

 तथा  प्रौद्योगिकी  अभ्युत्यान  का  कोई  विशेष  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 ओर  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 सरकार  द्वारा  चलाए  जा  रहे  उच्चोगों  में  पूंजी  निवेश

 2176.  भ्री  डाल  अन्द  जेन  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  कितने  उद्योग  चलाए  जा  रहे

 प्रत्येक  उद्योग  में  कितनी  पूंजी  लगी  हुई

 वर्ष  1983-84  तथा  1984-85  के  दौरान  हुए  लाभ  तथा  हानि  का  ब्यौरा  क्या

 और

 चालू  वर्ष  में  इस  सम्बन्ध  में  क्या  स्थिति  है  ?

 ओद्योगिक  बिकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एमਂ  :  और

 अपेक्षित  ब्यौरा  15  1985  को  सभा  पटल  पर  रखे  गए  लोक  उद्यम  सर्वेक्षण  1983-84  3-84  में

 उपलब्ध  है  ।

 सरकारी  उद्यमों
 ने  कुल  मिलाकर  1983-84  के  दौरान  245.67  करोड़  रुपये

 और  1984-85  के  दौरान  956.12  करोड़  रुपये  का  निवल  लाभ  कमाया  1984-85  के

 आंकड़े  अनन्तिम  हैं  ।

 ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं  है  क्‍योंकि  वित्तीय  वर्ष  समाप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 ]

 लादो  ओर  प्रामोद्योग  आयोग  में  राजसहायता  में  अनियमिततायें

 2177.  भीमतो  डी०  के०  भंडारी  :  क्‍या  उद्योग  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  में  राज  सहायता  में  हुए  गंभीर

 घोटाले  के  पर्दाफाश  की  ओर  दिलाया  गया
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  सुधारात्मक  कार्यवाही  की  गई  और

 क्‍या  बायो  गैस  संयंत्र  जो  चीन  के  संयंत्र  से  काफी  प  छे  को  निध्ियों

 के  अन्यत्र  लगाने  के  कारण  इस  परियोजना  को  विशेष  रूप  से  धक्का  पहुंचा  है  ?

 औद्योगिक  विकांस  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  और  एक

 विवरण  संलग्न

 आयोग  ने  स्वयं  शुरू  किए  सर्वेक्षण  की  रिपोर्ट  की  जांच  करने  के  बाद  अदा  की  भई

 राजसहायता  के  ब्यौरे  इकट्ठ  करने  के  लिए  आगे  आरंवाई  करने  तथा  रिपोर्ट  में  द्विए  गए  सुझावों
 की  जांच  करने  का  निर्णय  लिया  आयोग  ने  आन्तरिक  लेखा  परीक्षा  की  रिपोर्ट  के  आधार  पर

 फररंबाई  भी  आरम्भ  कर  दी  है  ।

 चूंकि  निधियों  को  अन्यत्र  नहीं  लगाया  गया  अतः  बताए  गए  अन्यत्र  लगाने  के

 कारण  बायो  गैस  परियोजना  में  बाधा  पहुंचने  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।

 विवरण

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  द्वारा  दी  जाने  वाली  राजसहायताओं  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित

 राजसहायताएं  आती  हैं  ::-(1)  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  संस्थानों  को  बेंकों  द्वारा  दिए  गए  ऋँणों

 पर  ब्याज  (2)  खादी  की  बिक्री  पर  ग्राहकों  को  दी  जाने  वाली  छूट  के  लिए
 राजसहायता  और  (3)  बायोगैस  संयंत्रों  के  निर्माण  पर  राजसहायता/बैंक  ऋणों  पर  ब्याज

 सहायता  का  अन्यत्र  लगाने  संत्रंधी  कोई  मामला  प्रकाश  में  नहीं  आया  है  ।  खादी  की  बिक्री  पर  छुट
 का  भुगतान  करने  के  संबंध  में  इसकी  जांच  और  भुगतान  के  लिए  एक  सुब्यवस्थित  लेखा-परीक्षा

 प्रणाली  विद्यमान  है  और  आपत्तिजनक  कोई  तथ्य  प्रकाश  में  नहीं  आए  हैं  ।  बायोगैस  कार्य  क्रम  के

 खादी  तथा  ग्रामोणोग  आयोग  को  एक  कार्यान्वयनकारी  एजेंसी  के  रूप  में  मान्यता  दी  जा  चुकी
 कार्य  प्रा  हो  जाने  के  प्रमाण-पत्र  सहित  राजसहायता  आवेदन  मिलने  पर  इस  क/यंक्रम  के  अधीन

 लाभग्राहियों  को  सहायता  वितरित  की  जाती  है  ।  बायोगस  संयंत्र  पूरा  किए  जाने  के  बाद  ही
 राजसहायता  का  भुगतान  की  जाती  बैंक  वित्तीय  की  सहायता  से  निर्मित  संयंत्रों  के

 मामले  में  राजसहायता  संबंधित  बेंक़ों  को  दी  जाती  है  ।

 1982  में  आयोग  ने  स्वयं  ही  आयोग  के  संरक्षण  के  अन्तगंत  1974-75

 82  तक  तमिलनाडु  एबं  बिहार  राज्य  के  14  चुने  हुए  जिलों  में  गठित  बायोगैस

 के  सर्वेक्षण  का  निर्णय  लिया  है  ।  कुल  मिला  कर  स्थिति  संतोषजनक  जो  निम्नलिखित  तालिका

 से  स्पष्ट  है  :-
 ee  _

 क्रमांक  राज्य  का  सर्वे  में  कार्यशील  गैर-कार्य  -  सर्वे  के  दौरान
 नाम  निहित  प्रतिशत  शील  बैसुराग  संयंत्र

 संयंत्र  प्रतिशत

 1.  तमिलनाडु  1979.  1374  518.  87

 (69.4  (26.2  (4.4
 2.  महाराष्ट्र  7299  6036  1129  134

 (82.7  (15.5  (1.8
 3.  बिहार  3938.  2176  1157  605

 (55.3
 (29.3

 (15.4
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 बिहार  में  कुछ  लाभ  प्राप्तकर्त्ताओं  ने  पारिबारिक  झगड़ों  के  बंटवारे  आदि  के  कारण

 सहायता  को  वापिस  कर  दिया  इस  ऐसे  संयंत्रों  को  निकाल  देने  बेसुराग  संयंत्रों  की

 संख्या  काफी  कम  रह  जाएगी  ।  मध्य  प्रदेश  में  बायो  गैस  संयंत्रों  की  राजंसहायता  के  अन्सरिम  लेखा

 परीक्षा  के  दौरान  कुछ  अनियमितताएं  एवं  प्रशासनिक  भूलें  देखने  में  आई  हैं  ।

 पेट्रोलियम  एज  न्सियों  द्वारा  हवा  और  पानो  मुफ्त  सप्लाई  करना

 2178.  श्रो  मुल्लापल्लो  रामचन्द्रन  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पेट्रोलियम  एजेन्सी  के  आवेदन  के  लिए  एक  आवश्यक  पूर्व-श  ते  के  रूप  में

 उपभोक्ताओं  को  हबा  ओर  प्ठी  मुफ़्त  संप्लाई  करने  के  लिए  पेट्रोलियम  एजेंसियों  से  कोई  आश्वासन

 लिया  जाता  ओर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  पेट्रोलियम  एजेंसी  का  आबंटन  करने  के  लिए

 ऐसी  पूर्व  शर्त  रखने  का  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  सचल  किझोर  :

 नहीं  ।

 तेल  उद्योग़  उस  अंश  को  आज्ञापक  बनाने  हेतु  प्रावधान  करने  का  प्रस्ताव  करता  है
 जो  खुदरा  बिक्री  केन्द्रों  को  दी  जाने  वाली  ऐसी  सुविधाओं  से  संबंधित  है  ।

 विदेक्षी  व्यापार  चिह्न

 179.  श्री  आनन्द  पाठक  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 विदेशों  के  साथ  सभी  सहयोगों  में  यह  शर्त  रखे  जाने  के  क्या  कारण  हैं  कि  कोई  भी
 विदेशी  व्यापार  चिह्न  प्रयोग  नहीं  किया  और

 इलेक्ट्रानिकी  क्षेत्र  जैसे  टी०  वीडियो  और  कम्प्यूटर  के  मामले  में  विदेशी
 व्यापार  चिह्न  लगभग  नगण्य  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 औद्योगिक  विकांस  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  और
 भारतीय  ब्रांड  नामों  के  विकास  हेतु  विदेशी  ब्रांड  नामों  का  उपयोग  हतोसल्साहित  किया  जाता
 स्रामान्य  नीति  के  अनुसार  आन्तरिक  बिक्री  के  लिए  उत्पादों  पर  विदेशी  ब्रांड  नामों  के  उपयोग  की

 अनुमति  नहीं  दी  जाती  तथापि  निर्यात  किये  जाने  वाले  उत्पादों  पर  उनका  उपयोग  किये  जाने  पर
 आपत्ति  नहीं  इस  प्रकार  की  एक  शर्त  विदेशी  सहयोग  के  सभी  अनुमोदनों  में  सम्मिलित  की
 जाती  है  ।

 सोश  ऐश  का  उत्पादन  और  आयात

 2180.  डा०  पो०  वल्लल  पेरूसान  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  सोडा  ऐश  का  वाषिक  उत्पादन  और  आयात  कितना

 क्या  देश  में  मांग  की  तुलना  में  सोडा  ऐश  की  सप्लाई  कम  है  जिसे  आयात  से  पूरा
 किया  जाता  और
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 यदि  तो  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ?

 उद्योग  संज्ञालय  में  रसायन  ओर  पेढ्रों  रसायन  राज्य  मंत्री  आऑर०  के०  जयचन्ध  :

 देश  में  1984-85  के  दौरान  8.17  लाख  टन  सोडा  ऐश  का  उत्पादन  हुआ  ।  1983

 के  बाद  के  वास्तविक  आयात  के  आंकड़  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 सरकार  ने  शुल्क  की  घटी  दरों  पर  ओपन  जनरल  लाइसेंस  जी०  के

 अधीन  आयातों  की  स्वीकृति  दी  है  ।

 जौनपुर  में  दूरसंचार  केबिल  परियोजना  के  लिए  धनराष्षि  की  मंज्री

 2181.  श्री  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  कया  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  के  जौनपुर  जिले  में  हिन्दुस्तान  केबिल  लिमिटेड
 की  दूरसंचार  केबिल  परियोजना  की  स्थापना  के  लिए  प्रारम्भिक  खर्चों  हेतु  घनराशि  की  मंजूरी  का

 मामला  उनके  मंत्रालय  के  पास  भेजा

 (a)  यदि  तो  क्‍या  इस  मामले  में  घनराशि  देने  के  बारे  में  कोई  निर्णय  कर  लिया
 गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  जी  हां  ।

 से  इस  परियोजना  के  लिए  निवेश  सम्बन्धी  निर्णय  अभी  लिया  जाना  है  ।

 आंध्र  प्रवेश  के  गुंट्र  ओर  प्रकाशम  जिलों  में  असन्तोषजनक  ट्रक  काल  सेवा

 2182.  भ्री  सो०  सम्ब  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आर  प्रदेश  के  गुंटूर  और  प्रकाशम  जिलों  में  ट्रंक  सेवाओं  का  रखरखाव
 जनक  है  और  टेलीफोन  प्रयोक्‍ता  प्रायः  उनके  खराब  होने  के  बारे  में  शिकायत  करते  और

 गंटर  और  प्रकाशम  जिलों  में  टेलीफोन  ट्रंक  काल  सेवाओं  के  परिचालन  स्तर  को

 सुधारने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राम  निवास  :  जी  नहीं  ।

 गूंटूर  और  प्रकाशम  जिलों  की  ट्रंक  सेवाओं  पर  निरंतर  निगरानी  रखी  जा  रही  है
 और  यदि  कोई  खराबी  का  पता  चलता  है  तो  उसे  तुरंत  दूर  कर  दिया  जाता  जहां  कहां  भी

 ट्रंक  परियात  ओऔचित्य  पाया  जाता  वहां  अतिरिक्त  ट्रंक  सकिट  प्रदान  किए  जा  रहे  हैं  ।
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 फ्लेटेड  फंक्टरियों  का  आवंटन

 2183.  भौीमती  गीता  मुलर्जो  :

 करी  महेन्द्र  सह  :

 डा०  गौरी  शंकर  राजहंस  :

 श्रो  राज  कुमार  राय  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  उनका  ध्यान  26  1985  के  टाइम्स  में  बंगलिग  इन

 एलाटमेंट  आफ  फ्लैटेड  फैक्टरीजਂ  शीष॑ंक  के  अन्तर्गत  प्रकाशित  हुए  समाचार  की  ओर  आकर्षित

 किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 (a)  फ्लैटों  के  आवंटन  के  लिए  क्‍या  प्रक्रिया  अपनाई  गई

 क्या  इस  संबंध  में  कोई  जांच  करने  और  दिल्‍ली  के  जिनमें  अधिकतम
 न

 महिलाएं  की  शिकायतों  पर  विचार  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  एम०  :

 जैसा  कि  दिल्ली  प्रशासन  ने  सूचित  किया  है  कि  आवंटन  नीति  में  महिला  उद्यमियों
 के  लिए  10  प्रतिशत  फ्लैट्स  आरक्षित  किए  गए  कुछ  महिला  उद्यमी  चाहती  थीं  कि  सबसे  .

 पहले  उन  0  प्रतिशत  कोटा  अलग  से  निकाला  जाना  चाहिए  और  असफल  महिला  उद्यमियों  को
 सामान्य  श्रेणी  में  ही  मिला  दिया  जाना  चाहिए  और  उन्हें  दूसरे  ड्रा  में  भी  शामिल  किए  जाने  की

 अनुमति  दी  जानी  चाहिए  ।

 दिल्ली  प्रशासन  के  अनुसार  इस  प्रयोजन  के  लिए  स्थानों  का  पब्लिक  डरा  न्यायपालिका
 सहित  स्वतंत्र  न्यालाधीशों  द्वारा  निकाला  गया  था  ।  प्लास्टिक  टोकनों  के  रूप  में  अनेक  फ्लैटस
 टोकरी  में  रख  दिए  गए  थे  ।  श्रोताजनों  में  से  व्यक्तियों  को  एक  समय  से  एक  टोकन  निक  लने के
 लिए  आमंत्रित  किया  गया  था  ताकि  आवंटित  किए  जाने  वाले  फ्लैट  को  निर्दिष्ट  किया  जा  सके  |
 आवेदकों  की  सूची  से  मंचिग  संख्या  का  निर्धारण  नंबर  मशीन  द्वारा  किया  गया  जो  कि  श्रोताजनों

 मं  से  ही  किसी  व्यक्ति  द्वारा  संचालित  की  गई  न्यायाधीशों  के  निर्णय  को  ही  अंतिम  माना
 गया  ।

 वह  डा  प्रत्येक  श्रेणी  के  लिए  आरक्षित  फ्लँँटों  की  संख्या  के  अनुसार  ही  हुआ  ।

 और  (3)  दिल्ली  प्रशासन  ने  और  आगे  सूचित  किया  कि  ऊपर  उल्लिखित  समाचार
 रिपोर्ट  में  कुछ  महिलाओं  द्वारा  दिए  गए  सुझावों  पर  उन्होंने  विचार  किया  परन  यह  महसूस  किया
 कि  सभी  आरक्षित  श्रंणियों  को  दोहरा  अवसर  दिया  जाता  है  तो  फ्लैटों  का  60-65  प्रतिशत  तक

 सुरक्षित  परिमाण  आरक्षित  श्रेणियों  को
 ही  चला  जाता  इसको  ध्यान  में  रखते  हुए  जांज  करने

 की  आवश्यकता  नहीं  समझी  गई  ।
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 खानों  के  मुहानों  पर भंडारों  कौ  सीमा

 2184.  भरी  सत्येन्द्र  नारायण  सिंह  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  कोयला  खानों  के  मुहानों  पर  कोयले  के  भंडारों  की  सीमा  निर्धारित

 करने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  मुहानों  पर  कोयले  का  भण्डार  जमा  हो  जाने  के  वास्तविक  कारण

 क्‍या

 रेलवे  द्वारा  कोयले  खानों  से
 समय  पर  कोयला  न  उठाने  के  कारण  किस  हृद  तक  ये

 भण्डार  जमा  हुए  ओऔ

 यदि  तो  क्या  रेलवे  के  साथ  तालमेल  किया  जा  रहा  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  हां  ।  सरकार  ने  कोल  इंडिया  लि०  के  अधीन

 कोयला  कंपरियों  में  कोयला  स्टाक  को  निश्चित  सीमाओं  में  सीमित  रखने  के  लिए  निम्नलिखित

 मार्गनिर्देश  जारी  किए  हैं

 (1)  किसी  सहायक  कंपनी  में  खान  मुहानों  पर  कोयला  स्टाक  कुल  मिलाकर  एक  महीना
 के  उत्पादन  के  बराबर  होना  चाहिए  ।

 (2)  प्रत्येक  कोलियरी  में  खान  मुहाना  स्टाक  तीन  महीने  के  उत्पादन  से  अधिक  नहीं  होना
 चा  र  ए्‌  '  एवं

 (3)  कोलियरीज  के  पास  अपने  खान  मुहानों  पर  हमेशा  इतना  पर्याप्त  कोयला  स्टाक
 उपलब्ध  होना  चाहिए  कि  वे  उपलब्ध  वंगनों  में  समय  पर  कोयला  लदान  कर
 सके  ।

 और  वर्ष  के  दूसरी  छमाही  में  कोयला  उत्पादन  जाहिर  तौर  पर  चोटी  पर

 पहुंच  जाता  रेल  परिवहन  की  जो  आधारभूत  सुविधाएं  हैं  उनसे  इस  बढे  हुए  कोयला  उत्पादन

 की  ढुलाई  में  कठिनाई  महसूस  होती  सड़क  द्वारा  प्रेषण  से  भी  उपर्थक्त  चोटी  उत्पादन  अवधि
 में  उत्पादन  कोयले  का  जो  भाग  रेल  प्रेषण  से  बच  जाता  है  उसकी  सड़क  प्रेषण  से  भी  पूरी  दुलाई
 नहीं  की  जा  सकती  इसके  परिणामस्वरूप  इस  अवधि  में  स्टाक  इकट्ठा  हो  जाता  है  ।

 (३४)  कोयला  विभाग  एवं  रेलवे  के  बीच  लगातार  बातचीत  एवं  कारंवाई  चलती  रहती
 है  एवं  स्थिति  की  नियमित  निगरानी  कार्यान्वयन  मंत्रालयਂ  के  समन्वय  अनुभाग  द्वारा
 की  जाती  है  ।

 के  निर्माण  हेतु  स्वदेशी  प्रोद्योगिको

 2185.  भ्रो  जगन्नाथ  पटनायक  :  कया  उद्योग  मंत्री  य८  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  19  1985  के  टाइम्सਂ  में

 प्रकाशित  इस  आशय  के  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  भारत  ने  मूल  के

 निर्माण  हेतु  स्वदेशी  प्रौद्योगिकी  विकसित  कर  ली  जो  क्षयरोग  तथा  कुृष्ठ  रोग  के  निदान  के

 लिए  नवीनतम  और  अत्यधिक  प्रभावकारी  दवा  और
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ्््ि

 रसायन  ओर  पेट्रो  रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  के०  जयचन्य  :

 हां  ।  े

 मैसस  थैमिस  कैमिकल्स  ने  दाथा  किया  है  कि  उन्होंने  मूल  स्तर  से  रिफैम्पिसिन  के

 उत्पादन  की  प्रौद्योगिकी  विकसित  की  है  और  अन्यों  को  प्रौद्योगिक  स्थानान्तरित  के  लिए
 तैयार  हैं  ।

 भोपाल  गेस  वुर्घंटना  के  पीड़ितों  के  लिए  केम्द्र  द्वारा  गए  धन  का  अन्यत्र  उपयोग

 2186.  भ्रो  महेन्न  सिह  :

 भरी  आनन्द  सिह  :

 क्‍या  उच्चोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1984  में  भोपाल  गैस  दुर्घटना  के  पीड़ितों  की  सहायतार्थ  अब  तक  कितनी

 राशि  की  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई

 उससे  सम्पूर्ण  रूप  से  अथत्रा  आंशिक  रूप  से  वित्तपोषित  योजनाओं  का  ब्यौरा
 क्‍या

 क्‍या  सरकार  के  ध्यान  में  सहायता  के  लिय  केन्द्र  द्वारा  दिये  गये  धन  को  अन्य  सहायता
 योजनाओं  पर  व्यय  किये  जाने  की  बात  आई  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  सरकार  की  क्या

 क्रिया  है  ?

 रसायन  ओर  पेट्रो  रतायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  के०  जयचलर  :

 और  केन्द्रीय  सरकार  ने  अब  तक  राज्य  सरकार  को  ८0  करोड़  रुपये  ऋण  के  रूप  में  दिये

 हैं  जिनमें  20  करोड़  रुपये  मध्यावधि  ऋण  और  20  करोड़  रुपये  राहत  कार्य  हेतु  साधनों  को  जुटाने
 के  लिये  अग्रिम  राशि  के  रूप  में  सम्मिलित  राज्य  सरकार  पीड़ितों  को  राहत  एवं  पुनर्वास
 उपलब्ध  कराने  में  इस  राशि  को  व्यय  कर  रही  है  ।  इनमें  से  राहृत  अनुदान  तथा  खाद्यान्न  का

 चिकित्सा  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  तथा  रोजगार  एवं  स्वतः  नियोजन  के  उचित
 साधन  सम्मिलित  है  ।

 खाना  पकाने  की  गेस  के  जाली  बाउचरਂ

 2187.  श्रो  मोतीलाल  सिंह  :  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्ली  में  विशेषकर  पूर्वी  दिल्ली  में  खाना  पकाने  की  गैस  के  डीलरों  को
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 देहरादून  और  अन्य  राज्यों  से  1982  से  चालू  वर्ष  तक  की  अयधि  के  दोरान  कई  जाली  ट्रांसफर

 बाउचर  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  इस  अवधि  के  दौरान  प्रत्येफ  डीलर  को  वर्ष-वार  ऐसे  कितने  जाली

 बाउचर  प्राप्त

 क्या  भारतीय  तेल  निगम  अभी  तक  कोई  कार्यवाही  करने  में  असफल  रहा  है  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 भारतीय  तेल  निगम  के  सतकंता  विभाग  के  माध्यम  से  तथ्यात्मक  स्थिति  का  पता

 लगाने  के  लिये  इन  बाउचरों  की  जांच  कराने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 ओर

 (2)  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किक्कोर
 :

 जी

 विवरण  निम्न  प्रकार  दिया
 गया  है

 बर्ष  डिस्ट्रौब्यूटर  का  नाम  मामलों की  संख्या

 1982  शून्य  शून्य

 1983  शहीद  सुभाष  गैस  कृष्ण  दिल्‍ली  1

 1984  (1)  अमस  गैस  कृष्ण  दिल्ली  2

 (॥)  गैस  दिल्‍ली  3

 (11)  विजय  रतन  दिल्ली  1

 (1v)  विशाल  गैस  दिल्‍ली

 1985  (1)  सागर  गोल  दिल्ली  2

 (1)  अमर  गैस  कृष्ण  दिल्ली  3

 (॥)  मनहर  गेस  जामा  दिल्ली

 (iv)  विजय  रतन  दिल्ली  1

 जी  नहीं  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ह

 सीमेंट  को  आवश्यकता

 2188.  श्री  राम  प्यारे  पनिका  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  लिए  देश  में  सीमेंट  को  अनुमानित  आवश्यकता  कितनी
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 क्या  सीमेंट  औद्योगिक  यूनिटें  देश  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  कर  सकेंगे  अथवा  कमी

 होने  की  संभावना  और

 यदि  कमी  होने  की  सम्भावना  है  तो  सरकार  का  उपभोक्ताओं  की  आवश्यकताओं  को
 कंसे  पूरा  करने  का  विचार  है  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  सीमेंट  उद्योग
 सम्बन्धी  का्यंकारी  दल  (1985-90)  5-90)  ने  चालू  वित्तीय  वर्ष  (1985-86)  के  दौरान  393.7  लाख
 मी०  टन  सीमेंट  की  मांग  की  परिकल्पना  की  है  ।

 और  चालू  वित्तीय  बर्ष  के  दौरान  335  लाख  मी०  टन  सीमेंट  के  स्वदेशी
 उत्पादन  होने  की  आशा  1984-85  के  दौरान  5  लाख  मी०  टन  सीमेंट  के  अनुमत  आयात  में
 से  राज्य  व्यापार  निगम  चालू  वर्ष  के  दौरान  पहले  ही  सीमेंट  की  कमी  को  न्यूनतम  करने  के  लिए
 1.3  लाख  मी  ०  टन  सीमेंट  का  आयात  कर  चुका

 खादी  तथा  प्रामोद्योग  इम्पोरियम  अधम्बई  के  छूट  संबंधी  दावे  का  निपटान

 2189.  श्री  शरद  दिधे  :  क्‍या  उच्चोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  खादी  ग्रामोद्योग  इम्पोरियम  चलाने  वाली  बम्बई  खादी  तथा
 ग्रामोद्योग  एसोसिएशन  के  वर्ष  1980-8!  से  देय  35,44,000  रुपये  के  छट  संबंधी  दावे  को
 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  के  चेयरमैन  द्वारा  अभी  तक  नहीं  निपटाया  गया

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  ने  इस  बात  पर  दिया  है
 कि  इम्पोरियम  छूट  संबंधी  दावे  का  निपटान  किये  जाने  से  पूर्व  पालिस्टर  खादी  की  बिक्री  क  और
 इम्पोरियम  ने  इस  शते  को  सिद्धांत  रूप  से  स्वीकार  नहीं  किया  है  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  और  बम्बई
 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  एसोसिएशन  के  छूट  सम्बन्धी  दावों  का  समय-समय  पर  निपटान  किया  जा
 रहा  सामान्यतः  छूट  सम्बन्धी  दावों  का  निपटान  यथोचित  संवीक्षा  के  पश्चात  ही  किया  जात
 है  ।  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  लगभग  एक  करोड़  रुपये  के  लम्बित  छूट  सम्बन्धी  दावों  के
 निपटान  के  लिए  एसोसिएशन  को  पहले  ही  तदर्थ  भ्राधार  पर  78.06  लाख  रु०  की  घनराशि  जारी
 कर  चुका  है  ।

 खादी  तथा  प्रामोद्योग  आयोग  ने  यह  सुझाव  दिया  है  कि  इम्पोरियम  पालिवस्त्र  की
 बिक्री  करे  किन्तु  इम्पोरियम

 के
 प्रबन्ध  की  इस  सुझाव  को  स्वीकार  करने  में  अपनी  कुछ  कठिनाइयां

 इस  मामले  को  शीघ्र  होने  वाली  बैठक  में  सुलझाना  होगा  ।

 न्याय  पंचायतों  का  गठन

 2190.  झोमतो  किशोरी  सिन्हा  :

 श्रीमती  गीता  मुगर्जो  :

 क्या  विधि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्राम  स्तर  पर  न्याय  शीक्रता  से  प्रदान  कराने  के  लिए  विधि  आयोग  ने  न्याय
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 ७  न  न  निभाना  के  लिए

 पंचायतों  के  गठन  के  लिए  कोई  सुझाव  दिया  और

 यदि  तो  इस  संय्रंध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या  है  ?

 विधि  और  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  आर०  :  जी  नहीं  ।

 किन्तु  विधि  आयोग  ने  स्तर  पर  विवादों  के  निपटारे  के  लिए  वैकल्पिक  फोरमਂ  विषय

 पर  एक  कार्यकारी  पत्र  परिचालित  किया  है  जिसमें  हितबद्ध  व्यक्तियों  और  निकायों  के  विचार/रायें
 मांगी  गई  आयोग  ने  विचार/रायें  भेजने  के  लिए  अन्तिम  तारीख  ]  1985  नियत
 की

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कमज

 संस  केलविनेटर  आफ  इंडिया  लिमिटेड  ओर  सेसस  एक्सपो
 मशीनरी  लिमिटेड  के  विरुद्ध  शिकायतें

 2191.  श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 हर  क्‍या  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  भायोग

 ने
 मोपेड  और  स्कूटरों

 के  झूठे  विज्ञापन  देने  के  लिए  मंससे  केलविनेट्स  आफ  इण्डिया  लिमिटेड  और  मंसस  एक्सपो  मशीनरी

 नई  दिल्ली  के  विरुद्ध  शिकायतें  प्र।प्त  की  और

 यदि  तो  सरकार  का  इस  संबंध  में  मैंससे  केलिविनेटर  इंडिया  और

 मैसर  एक्सपों  मशीनरी  नई  दिल्ली  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 औद्योगिक  घिकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  और

 घिकार  तथा  अवरोधक  ब्यापारिक  व्यवहार  आयोग  ने  मंसर्स  केलविनेटर  आफ  इंडिया  लिमिटेड

 और  मैसस  एबसपो  मशीनरी  लिमिटेड  के  संबंध  में  यह  सूचना  प्राप्त  होने  पर  कि  ये  कम्पनियां

 समाचार  पत्रों  में  विज्ञापनों  को  देती  रही  जिनमें  यह  लिखा  गया  था  कि  iso  सी  सी

 स्कूटर  और  50  सी  सी  मोपेड  इटली  की  भग्रेती-गरेलली  के  तकनीकी  सहयोगी  से

 विनिर्भित  क्री  जा  रही  के  विरुद्ध  19-12-1984  को  जांच  करने  का  आदेश  दिया  ।  तथापि

 जांचों  से  यह  प्रकट  हुआ  कि  विदेशी  सहयोग  केवल  50  सी  सी  मोपेड  के  विनिर्माण  के  सम्बन्ध  में
 था  और  मंसर्स  केलविनेटर  आफ  इंडिया  लिमिटेड  ने  केवल  150  सी  सी  स्कटरों  के

 विनिर्माण  के  लिए  इटली  के  अग्रेती-गरेल्ली  से  तकनीकी  मार्गदर्शन  प्राप्त  किया  था  ।

 जांच  की  अवधि  के  उपयु  क्त  दो  कंपनियों  ने  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक

 व्यवहार  अधिनियम  की  धारा  के  अन्तगंत  आवेदन  प्रस्तुत  किया  था  तथा  विज्ञापन  नहीं
 देने  या  यह  नहीं  लिखने  का  कि  इटली  की  अग्रेती-गरेल्ली  के  साथ  तकनीकी  सहयोग  करार  में  150

 सी  सी  स्कूटर  भी  सम्मिलित  वचन  आयोग  ने  उपयुक्त  दो  कम्पनियों  द्वारा

 वचन  द्वारा  पालन  करने  के  निर्देश  के  साथ  जांच  को  3-6-1985  को  बन्द  कर  दिया  ।

 मेससं  अशोक  पेपरमिल्स  ओर  रोहतास  इण्डस्ट्रीज  का  पुनः  खोला  जाना

 2192.  भी  राम  भगत  पासवान  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  मैसस  अशोक  पेपर  मिल्स  और  रोहतास  इण्डस्ट्रीज  लिमिटेड

 को  निकट  भविष्य  में  पुनः  खोलने  के  लिए  तत्काल  कदम  उठाने  का
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  वित्तीय

 केन्द्री  ये  सरकार  और  असम  तथा  बिहार  राज्य  सरकारों  से  परामर्श  करके  पेपर

 मिल्स  को  शीघ्र  पुनः  खोलने  की  सम्भावनाओं  का  परिक  लन  कर  रहे  हैं  ।

 जहां  तक  रोहतास  इण्डस्ट्रीज  का  संबंध  बिहार  राज्य  सरकार  बित्तीय  संस्थानों  से

 परामर्श  करके  इस  एकक  को  पुनः  खोलने  के  लिए  वित्तीय  आवश्यक  विभिन्‍न  राहतों
 आादि  जैसे  कारकों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अनिवार्य  उपायों  को  अन्तिम  रूप  दे  रही  है  ।

 प्राथमिकता  के  आधार  पर  टेलोफोन  कनेक्शन  के  लिए  एक  लाख  रुपए  की  योजना

 2193.  श्री  दोलत  सिहजो  जवेजा  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 है  क्‍या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  टेलीफोन्स  प्राथमिकता  के  आधार  पर  टेलीफोन  कनेक्शनों

 के  लिए  एक  लाख  रुपए  की  एक  योजना  पर  विचार  कर  रही

 क्या  सरकार  ने  इस  योजना  पर  विचार  करने  के  लिए  अन्य  उपभोक्ताओं  के  विचारों
 तथा  भावनाओं  को  ध्यान  में  रखा  और

 जो  आवेदक  लम्बी  अवधियों  से  प्रतीक्षा  सूची  में  हैं  उन्हें  टेलीफोन  कनेक्शन  देने  के लिए
 सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  राम  निवास  :
 जी  नहीं  ।

 और  )  उपयुक्त  मांग  )  के  उत्तर  को  महेनजर  रखते  हुए  ये  प्रश्न  नहीं
 उठते  ।

 राष्ट्रीय  संचार  नीति

 2194.  भ्री  बाई०  एस०  महाजन  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  राष्ट्रीय  संचार  नीति  तंयार  करने  पर  विचार  कर  और

 यदि  ो  क्या  सरकार  का  इस  संबंध  में  समाज  के  सभी  वर्गों
 से विचार  आमंत्रित

 करने  का  प्रस्ताव  है
 ?

 संचार  मंत्रालत  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी  हां  ।

 विकास  की  दृष्टि  से  एक  संरचनात्मक  आधार  के  रूप  में  दूरसंचार  के  मामले  पर
 विश्व  संचार  1983  में  विभिन्न  मंचों  पर  पहले  ही  चर्चा  हो  चुकी  वैसे  इस  समय  माध्यम
 नीति  पर  विभिन्‍न  मंचों  पर  चर्चा  चल  रही  है  और  चर्चा  अभी  चलती  रहेगी  ।  इसके  दूसरे  पहलू  पर

 सूचना  एवं  प्रसारण  मंत्रालय  द्वारा  आवश्यक  कार्रवाई  की  जा  रही  हे  ।

 ओद्योगिक  एल्कोहल  का  आयात

 2195,  श्रो  यशवंतराव  गड़ाख  पाटिल  :
 क्‍या  उद्योग  मंत्रो यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वर्ष  के  दौरान  औद्योगिक  एल्कोहल  की  कितनी  मात्रा  का  आयात  करने  की

 अनुमति  दी  गई
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 जज

 आयात  की  अनुमति  दिए  जाने  के  क्या  कारण

 मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  देश  में  औद्योगिक  एल्कोहल  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के

 लिए  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रसायन  और  पेट्रो  रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  के०  जयचन्द्र  :  गत

 अल्कोहल  वर्ष  1984-85  85)  के  दौरान  औद्योगिक  एककों
 को  500  लाख  लिटर  ड़िनेचई़  स्पिरिट  का  शुल्क  रहित  आयात  करने  की  अनुमति

 दी  गई  थी  ।

 देश  में  अल्कोहल  की  उपलब्धता  इसको  मांग  से  कम  था  ।

 अल्कोहल  पर  आधारित  उद्योगों  के  लिये  फांडस्टाक  के  रूप  में  अल्कोहल  की  उपल

 में  सुधा  के  लिए  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  (1)  वे  सुनिश्चित  करें  कि

 सभी  उपलब्ध  शीरा  का  लाभकारी  ढंग  से  उपयोग  किया  (2)  अल्कोहल  का  उत्पादन  के

 लिए  खण्डसारी  शीरे  के  प्रयोग  को  प्रोत्साहित  करें  तथा  (3)
 शीरे

 के  लिए  मिलों

 पर्याप्त  एवं  उपयक्त  भण्डारण  स॒विधाओं  की  संरचना  सुनिश्चत  करें  |  सरकार  ने  अल्क्रोहल  उत्पादन
 की  दक्षता  फर्मेन्टेशन  की  प्रौद्योगिकी  में  इधन  संरक्षण  तथा  अल्कोहल  पर  आधारित  उद्योग

 की  उन्नति  की  जांच  करने  हेत॒  तकनीकी  विशेषज्ञों  की  एक  समिति  भी  गठित  की  थी  ।
 1980  में  सरकार  को  प्रस्तुत  की  गई  समिति  की  रिपोर्ट  की  सिफारिश  राज्य  सरकारों  तथा
 शाला  उद्योग  को  कर  दी  गई  थी  ।  इसके  1983  में  सरकार  द्वारा  गठित  तीन
 कार्यकारी  दलों  अर्थात्‌  ग्रप  आन  लेविस  आन  मोलेसिस  एण्ड  वकिग  ग्रुप  आन  स्टोरेज
 आफ  मोलासिस  तथा  वकिग  ग्रुप  आन  कैपेसिटी  यूटिलाइजेशन  ने  भी  अल्कोहल  एवं  अल्कीहल  पर
 भाधारित  उद्योगों  में  सुधार  करते  के  लिए  कुछ  सिफारिशें  की  हैं।वे  सिफारिशें  भी  कार्यान्वयन

 हेतु  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  सरकारों  को  भेज  दी  गई  हैं  ।

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गंस  आयोग  की  जरूरत  की  विशेष  सोमेंट  का  आयात

 ह
 2196.  श्री  श्रोहरि  राव  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  ग्या  यह  सच  है  कि  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  की  विशेष  सीमेंट  का  आयात

 करना  जिसकी  उसे  तेल  के  कओं  की  केपिंग  में  प्रयोग  के  लिए  जरूरत

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  विशेष  सीमेंट  का  कुल  कितना  आयात  किया
 गया  तथा  उस  पर  कितनी  विदेशों  भद्रा  खच  हुई

 विदेशी  मुद्रा  की  बचत  करने  की  दृष्टि  से  इस  विशेष  सीमेंट  का  देश  में  ही  उत्पादन
 करने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए

 देश  में  इस  विशेष  सीमेंट  की  कुल  थि  तनी  खपत  और

 भारत  में  इसे  किन  प्रयोजनों  के  लिए  प्रयोग  किया  जाता

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  जी  ।

 तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  अपने  भूमि  पर  और
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 अप-तटीय  ड्रिलिंग ग॒  कार्यों  में  प्रयोग  करने  के लिए  91.140  लाख  अमरीकी  डालर  की  विदेशी  मुद्रा
 कुल  98,200  मी०  टन  विशेष  सीमेंट  पी०  आई०  क्लास  का  आयात  किया  था

 कुल  आयात  में  से  4300  मी०  टन  की  पूर्ति  की  जानी

 दो  विद्यमान  सीमेंट  उत्पादकों  के  पास  तेल  कुओं  के  सीमेंट  का  उत्पादन  करने  के  लिए
 क्रमश  2  लाख  मी०  टन  और  50,000  मी०  टन  की  वार्षिक  क्षमता  इसके  अलावा  सरकार
 ने  प्रतिवर्ष  एक  लाख  मी०  टन  और  66,000  मी०  टन  तेल  कुआं  सीमेंट  का  उत्पादन  करने  के

 लिए  दो  योजनाएं  भी  स्वीकृत  की  हैं  और  इन  दोनों  योजनाओं  में  विदेशी  सहयोग  निहित  है  ।

 सातवीं  योजना  अवधि  में  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  की  तेल  कुआं
 सीमेंट  की  खपत  निम्न  प्रकार  हैं  :  ह

 1985-86  72,150  मी०  टन
 ह

 1986-87  108,100  मी०  टन

 1987-88  147,700  मी०  टन

 1988-89  158,400  मी०  टन

 1989-90  152,300  मी०  टन

 इस  तेल  कुआं  पी०  आई०  क्लास  सीमेंट  का  उपयोग  विशेष  प्रकार  के

 कुएं  के  निचले  छिद्र  के  तापमान  और  दबाव  की  निर्धारित  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए  तेल

 और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  तेल  और  गैस  झुओं  में  विभिन्‍न  केसिंग्स  के  सीमेंटकरण  और  उपचारी
 कार्यों  क ेलिए  किया  जाता  है  |  यह  विशेष  सीमेंट  सल्फेट  प्रतिरोधी  होता  है  और  सीमेंट  स्‍लरी

 अर्ध-सतही  स्थितियों  के  उपयुक्त  बनाई  जाती  है  ।

 शीरे  का  निर्यात

 2197.  श्री  योगेश्वर  प्रसाद  योगेश  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  शीरे  का  भारी  मात्रा  में  निर्यात  किया  जा  रहा  है  भौर  इस  तरह  स्वदेशी  उद्योगों
 को  उसके  उपयोग  से  वंचित  किया  जा  रहा  है  जिसके  परिणामस्वरूप  बिहार  को  20  करोड़  रुपये
 से  अधिक  राजस्व  की  हानि  हुई  और

 बिहार  को  इस  राजस्व  हानि  की  प्रतिपूर्ति  किस  प्रकार  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 रसायन  ओर  पेट्रो  रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  के०  जयचन्द्र  :  (१)  और
 गत  अल्कोहल  वर्ष  1984-85  (  84  85  )  के  दौरान  बिहार  सरकार  को

 अपने  अनुमानित  अतिरिक्त  शीरे  में  से  नेपाल  के  लिए  5000  टन  की  छोटी-सी  मात्रा  देने  के  लिए
 कहा  गया  था  ।  इसके  विरुद्ध  30  1985  तक  कंवल  80  टन  की  वास्तविक  आपूर्ति  दी
 मई  जिसका  बिहार  के  उद्योगों  पर  कोई  अधिक  प्रभाव  पड़ना  असंभव  है  ।

 डबल  रोटी  और  बिस्कुट  का  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  योजनाएं

 2198.  श्री  ई०  अय्पप्पू  रेड्डी  :  क्‍या  उच्चोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  उपभोग  के  लिए  तैयार  श्ाघ्ों  अर्थात्‌  बिस्कुट  और  अन्य  बेकरी

 65



 लिखित  उत्तर  3  1985
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 उत्पादों  का  प्रति  माह  औद्योगिक  उत्पादन  टन  कितना

 कुल  कितने  औद्योगिक  एकक  डबलरोटी  बना  रहे

 क्या  डबलरोटी  और  बिस्कुट  के  लिए  कोई  नियंत्रित  मूल्य  निर्धारित  किया  गया

 क्या  1990  तक  डबलरोटी  का  उत्पादन  12.50  लाख  मी०  टन  से  और  बिस्कुट  का
 ढ  -~ -  # be  .  भें

 उत्पादन  10  लाख  मीटिक  टन  से  अधिक  बढ़ाने  की  कोई  योजना  है  ?

 औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  संगठित  क्षेत्र  में

 19४५९  के  दौरान  डबलरोटी  और  बिस्कुट  का  भौसत  मासिक  उत्पादन  11,666  मी टन 10,833  मी० टन होने का  >  के

 टन  तथा  मी०  टन  होने  का  अनुमान  लघु  क्षेत्र  में  एककों  के  लिये  ऐसे  आंकड़े  नहीं

 रखे  जाते  हैं  ।

 संगठित  क्षेत्र  में  डबलरोटी  का  निर्माण  करने  वाले  20  एकक  हैं  ।  इसके  अलावा  यह
 अनुमान  है  कि  4050  लघु  इकाइयां  राज़्य  में  डबलरोटी  का  निर्माण  करने  के  लिए  भिन्‍न-भिन्‍न

 द्योग  निदेशकों  के  पास  पंजी#$त  हैं  । ५८4

 जहां  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  डबलरोटी  की  कीमतों  पर  कोई  नियंत्रण  नहीं  फिर  भी

 दिल्‍ली  और  कलकत्ता  में  क्रमशः  दिल्ली  प्रशासन  और  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  डबलरोटी  की

 कीमत  नियत  की  जाती  हैं  ।

 इस  उद्योग  का  और  आगे  विकास  केवल  लघु  क्षेत्र  के  लिए  आरक्षित  है  और  यह्‌
 आशा  की  जाती  है  कि  इन  मदों  को  भावी  आवश्यकता  लषघु  क्षेत्र  के  उत्पादन  से  पूरी  की  जायेगी  ।

 विजयवाड़ा  टेलीफोन  केन्द्र  का  विस्तार

 2199.  श्री  के०  रामचन्द्र  रेड्डी  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विजयवाड़ा  टेलीफोन  केन्द्र  के  इसकी  मूल  क्षमता  का  उपयोग  न

 किए  जाने  के  बावजूद  भी  इसका  दो  बार  विस्तार  किये  जाने  पर  संसद  की  लोक  लेखा  समिति  ने

 इस  पर  प्रतिकूल  टिप्पणी  की

 क्‍या  सरकार  ने  उक्त  केन्द्र  की  क्षमता  का  पूर्ण  उपयोग  न  किए  जाने  की  अनुमति  देने
 के  कारणों का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  शुरू  की  और

 उक्त  केन्द्र  की  पूर्ण  क्षमता  का  उपयोग  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  नियास  :  जी  नहीं  ।  वैसे  संसदीय  लोक
 लेखा  समिति  ने  विजयवाड़ा  के  ट्रंक  आटोमेटिक  एक्सचेंज  के  विस्तार  के  बारे  में  तीखी  प्रतिक्रिया
 की

 जी  हां  ।

 इस  एक्सचेंज  में  अतिरिक्त  सकिटें  जोड़ी  गई  हैं  तथा  31-10-85  को  टी०  ए०  एक्स०
 की  उपयोगिता  72.9  प्रतिशत  तक  हो  गयी  इसका  और  अधिक  उपयोग  करने  के  लिए  कुछ
 और  सकिटों  को  प्रदान  करने  की  योजना  है  ।
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 बृहत्तर  बम्बई  प्रें  मिट्टी  के तेल  के  नए  डोलरों  को  नियुक्ति

 2200.  श्री  अनुपचन्द  शाह  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रो  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1984  और  1985  के  दौरान  बृहत्तर  बम्बई  में  मिट्टी  के तेल  के  कितने  नए
 डीलर  नियुक्त  किए  गए  और

 तेल  चयन  बोड  के  माध्यम  से  कितने  डीलरों  की  नियुक्ति  की  गई  और  सरकार  द्वारा
 कितने  डीलरों  की  सिफारिश  की  गई  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  मवल  किशोर  :

 और  वर्ष  1984  और  1985  के  दौरान  ग्रेटर  बम्बई  में  आबंटित  केरोसीन/एल०  डी०  ओ०
 डीलरशिपों  की  कुल  संख्या  22  ये  सभी  डीलरशियें  संबंधित  तेल  कंपनियों  तेल  चयन

 बोर्ड  की  सिफारिशों  के  आधार  आबंटित  की  निर्धारित  प्रणाली  में  सरकार  द्वारा
 सिफारिश  किये  जाने  का  कोई  प्रावधान  नहीं  है  ।

 कागज  उद्योग  में  मंदी

 2201.  प्रो०  रामक्ृष्ण  मोरे  :

 श्री  विजय  एन०  पाटिल  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  को  देश  में  छोटी  और  मध्यम  कागज  मिलों  द्वारा  मांग  में  मंदी  का
 सामना  किए  जाने  की  जानकारी

 क्‍या  मांग  में  मंदी  के  बावजूद  सरकार  लाखों  टन  अखबारी  कागज  का  वाधिक
 आयात  कर  रही

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 देश  में  कागज  उद्योग  को  स्थायित्व  प्रदान  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या  उपाय

 किए  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  देश  में

 इस  समय  कागज  और  गत्त  का  उत्पादन  लगभग  खपत  के  बराबर  ही
 है  ।  अखबारी  कागज

 की  मांग  पूरी  करने  के  लिए  अखबारी  कागज  का  पर्याप्त  उत्नादन  नहीं  हो  पाता  इसलिए  इसके

 आयात में  वृद्धि  करनी  होगी  ।

 उत्पादन  और  क्षमता  उपयोग  बढ़ाने  के  लिए  कागज  उद्योग  को  समर्थ  बनाने  हेतु
 निम्नलिखित  राजकोषीय  और  अन्य  रियायतें  दी  गई  हैं  :--

 (1)  1-4-79  और  31-3-87  के  बीच
 चालू  हुए  नये  एकक  5  वर्ष  के  लिए  50  प्रतिशत

 तक  के  उत्पादन  शुल्क  से  मुक्त  हैं  ।

 (2)  वजन  में  75  प्रतिशत  से  अनधिक  की  लुगदी  वाला  कागज  उत्पादन  शुल्क  से  पूरी
 तरह  मुक्त  है  ।
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 (3)  परम्परागज  कच्चे  माल  का  उपयोग  करने  वाली  छोटी  कागज  मिलें  50  प्रतिशत

 की  सीमा  तक  उत्पादन  शुल्क  की  रियायत  पाने  के  पात्र  हैं  ।

 (4)  लकड़ी  की  चिप्स  और  रही  कागज  के  आयात  को  खुले  सामान्य  लाइसेंस
 दि ठै के  अन्तगंत  रखा  गया  है  और  उससे  सीमा-शुल्क  भी  हटा  दिया  गया  है  ।

 (5)  लटूठे  के  आयात  को  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अंतगंत  रखा  गया  है  और

 उस  पर  रियायती  दर  से  सीमाशुल्क  लिया  जाता

 (6)  उद्योग  को  समग्र  लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता  में  ही  किसी  भी  प्रकार  का  कागज/गत्ता

 बनाने  की  अनुमति  देने  की  प्रक्रिया  को  लचीला  बनाया  गया  है  ।

 (7)  कृषि  डीजल  ओर  लुगदी  छपाई  और  लपेटने  का

 कागज  और  लिंटर  से  बिनौले  की  खोई  बनाने  के  मामले  में  औद्योगिक  लाइसेंस  की

 आवश्यकता  समाप्त  कर  दी  गई  है  ।

 सी  रमपेट  और  नरसापुर  को  गुम्माडिडल्ला  ठेलीफोन  एक्सचेंज
 के  माध्यम  से  हेवराबाद  के  साथ  जोड़ना

 2202.  डा०  जी०  विजय  रामा  राव  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  का  कृपा

 क्‍या  सीरमपेट  और  नरसापुर  शहरों  जो  गुम्माडिडल्ला  टेलीफोन  एक्सचेंज  के

 निकट  स्थित  हैदराबाद  में  संरगारेड्डी  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  माध्यम  से  संचार  सम्पर्क  स्थापित

 करना  पड़ता  जो  बहुत  लम्बा  और  अधिक  सकिट  वाला  मार्ग  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  अधिक  सकिट  वाले  मार्ग  को  हटाने  तथा
 पेट  और  नरसापुर  को  गुम्माडिडल्ला  एक्सचेंज  के  माध्यम  से  हैदराबाद  के  साथ  जोड़ने

 का

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी  हां  ।

 नरसापुर  के  छोटे  आटोमेटिक  एक्सचेंज  को  मैनुअल  एक्सचेंज  में  परिवर्तित  करने  का

 प्रस्ताव  है  ।  इस  परिवर्तन  के  बाद  शिवमपेट  के  छोटे  आटोमटिक  एक्सचेंज  को

 नरसापुर  से  जोड़  दिया  जाएगा  और  शिवमपेट  से  हैदराबाद  की  ट्रंक  कालों  को  संगारेड्डी  ट्रंक
 एक्सचेंज  के  बजाए  नरसापुर  ट्रंक  केन्द्र  के  माव्यम  से  लगाया  यद्यपि  शिवमपेट  और

 नरसापुर  से  हैदराबाद  तक  सीधे  जंक्शन  की  व्यवस्था  करने  का  इस  समय  ओऔचित्य  नहीं  है
 नरसापुर  से  हैदराबाद  तक  सीधे  ट्रंक  सकिट  की  व्यवस्था  करने  पर  विचार  किया

 गुम्माडिडल्ला  को  छोटे  आटोमैटिक  एक्सचेंज  से  सेवा  प्रदान  की  जा  रही  है  ओर  इस  स्थान  पर  ट्रंक

 एक्सचेंज  नहीं  है  ।

 बिभिन्‍न  राज्यों  में  टेरिफ  दरें

 2203.  श्री  सी०  जंगा  रेडडो  :

 डा०  ए०  के०  पटेल

 क्या  ऊर्जा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कुछ  राज्यों  में  विद्युत  उत्पादन  की  लागत  कई  गुना  अधिक  होने  के  कया  कारण  हैं
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 और  उन्हें  कम  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अब  तक  क्या  कायंवाही  की  गई

 विभिन्न  राज्यों  में  हाल  ही  में  पानी  बिजली  और  ताप  विद्युत  उत्पादन  की  लागत

 और  उनकी  औसत  फ  दरें  बया  ओर

 विभिन्‍न  राज्यों  में  परमाणु  विद्युत  उत्पादन  की  लागत  और  टैरिफ  दरों  की  तुलनात्मक
 स्थिति  क्‍या  है  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :  विद्युत  उत्पादन  की  लागत  एक
 राज्य  से  दूसरे  राज्य  तथा  एक  केन्द्र  से  दूसरे  केन्द्र  के  बीच  निम्नलिखित  कारणों  से  भिन्‍न-भिन्‍न

 होती  है  :-

 गा  कि

 (1)  परियोजना  की  पूंजीगत
 (2)  संयंत्र  की  जीवन

 (3  )  क्षमता

 (4)  केन्द्र  का  प्रकार  कि  व्यस्ततम  भार  वाला  है  या  आधार  भार

 (5)  प्रचालन  तथा  अनुरक्षण  और

 (  6)  प्रतिस्थापन  लागतें  आदि  ।

 केन्द्र  सरकार  ने  विभिन्‍न  राज्य  बिजली  बोडों  को  लागतें  बढ़ने  से  रोकने  के  लिए
 योजनाओं  को  समय  पर  पूरा  करना  सुनिश्चित  क्षमता  समुपयोजन  अधिकतम  करने  तथा

 प्रचालन  खर्चों  को कम  करने  की  सलाह  दी  ताप-विद्युत  केन्द्रों  के  कार्य-निष्पादन  में  सुधार
 लाने  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  एक  नवीकरण  तथा  आधुनिकीकरण  स्कीम  शुरू  की

 गई

 और  जल-विद्युत  केन्द्रों  तथा  ताप-विद्युत  केन्द्रों  की  उत्पादन  लागत  और  15
 राज्य  बिजली  बोर्डों  के  संजंध  में  1983-84  के  दौरान  भौसत  टैरिफ  जिनके  लेखे  उपलब्ध

 संलग्न  विवरण  में  दी  गई  परमाणु  विद्युत  केन्द्रों  से राज्य  बिजली  बोर्डों  को  बेची  जाने

 बाली  विद्युत  की  वर्तमान  दर  35.40  पैसे  प्रति  यूनिट  है  ।

 विवरण

 विद्युत  उत्पादन  की  लागत  तथा  और
 1983-84  के  बौरान  औसत  टेरिफ

 प्रति  यूनिट  पैसों
 जा  -  ना  चाय

 क्रम  राज्य  बिजली  बोर्ड  विद्युत  उत्पादन  लागत  ओसत  टैरिफ

 सं०  ताप  विद्युत  जल  विद्युत

 1  2  3  4  5

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  33.55  6.79  47.1

 2.  बिहार  43.01  33.15  65.7



 लिखित  उत्तर

 1  2  3

 3.  गुजरात  38.85

 4.  हरियाणा  77.59

 5.  हिमाचल  प्रदेश  पर

 6.  कर्नाटक  न

 7.  केरल  न

 8.  मध्य  प्रदेश  31.57

 9.  महाराष्ट्र  40.37

 10.  उड़ीसा  22.69

 11.  पंजाव  51.1

 12.  राजस्थान  34.80

 13.  तमिलनाडु  70.55

 14.  उत्तर  प्रदेश  56.24

 15.  पश्चिम  बंगाल  30.37

 4

 3  1985

 5

 6.56

 8.22

 11.68

 6.32

 8.15

 8.98

 5.84

 6.93

 5.80

 8.45

 15.08

 17.40

 30.29

 67.9

 44.6

 36.4

 39.1

 30.0

 58.2

 49.9

 45.1

 34.2

 48.2

 44.7

 51.5

 61.4

 *1982-83  के  लेखों  पर  क्योंकि  1983-84  के  लेब्रों  का  लेखा-परीक्षण  नहीं
 अभी  किया  गया

 दसमण  और  दीव  में  माइक्रोवेब  टावरों  की  स्थापना

 2204.  श्री  शान्ताराम  नायक  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दमण  ओर  दीव  जिलों  को  मुख्य  राज्य-क्षेत्र  गोवा  से  जोड़ने  वाली  संचार

 सुविधाओं  को  बेहतर  बनाने  की  सरकार  की  कोई  योजना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 क्या  सरकार  का  दमण  और  दीव  में  माइक्रोवेव  टावर  स्थापित  करने  का  विचार

 ताकि  दमण  और  दीव  के  लोग  पणजी  से  सम्पर्क  स्थापित  कर  सकें  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  दमन  को  ओपन

 वायर  वौरियर  प्रणाली  द्वारा  वापी  से  राष्ट्रीय  नैटवर्क

 का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 के  साथ  जोड़ा  गया  माइक्रोवेव  प्रणाली

 दिव  को  ओपन  वायर  लाइन  से  राष्ट्रीय  नैटवर्क  के  साथ  जोड़ा  गया  है  तथा  कैरियर

 प्रणाली  स्थापित  की  जा  रही  माइक्रोवेव  प्रणाली  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 इस  समय  वहां  परियात  की  दृष्टि  से  माइक्रोवेब  प्रणाली  चालू  करने  का  कोई
 ओचित्य  नहीं  है  ।

 तेल  ओर  प्राकृतिक  गेस  आयोग  द्वारा  केरल  में  सेल  को  श्षोज

 2205.  प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  कया  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  की  वर्ष  1983  के  दौरान  केरल  के  तटदूर
 क्षेत्रों  में  तेत  की  खोज  का  कार्य  शुरू  करने  की  कोई  योजना  है  ?

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  नबल  किशोर  :

 और  वर्ष  1986-87  के  दौरान  अन्वेषी  खुदाई  के  लिये  ओ०  एन०  जी०  सी०  ने  दो  स्थान
 निश्चित  किये

 पंजाब  में  टेलीफोन  प्रणाली

 2206.  थभ्रो  बलबंत  सिह  रामूवालिया  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  पंजाब  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंटेलीफोन  एक्सचेंजों
 का  कार्यकरण  बहुत  घटिया  और  खराब  और

 उनके  मंत्रालय  ने  पंजाब  में  टेलीफोन  प्रणाली  के  विकास  और  विस्तार  के  लिए  क्‍या

 उठाए  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निषास  पंजाब के  ग्रामीण  क्षेत्रों
 की  टेलीफोन  प्रणाली  का  कार्यकरण  सामान्यता  संतोषजनक  है  लेकिन  बार-बार  तथा  लम्बे  समय
 तक  बिजली  फेल  हो  जाने  के  कारण  हन  एक्सचेंजों  के  कार्यकरण  पर  प्रभाव  पड़ता  है  ।

 1985-86  के  दौ.जन  24  नए  ग्रामीण  आटोमेटिक  एक्सचेंज  स्थापित  करने  की
 योजना  है  ।  इसके  अलावा  पजाद  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  मौजूदा  टेलीफोन  प्रणाली  में  610  अतिरिक्त
 टेलीफोन  जोड़ने  की  भी  योजना  है  ।

 कोल  इंडिया  लि०  के  अधीन  और  सहायक  कंपनियों  की  स्थापना

 2208.  श्री  सोमनाथ  रथ  :

 श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :

 क्‍या  सरकार  ने  कोल  इंडिया  लि०  के  अधीन  दो  और  सहायक  कंपनियों  की
 स्थापना के  प्रस्ताव  की  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी

 यदि  तो  इन  दो  नई  सद्दायक  कंपनियों  के  नाम  कया
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 इन  दो  नई  सहायक  कंपनियों  के  अंत्गंत  कौन  से  विभिन्‍न  कोयला  क्षेत्र
 और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  से  भारत  सरकार  ने  कोल  इंडिया  लि०  की

 सह।यक  कंपनियों  के  रूप  में
 दो  नई  कंपनियां  बनाने  का  अनुमोदन  कर  दिया  यह  कंपनियां

 विद्यमान  सेन्ट्रल  कोलफील्ड्स  लि०  और  वैस्टरं  कोलफील्ड्स  लि०  का  विभाजन  करके  उस  दिन  से

 बनाई  जाएंगी  जिस  दिन  से  वे  कंपनी  1956  के  अधीन  निगमित  की  जाएं  ।  इनमें  से

 एक  कंपनी  का  नाम  होगा  कोलफील्ड्स  लि०”।॥  इसका  मुख्यालय  सिंगरोली

 में  होगा
 और  इसका  कार्यक्षेत्र  वर्तमान  सेन्ट्रल  कोलफील्ड्स  लि०  का  प्रभागਂ  होगा  ।

 दूसरी  कंपनी  का  नाम  होगा  ईस्टनं  कोलफील्ड्स  लि०ਂ  ।  इसका  मुख्यालय  बिलासपुर
 होगा  और  इसका  कार्यक्षेत्र  होगा  विद्यमान  वेस्टर्न  कोलफील्ड्स  लि०  का

 प्रभागਂ  ओऔर  विद्यमान  सेन्‍्ट्रल  कोलफील्ड्स  लि०  का  उड़ीसा
 क्षेत्र  ।

 परियोजनाओं  में  कार्य  करने  वाले  श्रमिकों  को  सरकारों

 क्षेत्र  की  निर्माण  कम्पनियों  में  खपाना

 2209.  श्री  अजित  कुमार  साहा  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ..  क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  की  निर्माण  कम्पनियों  द्वारा

 परियोजनायें  पूरी  फिर  जाने  पर  वहां  कार्य  करने  वाले  श्रमिकों  को  स्थायी  कमंचारी  न  बनाने  का

 निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  नहीं  ।

 उपर्युक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 त्रिपुरा  में  ड्िलिंग  हेतु  रिगों  का उपयोग

 2210.  श्री  अजय  विश्वास  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  आयोग  द्वारा  त्रिपुरा  में  ड्रिलिंग  कार्य  के  लिए  कितने  रिग

 उपयोग  में  लाये  जा  रहे  भौर

 त्रिपुरा  में  आगामी  पांच  वर्षों  में  ड्रिलिग  कार्य  हेतु  कितने  स्थानों  को  चुना  गया  है

 ओर  इन  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  नवल  किशोर  इस

 समय  त्रिपुरा  में  खुदाई  के  लिये  तीन  रिग  कार्यरत
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 त्रिपुरा  में  खुदाई  के  लिये  निम्नलिखित  संचनाओं  में  27  स्वतंत्र  स्थानों  को  चुना
 गया  है  :--

 रोखिया

 तिचना

 बारामुरा

 गोजालिया

 तुलामुरा

 अथारमुरा

 हरा-रगाज

 बचिया

 अगरतला  डोम

 इन्स्ट्रमेंटेशन  लिमिटेड  द्वारा  तेल  की  खोज  तथा  उत्पादन
 के  लिए  उपकरणों  का  निर्माण

 2211.  भरो  बो०  एस०  बिजय  राधवन  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  हन्स्ट्ू  मेंटेशनन  लिमिटेड  द्वारा  तेल  की  खोज  तथा  उत्पादन  के  लिए  उपकरणों  के

 निर्माण  की  क्षमता  बढ़ाने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 ओद्योगिक  बिकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  ओर

 इंस्ट्र  मेंटेशन  लिमिटेड  का  प्रस्ताव  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  तेल  की  खोज  और  उत्पादन  में
 इस्तेमाल  किये  जाने  वाले  स्रोत  उपकरणों  के  लिए  बाल  शटडाउन

 वाल्वूस  और  क्रिसमस  ट्री  वाल्वूस  बनाने  का  है  ।

 लाल  के  लेह  ओर  कारणिल  जिलों  में  नए  शाला  डाकघर  लोलना

 2212.  श्रो  पी०  सासग्याल  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 लह्ाख  क्षेत्र  के लेह  और  कारगिल  जिलों  में  इस  समय  चल  रहे  उप-डाकधरों
 और  शाखा  डाकघरों  के  नाम  क्या

 उन  स्थानों  के  नाम  कया  हैं  जहां  शाखा  डाकधरों  का  दर्जा  बढ़ाकर  उप  डाकघर  करने
 का  विचार  और

 उक्त  क्षेत्र  में  उन  गांवों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिनमें  ब्रालू  वित्तीय  वर्ष  में  शाखा  डाकधर

 खोलने का  विचार  है  ?

 संचार  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  राम  निवास  :  इस  समय  लह्गाख  के
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 कारगिल  जिलों  में  कार्य  कर  रहे  उप  और  शाखा  डाकघरों  के  नाम  संलग्न  विवरण  में

 दिए  गए  हैं  ।

 इस  समय  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 पदों  के  सृजन  पर  लगे  मौजूदा  प्रतिबंध
 को

 मद्देनजर  रखते  हुए  डाकघरों  को  खोलने
 का  कोई  निश्चित  प्रस्ताव  नहीं

 है  ।

 विवरण

 इस  समय  लहूाल  क्षेत्र  के लेह  ओर  कारगिल  जिलों  में  कार्य  कर  रहे
 उप  तथा  शालतत्रा  डाकधरों  के  नाम

 प्रधान  डाकघर

 1.  लेह  प्रधान  डाकधर

 उप  डाकघर

 1.  बारू  उप  डाकघर  2.  चुगलामसर  उप  ड़ाकघर

 3.  दिसकित  उप  डाकघर  4.  दरास्स  उप  डाकघर

 5.  का्गिल  उप  डाकघर  6.  खालसी  उप  डाकघर

 7.  मुलवेख  उप  डाकधर  8.  पदम  उप  डाकघर

 9.  सांकू  उप  डाकधर  10.  थिकसे  उप  डाकघर

 शाला  इ,कघर

 1.  बाजगु  2.  चुककोट  शामा  3.  चुचुहल

 4.  डरबक  5.  नीमू  6.  न्यौमामुद
 7.  मादू  8.  फ्योंग  9.  स्पिटुक
 10.  स्टाक  11.  चोसकोर  12.  मिजी

 ह॒

 13.  सालिसकोट  14.  ताम्बिस  15.  त्रिसपोने

 16.  सब्बू  17.  पानासिक  18.  हुंदेर
 19,  टाइगर  सुभूर  20.  त्रिची  21.  भीमबाट

 22.  चोक्याल  23.  भाटियां  24.  मुशक्‌
 25.  पांडराप्स  26.  अकचाम्मल  27.  बटालिक

 28.  चानागुड  29.  गरकोल  30.  दरदास
 31.  करकीटचू  32.  शिमशारब्‌  33.  सिलमोह
 34.  दुर्भल  35.  युबालटक  -  36,  थासगम

 37.  अल्ची  38.  दुभकार  39.  हन्नू
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 40.  हैमीशुकापचम  41.  लाभायोरू  42.  लीकीर

 43.  नुरला  44.  सासवोल  45.  स्फुरबूचान

 46.  टकमाचिक  47.  तेमिसगांव  48.  तिया

 49.  वानला  50.  बौगखारबू  51.  चिकतान

 52.  कारम्बा  53.  लोचुम  54.  फ्रलुकृस  55.  साफी

 56.  शाकर  57.  करशा  58.  जागला

 59.  बारसू  60.  लांकरपे  61.  नामसारू

 62.  ओम्बा  63.  फरमीखार  64.  पुरताकचेकी

 65.  सांगरा  66.  थासगम-थावीना  67.  युलयुक

 68.  चेभरी  69.  चुभाथांग  70.  गया-भीरू

 71.  हैमिस  72.  इग्रू  13.  खारू

 74.  हैमेया  75.  कीरो  76.  किगुम

 477.  सक्‍्ति  78.  शार  79.  शेई

 पश्चिचम  बंगाल  में  फरक्का  स्थित  सपर  ताप  विद्युत  केर्द्र  में  विद्युत  उत्पादन

 2212.  श्री  जायनल  अबेदिन  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  में  फरक्का  स्थित  सुपर  ताप  विद्युत  केंद्र  में  विद्युत  उत्पादन  शुरू
 करने  में  देरी  होने  के  क्या  कारण

 इस  केंद्र  में  विद्युत  उत्पादन  कब  शुरू  होगा  और  इसके  अन्तिम  चरण  में  कब  तक

 पहुंचने  की  संभावना  है  तथा  निर्धारित  समय  सीमा  का  चरणवार  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  भिन्‍्म-भिन्‍न

 चरणों  में  कितना  विद्युत  उत्पादन  किया  और

 विभिन्‍न  राज्यों  को  विद्युत  के  बितरण  के  लिए  क्या  मानदण्ड  अपनाए  जाएंगे  तथा

 विभिन्‍न  चरणों  में  संबंधित  राज्यों  का  कितना-कितना  हिस्सा  होगा  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :  फरमनका  सुपर  ताप  विद्युत
 (3%200  को  चालू  करने  में  विलम्ब  मुख्यतः  श्रमिक  संबंधी

 समस्याओं  तथा  बिहार  और  पश्चिम  बंगाल  में  भूमि  अधिग्रहण  में  कठिनाइयों  के  कारण  हुआ
 है  ।

 का  पहला  यूनिट  1986  में  तथा  अनुवर्ती  यूनिट  महीने  के

 ऋमिक  अन्तराल  पर  चालू  किए  जाने  की  संभावना  पहले  यूनिट  का  वाणिज्यिक  प्रचालन

 1986-87  की  पहली  तिमाही  में  आरम्भ  होने  का  अनुमान  परियोजना  के  दूसरे  चरण

 (22  500  के  आठवीं  योजना  के  प्रथम  दो  वर्षों  में  पूरा  हो  जाने  की  संभावना  है  ।

 केंद्रीय  ताप-विद्युत  केंद्र
 से

 उस  क्षेत्र  के  राज्यों  को  विद्युत  का  आवंटड  एक  शेयरिंग
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 फार्मले  के  अनुसार  किया  जाता  है  जिसके  अन्तर्गत  15%  विद्युत  लाभभोगी  राज्यों  की  समय-समय

 पर  तात्कालिक  आवश्यकता  को  पूरा  करने  हेतु  केंद्र  के  अधिकार  क्षेत्र  में  अनावंटित  रखी  जाती

 0%  विद्यृत  उस  राज्य  को  दी  जाती  है  जिस  राज्य  में  परियोजना  स्थित  है  और  बाकी  बच्ची  75%

 विद्यु  उस  क्षेत्र  के  राज्यों  वाले  राज्य  के  बीच  इन  राज्य  को  दी  जाने  वाली
 केंद्रीय  योजना  सहायता  तथा  पांच  वर्षों  के  दौरान  इन  राज्यों  द्वारा  ऊर्जा  क ेउपभोग  के  आधार  पर

 वितरित  की  जाती  फरक्‍्का  सुपर  ताप  विद्युत  से  पूर्वी  क्षेत्र  के  भागों  को
 किया  गया  विद्युत  का  आवंटन  इस  प्रकार  है  :---

 दु
 पश्चिम  बंगाल  205  मेगावाट

 बिहार  135  मेगावाट

 उड़ीसा  75  मेगावाट
 दा०  घा०  नि०  90  मेगावाट

 सिक्किम  5  मेगावाट
 90  मेगावाट

 जोड़  :  600  मेगावाट

 धंगलोर  शहर  में  बिना  डोरो  वाले  टेलीफोन  आरम्भ  करने  के  लिए  प्रस्ताव

 2214,  भी  बी०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  कया  संचार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  उन  शहरों  के  नाम  क्‍या  हैं  जहां  इस  समय  बिना  डोरी  वाले  टेलीफोन  कार्य
 कर  रहे

 क्या  बंगलौर  शहर  में  इन्हें  आरम्भ  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 )  क्‍या  बिना  डोरी  वाले  टेलीफोनों  का  इस  समय  आयात  किया  जाता  और

 यदि  तो  ऐसे  टेलीफोन  का  देश  में  ही  निर्माण  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  रास  निवास  :  जानकारी  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 जी  हां  ।  समूचे  देश  में  डोरी  रहित  टेलीफोन  की  मंजूरी  दे  दी  गई  है  ।

 जी  हां  ।  ये  उपकरण  उपभोक्ताओं  को  स्वयं  प्राप्त  करने  होंगे  ।

 अधिकृत  तकनीकी  बिनिर्देशन  के  डोरी  रहित  टेलीफोन  का  देश  में  ही  निर्माण  करने

 की  स्वीकृति  दी  गयी  है  ।

 केरल  में  अतिरिक्त  विद्युत  परियोजनायें  स्थापित  करना

 2215.  थरो  के०  कुन्जम्ब  :

 कली  के०  भोहन  दास  :  े

 woe KUT  ऊर्जा  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 i

 है
 यदि  केरल  के  लिए  अतिरिक्त  विद्युत  परियोजनाएं  मंजूर  नहीं  की  गई  तो  उसे
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 सातवीं  पंचयर्षीय  योजना  में  विद्युतकी  कमी  के  कारण  गंभीर  विद्युत  संकट  का  सामना  करना

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  राज्य  की  कुल  कितनी  विद्यूत  आवश्यकता

 क्‍या  केरल  में  विद्युत  संयंत्रों  की  स्थापना  करने  के  लिए  कोई  विदेशी  सहायता  मांगी

 जा  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  आरिफ  सोहम्मद  :  केरल  में  सातबीं

 वधि  के  अंत  में  विद्युत  की  कमी  होने  का  अनुमान  है  ।

 ॥2वों  विद्युत  सर्वेक्षण  समिति  रिपोर्ट  के  अनुसार  सातवों  योजनावधि  के  अन्त  में

 केरल  में  ऊर्जा  की  आवश्यकता  8647  मिलियन  यूनिट  तथा  व्यस्ततमकालीन  मांग  1659  मेगावाट

 होने  का  अनुमान  है  ।

 और  3x130  मेगावाट  क्षमता  वाली  इदुक्‍्की  जल-विद्युत  परियोजना

 चरण  दो  का  निर्माण  कनाडा  की  सहायता  से  किया  जा  रहा  इसके  लोअर  पेरियार

 जल-विद्युत  परियोजना  (3x60  विश्व  बेंक  की  सहायता  से  क्रियान्वित  की  जा  रही  है  ।

 दोनों  परियोजनाओं  के  सातवीं  योजनावधि  में  चालू  हो  जाने  का  अनुमान  है  ।

 छोटे  शहरों  को  माइक्रोबेव  प्रणाली  से  जोड़ना

 2216.  श्री  हरोहा  राबत  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कुछ  जिलों  के  छोटे  शहरों  को  माइक्रोवेव  प्रणाली
 के  माध्यम  से  जोड़ने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ओर

 इस  योजना  के  अन्तगंत  शामिल  किए  जाने  वाले  शहरों  के  नाम  क्या  हैं
 ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी  हां  ।  छोटे  शहरों
 को  अति  उच्च  आवृति  एच०  डिजिटल  रेडियो  प्रणाली  से  आपस  में

 जोड़ने  की

 योजना  है  ।

 इस  प्रस्ताव  में  नैनीताल  और  कोहिमा  के  सेकेण्डरी  क्षेत्रों  मे ंसंघटित

 डिजिटल  नेटवर्क  को  क्रियान्वित  करने  का  विचार  है  जिस  पर  लगभग  4.95  3

 4.68  करोड़  तथा  4.42  करोड़  की  लागत  इन  परियोजनाओं  की  विस्तृत  जांच  की  जा

 जा  रही  है  क्‍योंकि  ये  वित्तीय  दृष्टि  से  व्यवहायं  नहीं  हैं  ।

 छोटे  शहर  बाड़मेर  कोहिमा  मथुरा  भोर  नैनीताल

 में  हैं  ।
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 जल  वतन  नम

 झहूर ओर बाड़मेर : सीवान । मसजुरा : बिसावर मेनोताल : हलद्वानी कोहिसा : छुछुमलांग । बल्क डुग्स का उत्पादन ओर आयात थी भोबल्लम पाणिप्रहो : क्‍या उद्योग यह बताने की कृपा करेंगे कि : गत तीन वर्षों के दौरान देश में कौन-कौन बल्क डृग्स का उत्पादन किया गया तथा वतंमान आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अन्तर्गत किन-किन बल्क ड्रग्स का आयात किया ४ ऐसे प्रत्येक ड्रग के निर्माताओं के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक निर्माता की प्रत्येक ड्र्ग की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक ड़ग का प्रतिवर्ष कितना उत्पादन हुआ तथा प्रत्येक की अधिष्ठापित क्षमता का कितने प्रतिशत उपयोग किया पिछले तीन वर्षों के दौरान उपर्यक्त ड्रग्स का प्रतिवर्ष कितना आयात किया गया क्‍या यह सच है कि स्वदेशी उत्पादकों उनका उत्पादन करने में सक्षम होने तथा उनकी प्रयुक्त क्षमता होने के बावजूद बल्क ड्रग्स का आयात वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है और स्वदेशी उत्पादन घटना जा रहा उसके कया कारण हैं तथा उनके मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कोई व।स्तविक अध्ययन किया गया और यदि तो कब तथा इस संबंध में क्या सुमआाव दिए गए हैं ? रसायन और पेट्रो-रसायन विभ्ण में राज्य मंत्रो (भ्री:आर० के० जयजन्त : इस समय देश में लगभग 500 प्रपुंज औषधियों का उपयोग होता है उनमें ये लगभग 225 का स्वदेशी उत्पादन होता 347 प्रपंज औषधों के नाम औषध नियंत्रण आदेश में सूचीबद्ध किए गए हैं । समय-समय पर जारी किए जाने वाले ओदश्योगिक इंडिया इन्बेस्टमेंट सेंटर के मासिक बुलेटिन में प्रकाशित किए जाते हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध यह मंत्रालय 87 प्रपुंज औषधों के उत्पादन पर निगरानी रखता उपलब्ध सीमा तक संगठित क्षेत्र में इन 87 प्रपुंज औषधियों के उत्पादन के ब्यौरे इस मंत्रालय के निष्पादन बजट में प्रकाशित किए जाते जो सदन के पटल पर रखा.जाता है । 78



 12  1907  लिखित  उत्तर

 आयात  के  ब्यौरे  मन्थली  स्टेटिक्स  फार  फोरेन  ट्रैंड  इन  में  प्रकाशित

 किए  जाते  जिसकी  प्रतियां  संसद  के  ग्रंथागार  में  उपलब्ध  हैं  ।

 जी
 नहीं  ।  वास्तव  में  स्वदेशी  उत्पादन  बढ़  रहा  है  तथा  आयातित  प्रपुंज  औषधों  के

 मूल्य  की  प्रतिशतता  वास्तव  में  स्वदेशी  रूप  से  उत्पादित  की  जाने  वाली  प्रपुंज  औषधों  की

 प्रतिशतता  की  तुलना  में  घट  रही  है  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 बिजली  के  अम्तरण  और  वितरण  के  दौरान  ऊर्जा  को  हानि

 2219.  प्रो०  के०  बी०  थासस  :
 डा०  थी०  एल०  इलेश  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  बिजली  के  अन्तरण  और  वितरण  के  दौरान  ऊर्जा  की

 हानि  होती

 क्या  यह  ऊर्जा  की  हानि  अलग-अलग  राज्यों  में  अलग-अलग

 इस  हानि  को  न्यूनतम  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  बिजली  की  चोरी  को  संजय  अपराध  बनाने  और  कठोर
 दण्ड  देने  हेतु  वर्तमान  कानून  में  उचित  संशोधन  करने  का  विचार  है  ?

 बिद्यू,त  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  और  जी  हां  ।

 विद्युत  संबंधी  हानि  को  कम  करने  के  लिए  राज्यों  को  सुझाए  गए  उपायों  में  ये शामिल

 हैं  उप-पारेषण  और  वितरण  प्रणालियों  को  सशक्त  (  2)  विद्युत  संघटकों  में

 सुधार  करने  के  लिए  कंपेसिटस  प्रतिष्ठापित  करना  और  (3)  ऊर्जा  की  चोरी  को  कम  करने  और
 समाप्त  करने  के  लिए  संघन  पर्यवेक्षण  भोर  बारम्बार  निरीक्षण  करना  ।

 कानून  को  और  प्रभावशाली  बनाने  के  ताकि  बिअली  की  चोरी  को  दण्डनीय
 अपराध  करार  दिया  जा  एक  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।

 केरल  में  टेलीफोन  एक्सचेंज

 2220.  प्रो०  के०  धी०  थॉमस  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  कुल  कितने  टेलीफोन  एक्सचेंज  कार्यरत

 इनमें  से
 कितने  स्वचालित  एक्सचेंज

 केरल  में  कितने  सार्वजनिक  टेलीफोन  हैं  और  उनमें  से  कितनों  में  सीधी  ट्रंक  डायल

 सुविधा

 केरल  के  कितने  ग!व  टेलीफोन  ओर  तार  सुविधाओं  द्वारा  जुड़े

 यह  सुविधा  सभी  गांवों  में  कब  तक  उपलब्ध
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 वर्ष  1985-86  में  कितने  एस०  ए०  एक्स-टू  एकसचेंजों  में  परिवर्तित  किया

 और

 वर्ष  1985-86  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंकितने  टेलीफोन  एक्सचेंज  चालू  किए  गए  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  570.

 555.

 केरल  में  28  सार्वजनिक  टेलीफोन  हैं  जिनमें  से
 84  पर  एस०  टी०  डी०  सुविधाएं

 उपलब्ध  हैं  ।

 1374  श्र  णी  वाले  ग्रामों  में  से  1287  ग्रामों  में  टेलीफोन  सुविधा  और  1186  ग्रामों

 में  तार  सुविधा  उपलब्ध  हैं  ।

 ।  4
 (2)  योजना  अवधि  के  दौरान  बाकी  प्रामों  में  भी  तार  टेलीफोन  सुविधाएं  प्रदान

 करने  की  योजना  बशर्ते  कि  संसाधन  उपलब्ध  हों  ।

 1985-86  में  अब  तक  एम०  ए०  एक्स-॥  में  परिवर्तित  किए  गए  एस०  ए०  एक्स०
 की  संख्या  8  है  ।

 1985-86  में  अब  तक  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ।0  एस  ०  ए०  एक्स०  खोले  गये

 मध्य  प्रदेश  में  जिला  सुख्यालयों  को  भोपाल  से  एस०  टी०  डो०  सम्पर्क  हारा  जोड़ना

 2221.  कुमारी  पुष्पा  देवी  :  क्‍या  संचार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  में  कितने  जिला  मुख्यालयों  को  राज्य  की  राजधानी  भोपाल  से  एस०  टी०

 डी०  सम्पकं  द्वारा  जोड़ा  गया

 उन  जिलों  के  नाम  क्‍या

 मध्य  प्रदेश  में  अन्य  जिलों
 का  राजधानी  भोपाल  से  एस०  टी०  डी०  सम्पक  सुविधा

 से  कब  तक  जोड़  दिए  जाने  की  संभावना  और

 इस  संबंध  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  मध्य  प्रदेश  के  10  जिला

 मुख्यालयों  को  एस०  टी०  डी०  सुविधा  से  भोपाल  के  साथ  जोड़  दिया  गया

 उपर्युक्त  जिला  मुख्यालयों  के  नाम  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 (a)  बिलासपुर  2.  ग्वालियर  3.  इन्दौर  4.  सिहोर  5.  खण्डवा  6.  रायपुर  7.  जबलपुर
 8.  उज्जैन  9.  सागर  10.

 और  योजना  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  के  बाकी  जिला  मुख्यालयों  को  भी

 एस०  टी०  डी०  से  राज्य  की  राजधानी  भोपाल  के  साथ  जोड़ने  की  योजना  है  बशरतें  कि  स्विचन

 और  संचारण  उपस्कर  उपलब्ध  हों  ।
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 हिसाचल  प्रदेश  में  तेल  की  खोज  के  लिए  किया  गया  सर्वेक्षण

 2222.  श्री  के०  डो०  सुल्तानपुरी  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  हिमाचल  प्रदेश  में  राम  शहर  और  ज्वालामुखी  में  तेल  और  गैस  का  पता  लगाने
 के  लिए  सर्वेक्षण  किया  गया  था  और  वहां  बोरिंग  कार्य  शुरू  किया  गया

 जन  ऑनओओननण

 यदि  सरकार  ने  उस  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  की

 उक्त  काये  को  रोकने  के  क्‍या  कारण

 क्‍या  यह  सच  है  कि  वास्तविक  कार्य  शुरू  करने  से  पहले  उस  स्थान  पर  बहुत  से  मकानों
 का  निर्माण  किया  गया  था

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  भ्रब  उन  मकानों  को  उपयोग  करने  का
 और

 हिमाचल  प्रदेश  में  उन  नए  स्थानों  के  नाम  कया  हैं  जहां  नए  सिरे  से  सर्वेक्षण  शुरू
 करने  का  विचार  है  और  यह  सर्वेक्षण  कार्य  कब  तक  पूरा  होने  की  संभावना  है  ?

 पेटोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सबल  किशोर  शर्मा  से
 सर्वेक्षयों  क ेआधार  पर  तेल  एवं  प्राकृतिक  गंंस  आयोग  ने  रामेश्वर  में  एक  और  ज्याला  मुखी

 में  4  कुओं  की  खुदाई  की  31.3.85  तक  हुआ  कुल  व्यय  7.03  करोड़  रुपये  रामेश्वर

 कप  को  तकनीकी  समस्याओं  के  कारण  छोड़ना  पड़ा  था  ।  ज्वालामुखी  में  खुदाई  पहले  ही  बंद  कर
 दी  गयी  थी  क्योंकि  वहां  को  कोई  खोज  वाणिज्यिक  नहीं  थी  ।

 और  (&)  रामेश्वर  में  खुदाई  स्थल  पर  कोई  मकान  नहीं  बनाये  गये  थे  ।  तथापि
 ब्वालामुखी  के  सापरी  में  एक  आवासीय  कालोनी  का  निर्माण  किया  गया  था  जिसका  खुदाई  चालकों
 बाद  निपटारा  कर  दिया  गया  थां  ।

 नलगढ़  के  समीप  भूकम्पीय  सर्वेक्षण  किये  जा  रहे  हैं  और  इन्हें  मण्डीपातलपुर  क्षेत्र

 तक  बढ़ाये  जाने  का  विचार  है  ।  सातवीं  योजना  अवधि  के  दोरान  सर्वेक्षण  जारी  रखे  जाने

 की  Tq  है  ।

 रासगण्डस  ताप  बिजली  घर  से  अनाबंटित  बिजलो  के  लिए  कर्नाटक  की  मांग

 2223.  श्री  एस०  एम०  गुरड्डो  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विद्यत  मंत्रियों  के  हाल  के  सम्मेलन  में  कर्नाटक  के  विद्युत  मंत्री  द्वारा  रामगुण्डम
 ताप  बिजली  घर  से  अनाबंटित  15  प्रतिशत  बिजली  सिर्फ  कर्नाटक  को  आबंटित  करने  का  कोई

 सुझाव  दिया  गया

 कर्नाटक  सरकार  द्वारा  यह  मांग  कब  की  गई  और

 विलम्ब  के  क्या  कारण
 हैं

 ;

 विद्युत  विभाग  में  राज़्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मब  ;
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 1985  में  कर्नाटक  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  रामागुण्डम  सुपर  ताप  विद्युत
 केन्द्र  की समस्त  15  प्रतिशत  अनाबंटित  विद्युत  कर्नाठफ  राज्य  को  आबंटित  करने  का  अनुरोध
 किया

 रामागुण्डम  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  को  अनाबंटित  विद्युत  का  भाग  दक्षिणी  क्षेत्र  के सभी

 राज्यों  को  समय-समय  पर  तात्कालिक  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  कर्नाटक  सरकार

 फो  1985  में  स्थिति  से  अवगत  करा  दिया  गया

 तारों  के  शीघ्र  वितरण  हेतु  मानवण्ड

 2224.  श्री  मूल  चन्द  डागा  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  दूरसंचार  विभाग  के  दो  सीधे  स्टेशनों  से  बीच  से  गुजरने
 एक  मागग  से  गुजरने  दो  मार्गों  से  गुजरने  और  दो  से  अधिक

 मार्गों  से  गुजरने  वाले  तारों  के  शीघ्र  वितरण  हेतु  कतिपय  मानदण्ड  हैं

 यदि  तो  उपरोक्त  उल्लिखित  प्रत्येक  मामले  में  कितना  समय  अनुदेय  है

 क्या  निर्धारित  मानदण्डों  की  तुलना  में  होने  वाले  विलम्ब  को  रोकने  हेतु  नमूना
 सर्वेक्षण  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  अगस्त  और  1985  के  दौरान  उपरोक्त  उल्लिखित
 प्रत्येक  श्रंणी  के  मानदण्डों  की  तुलना  में  नई  दिल्‍ली  तथा  कलकत्ता  स्थित  केन्द्रीय  तारघरों  में  प्राप्त
 तारों  की  प्रतिशतता  कया  है  ?

 संचार  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी  हां  ।  एक  मार्ग  और
 दो  मार्गों  से  होकर  भेजे  जाने  वाले  दो  सीधे  स्टेशनों  के  बीच  व्यक्तिगत  और  प्राथमिक  श्रेणी
 वाले  तारों  के  शीघ्र  निपटान  के  लिए  मानदण्ड  निर्धारित  हैं  ।

 उपय॑क्त  प्रत्येक  मामले  में  अनुदेय  समय  इस  प्रकार  है  :---
 ल्‍भ+  —

 व्यक्तिगत  श्रेणी
 ..

 प्राथमिक  श्रेणी  वाले  तार
 वाले  तार

 सीधे  स्टेशन  2  घंटे  1  घंटा

 एक  मार्ग  होकर  4  घंटे  2  घंटे
 दो  मार्गों  होकर  6  घंटे  3  घंटे

 नमूना  सर्वेक्षण  पहले  से  ही  किए  जा  रहे  हैं  ।

 नई  दिल्ली  और  कलकत्ता  के  केन्द्रीय  तारघरों  के  बारे  में  अपेक्षित  जानकारी  इस

 माह

 ह
 केन्द्रीय  नई  केन्द्रीय  तारघर  कलकत्ता

 सीधा  2  मार्ग  सीधा  1  मार्ग  2  मार्ग

 85  85%  83%.  81%  .  92.  89%.  9
 85  83%  81%  79%  95%  88.  91%

 85  85%  83%  81%  94%  93.6%  95%
 नव-ऋ  अआपयपयथयनणा
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 राजस्थान  के  टोंक  जिले  में  खाना  पकाने  को  गैस  को  एजेंसियां

 2225.  श्री  बनवारो  लाल  बेरवा  :  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्रो  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  के  टोंक  जिले  में  कार्य  कर  रही  खाता  पकाने  की  गैस  की  एजेंसियों  की

 कुल  कितनी  संख्या
 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  क्षेत्र  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  खाना  पकाने  की

 गैस  की  और  अधिक  एजेंसियां  स्थापित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  नबल  कियोर  :

 इस  समय  राजस्थान  के  टोंक  जिले  में  एक  एल०  पी०  जो०  की  डिस्  ट्रीब्यूटर  शिप  काम  कर

 रही

 और  तेल  उद्योग  की  1985-86  की  अपनी  विपणन-योजना  में  अनुसूचित
 जाति  श्रेणी  के  अन्तर्गत  टोंक  जिले  के  निवाई  नामक  स्थान  पर  एक  अतिरिबत  एल०  पी०  जी०

 डिस्ट्रीब्यूटरशिय  विकसित  करने  की  योजना  है  ।

 ]

 राज्य  बिजली  बोड़  में  घाटा

 2226.  श्री  मूल  चन्द  डागा  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों
 से

 कौन-कौन  से  राज्य  बिजली  बोडं  घाटे  में  चल  रहे  हैं  तथा

 बोर्ड  को  प्रति  वर्ष  अलग-अलग  कितना-कितना  घाटा  और
 प्रत्येक

 उक्त  अवधि  के  दौरान  कौन-कौन  से  राज्य  विजली  बोड  ने  अपनी  क्षमता  का  उपयोग

 60  प्रतिशत  से  भी  कम  किया  तथा  प्रत्येक  बोड़ं  द्वारा  प्रति  वर्ष  कितनी  बिजली  का  उत्पादन

 किया  गया  है

 विद्य  त  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  भोहम्मद  :  विभिन्‍न  राज्य  बिजली

 बोर्डों  के  वर्ष  1981-82,  1982-83  तथा  1983-84  के  दौरान  लाभों/हानियों  का  वर्षवार

 ब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया  है  ।

 उपर्थुक्त  अवधि  के  दौरान  ताप-विद्युत  केन्द्रों  वाले  राज्य  बिजली  बो्डों  का

 विद्युत  क्षमता  समुपयोजन  तथा  ताप-विद्युत  का  उत्पादन  संलग्न  में  दिया  गया

 1981-82,  1982-83  तथा  1983-84  के  दौरान  राज्य  बिजलो  बोडों  के
 लाभ  (+)  तथा  हानियां  (--  )

 विन  ं्न्नि कि  शशि  रुपये

 क्रम  सं०  राज्य  बिजली  बोर्ड  1981-82  1982-83  1983-84

 1  2  3  4  5

 1, आन्भ्र  ब्देश  +13.00  +10.3
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 2  3  4  5

 2.  असम  --23.40  --48.9

 3.  बिहार  --8.50  +9.10

 4.  गुजरात  +7.80  +14.80

 5.  हरियाणा  --48.30  --55.20  --40.70

 6.  हिमाचल  प्रदेश  --7.30

 7.  कर्नाटक  +17.90  +28.50  +1.50

 8.  केरल  +0.80

 9.  मध्य  प्रदेश  ->32.70  +2.00

 10.  महाराष्ट्र  --20.60  --28.00

 11.  मेघालय  --2.40  --4.30

 12.  उड़ीसा  --4.30  --4.50  +6.70

 13.  पंजाब  --7.90  6.40

 राजस्थान  --37.10  --46.30

 15.  तमिलनाडु  +0.90  +5.30

 16.  उत्तर  प्रदेश  +59.40*  —48.50**  --75.60**

 17.  पश्चिम  बंगाल  --28.50  --34.50**  —37.70**

 हानियां

 अधिशेष  _  _+99.80  +55.20  +-33-70

 निवल  _(70111.80  (--)190.50  (--)311.40
 +राज्य  सरकार  द्वारा  100  करोड़  रु०  का  ब्याज  छोड़  दिया  गया

 *+*आंकड़े  अनन्तिम  हैं

 जर्च  1981-82,  1982-83  और  1983-84  के  दौरान  राज्य  बिजली  बो्डों  का  ताप

 बिय्युत  उत्पादन  भर  क्षमता  समुपयोजन  अनुपात  %)

 क्रम  राज्य  बिजली

 संख्या

 वर्ष

 3
 जन  eee  क+ जज

 ना

 ताप  विद्युत  क्षमता  समुपयोजन
 संयंत्र  भार

 जुपात (४)
 5

 37.3
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 1  2

 2.  राजस्थान

 3.  पंजाब

 4.  उत्तर  प्रदेश

 5.  ग्रुजरात

 6.  मध्य  प्रदेश

 7.  महाराष्ट्र

 8.  आन्प्र  प्रदेश

 9.  तमिलनाडु

 10.  बिहार

 3

 1982-83  2-83

 2

 1983-84

 1981-82  3-84

 2-83

 1982-83

 1983-84

 1981-82

 1982-83

 1983-84  2

 2-8  3

 4

 1982-83

 1983-84

 1981-82

 1982-83

 1983-84  3
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 1  2  3  4  5

 1981-82...  786.  35.9

 1982-83  2-83  1024  35.2

 1983-84  4  1270  33.3

 12.  पश्चिम  बंगाल  1981-82  2  5443  40.5

 1982-83  3176  38.5

 1983-84  4  3332  35.9

 13.  असम  1981-82  709  34.8

 1982-83  888  -  36.9

 1983-84  970  34.2

 उड़ीसा  में  नई  कोयला  ख्वानों  की  खुदाई

 2227.  श्रोमती  जयन्ती  पटनायक  :

 ओरी  राधाकान्त  डिगाल  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  1984-85  और  1985-86  में  उड़ीसा  में  कुछ  नई  कोयला  खानों
 की  खुदाई  के  लिए  कदम  उठाए

 यदि  तो  ये  नई  कोयला  खानें  किन-किन  स्थानों  पर  स्थित

 इन  खानों  में  कोयले  का  अनुमानित  भंडार  कितना  और

 उड़ीसा  में  कोयले  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  का  ब्यौरा
 क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  और  हां  ।  उड़ीसा  के  तालचेर  कोयला  क्षेत्र
 और  इब-घाटी  कोयला  क्षेत्र  में  नई  कोयजा-खानों  के  विकास

 की  दृष्टि  से  संभावित  क्षेत्रों
 के  भू-वेज्ञानिक  समन्वेषण  के  लिए  अतिरिक्त  ड्रिलिग  कार्य  शुरू  किया

 गया  है

 अब  तक  किए  गए  समनन्‍्वेषण  के  आधार  भारतीय  भू-वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  न ेतालचेर
 और  इब  घाटी  कोयला  क्षेत्र  में  सभी  ग्रेडों  के  कोयले  के  कुल  12682  मि०  टन०  भंडार  का
 अनुमान  लगाया

 उड़ीसा  में  कोयले  का  उत्पादन  आशा  है  कि  5.44  मि०  टन  (1984-85) 5)  के
 वतंमान  स्तर  से  बढ़कर  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  (1989-90)  के  अंत  तक  लगभग  14.00  मि०
 टन  हो  इस  उद्दंश्य  के  तालचेर  कोयला  क्षेत्र  में  भरतपुर  ओपेनकास्ट  तथा
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 जप  ———  533६3.  -  - बन

 जगन्नाथ  विस्तार  योजनाएं  और  घाटी  कोयला  क्षेत्र  में  बेलपहाड़  एवं  लाजकुरा  ओपेनकास्ट  खनन

 परियोजनाएं  स्वीकृत  हो  चुकी  हैं  ।  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  और  भी  परियोजनाएं

 हाथ  में  लेने  का  प्रस्ताव  है  ।

 विदेशी  सहयोग  से  6  ए०  पी०  ए०  का  उत्पादन

 2228.  भ्री  एस०  जो  ०  धोलप  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  एम्पिसिलिन  जैसी  जीवन  रक्षक  औषधि  के  लिए  6  ए०  पी०  ए०  औषध

 इन्टरमीडियट  की  कमी

 क्या  राज्य  व्यापार  निगम  इस  औषधि  का  आयात  करने  में  असमर्थ

 यदि  तो इस  औषधि  का  भारत  में  विदेशी  सहयोग  से  उत्पादन  करने  के  लिए
 अनेक  भारतीय  कम्पनियों  ने  आवेदन  किया

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्‍या  निर्णय  लिया  गया  है  और  कितनी  कम्पनियों  को
 विदेशी  सहयोग  की  अनुमति  प्रदान  की  गई  और

 यदि  अब  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 रसायन  ओर  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  आर०  के०  जयचन्द्र  :

 और  जी  नहीं  ।  राज्य  व्यापार  विभाग  को  6  ए०  पी०  ए०  उपलब्ध  करने  में  कुछ  समस्या

 हुई  थी  किन्तु  अब  उनका  सताधान  हो  गया  है  ।

 4  कम्पनियों  ने  विदेशी  सहयोग  के  लिए  आवेदन  दिया  ।

 और  6  ए०  पी०  ए०  के  निर्माण  के  लिए  3  भारतीय  कम्पनियों  के  विदेशी  सहयोग

 प्रस्ताव/करार  अनुमोदित/रिकार्ड  कर  दिये  गये  है  ।

 असम  में  स्कूल  का  अधिप्रहण

 2229.  आर  सी०  पो०  ठाकुर  :  क्या  पेह्"ोलिपम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्‍या  ऑयल  इंडिया  लिमिटेड  ने  असम  में  एक  स्कूल  का'प्रबंध  आंशिक

 रूप  से  अपने  हाथ  में  लिया

 यदि  तो  स्कूल  को  पूरी  तरह  से  अपने  हाथ  में  न  लेने  के  क्‍या  कारण
 और

 स्कूल  का  प्रबन्ध  पूर्णतया  कब  तक  हाथ  में  लिए  जाने  का  विषार  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  मवल  किशोर  :
 जी  नहीं  ।

 ओर  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।
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 निभा
 भाप  से  पथययया:याणय+-

 भारतीय  साइकिल  निगम  में  घाटा

 2230.  श्रीमती  विभा  घोष  गोस्वामी  :

 डा०  सुधीर
 राय

 क्या  उद्योग  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  साइकिल  निगम  का  राष्ट्रीयकरण  होने  के  बाद  से  घाटे  में  चल

 रहा

 क्या  श्रमिकों  की  यूनियनों  ने  अ  पने  अभ्यावेदन  प्रस्तुत  किए  हैं  जिसमें  कम्पनी  को

 सक्षम  बनाने  के  सुझाव  दिए  गए

 यदि  तो  सुझावों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०
 :

 हां  ।

 हां  ।

 और  मजदूर  संघों  द्वारा  दिए  गए  सुझाव  मुख्यतः  व्यवस्था
 सुदृढ़  उत्तम  सामग्री  प्रबन्ध  और  वस्तुसूची  मशीनों  का  इष्टतम  गुणवत्ता
 वाली  सामग्री  प्राप्त  वर्बादी  कम  होने  सरकारी  वित्तीय  सहायता  के  उपयुक्त

 उपयुक्त  क्रय-प्रणाली  लागू  करने  कामगरों  के  साथ  मानवीय  सम्बन्धों  में  भण्डार  और  फ  गलतू
 पुर्जों  पर  उचित  औद्योगिक  तथा  आधिक  प्रबन्ध  में  सुधार  कल्याणी  स्थिति  अनुषंगी  प्रभागों
 के  दृष्टतम  उपयोग  किए  जाने  बाहर  से  उपकरण  बनवाने  की  प्रणाली  समाप्त  करने  तथा  विपणन
 प्रभाग  के  पुननंवीकरण  करने  आदि  से  सम्बन्धित  सरकार  ने  इन  सभी  सुझावों  को  नोट  कर
 लिया  चूंकि  उपक्रम  को  गैर-सरकारोी  क्षेत्र  के  बेहतर  संगठित  एककों  से  जिनकी  तुलना  में
 इसका  मजदूरी  स्तर  लगभग  ढाई  गुना  कम  से  प्रतियोगिता  करनी  अतः  निगम  के  नये
 अध्ययन  तथा  प्रबंध-निदेशक  इस  उपक्रम  की  आर्थिक  जीव्यता  सुधारने  के लिए  किए  जाने  वाले
 विभिन्‍न  अभ्युपायों  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 मेबेलो  लिग्नाइट  कारपोरेशन  लि०  को  पश्चिमी  जमंनी  को  एम०  ए०  एन०  द्वारा
 खराब  बक्केट  प्होल  एक्सकेजेटर  सप्लाई  किया  जाना

 भ्रो  बो०  बेकटेश  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  नेवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  लि०  ने  वर्ष  लिग्नाइट  में  पश्चिमी  जर्मनी  की
 एम०  ए०  एन०  से  दो  वक्‍केट  व्हील  एक्सकेवेटर  खरीदे

 क्‍या  इस  वर्ष  ये  एक्सकेवेटर  टूट  गए  और  इन  दुर्घटनाओं  में  अनेक  श्रमिक
 मारे

 यदि तो तत्संबंधी तथ्य क्या और पश्चिमी जमेनी को उपरोक्त फर्म द्वारा नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की योजनाओं को और सामान सप्लाई किए जाने को रोकने के लिए क्‍या कारंवाई करने का विचार ओर
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 (४)  उसके  द्वारा  देरी  से
 और  ख़राब  मशीनें  सप्लाई  किए  जाने  के  लिए  कितना  मुआवजा

 मांगा  गया  है  ?

 ऊर्जा  संत्री  बसंत  :  से  नेवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  ने  पश्चिमी  जमंनी

 के  मैसस  एम०  ए०  एन०  को  1400  लीटर  क्षमता  के  दो  बक्‍केट  व्हाल  एक्सकेयेटरों

 का  क्रय-आदेश  दिया  इस  फर्म  का  एक  भारतीय  फर्म  से  सहयोग  है  ।  पहले  एक्सकंवेटर

 में  1983-84  में  एवं  दूसरे  में  1984-85  5  में  काम  चालू  किया  दूसरे  एक्सकंवेटर  का

 कालीन  कार्य  निष्पादन  परीक्षण  5-7-1984  को  शुरू  किया  गया  एवं  1-10-1984  को  पूरा  किया

 गया  ।  चुंकि  सुपर  संरचना  में  कुछ  दरारें  पाई  गईं  थीं  मरम्मत  कार्य  6-10-1984  को  शुरू
 किया  गया  ।  जब  नई  वेल्डिग  कार्य  को  शुरू  करने  हेतु  थ्स्ट  प्लेटों  में  से एक  ही  मूल  वेल्डिंग  को

 काटा  जा  रहा  था  तब  काउ टर  वेट  बूम  गिर  पड़ा  जिससे  तीन  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हो  गई

 और  एक  व्यक्ति  गंभीर  रूप  से  घायल  हो  गया  तथा  तीन  व्यक्तियों  को  मामूली  चोटें

 और  (3)  नेवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  द्वारा  की  गई  भांतरिक  जांच  के  अतिरिक्त
 स  द्घटना  की  जांच  खान  सुरक्षा  महानिदेशालय  एवं  पश्चिम  जम॑ंनी  के  एक  विशेषज्ञ  द्वारा  भी

 गई  ।  अन्य  दातों  के  साथ-साथ  इस  बात  को  निश्चित  करने  के  लिए  जांच  रिपोर्ट  का  परीक्षण  हो

 रहा है  कि  क्या  उपकरण  में  किसी  तरह  की  डिजाइन  संबंधी  कमी  है  ।

 गस  और  तेल  के  छिद्रण  के  लिए  सोवियत  संघ  को  दिया  गया  ठेका

 2232.  ओ्री  नरसिह  मकवाना  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की

 खाड़ी  क्षेत्र  में  गेंस  और  तेल  के  छिद्रण  के  लिए  सोवियत  संघ  को  दिये नी
 |

 कि  ञ्  ते  रञँं 2»
 |

 विदेशी  कम्पनियों  को  देश  में  किन-किन  क्षेत्रों  में  छिद्रण  कार्य  हेतु  ठेके  दिए  जाने
 का  विचार  है  और  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ओर

 अन्य  कम्पनियों  को  ठेके  देने  के  क्या  कारण  हैं  जबकि  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग
 में  छिद्रण  कार्य  हेतु  आवश्यक  उपकरण  और  तकनी  शियन  उपलब्ध  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  :

 भारत  के  दो  तटीय  थालों  खम्भात  और  कावेरी  में  हाइड़ोकार्बनों  की  खोज  करने  के

 लिए  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  और  यू०  एस०  एस०  आर०  के  टैकक्‍्नों-ऐक्सपोर्ट  के  बीच  किये
 गये  करार  के  एक  भाग  के  रूप  यू०  एस०  एस०  आर०  के  टैकनों-ऐक्सपोर्ट  को  खम्भात  थाल  में

 खुदाई  कार्य  करना  करार  की  मुख्य  शर्तों  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यहू  विनिदिष्ट  किया

 गया  कि  :--

 कार्यक्षेत्र  में  टर्नेंकी  के  आधार  पर  सम्पूर्ण  संचालनात्मक  प्रक्रियाएं  शामिल  होंगी  ।

 के  मूल  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  मूल्यों  के  आधार  पर  परस्परिक  बातचीत  की

 जाएंगी  ।
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 रिपोर्ट  तैयार  करते  समय  टैक्नों-ऐक्सपोर्ट  यह  सुनिश्चित  करने  का  प्रयास  करेगा

 कि  परियोजना  की  मल्‍्य  लागत  का  कम  से  कम  70%  लागत  को  सार  वयत  ऋण  से  पूरा

 किया  जाता  है  और  आयोग  द्वारा  रखे  गये  कार्मिकों  को  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  ।

 अगर  पारस्परिक  करार  द्वारा  समय  बढ़ाया  न  गया  तो  यह  कार्य-चालन  1995  के

 अन्त  तक  कार्य  के  समाप्त  होने  के  साथ  ही  समाप्त  हो  जायेगा  ।

 ऐर  देश  में  तेत  की  खोज  और  उत्पादन  की  शत  विदेशी  तेल  कम्पनियों  द्वारा

 अभी  तक  निश्चित  नहीं  की  गई  हैं  ।  भारत  में  अन्वेषी  कार्य  आरम्भ  करने  के  लिए  विदेशी  कम्पनियों

 को  आमंत्रित  करने  का  प्रस्ताव  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  और  ऑयल  इंडिया  लि०  के  प्रयासों

 को  बढ़ावा  देने  के  लिए  है  ।

 बिजली  उत्पादन  और  राज्यों  को  वितरण

 2233.  श्रो  चित्त  महाता  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि

 कि  )  छठी  पंचवर्षोय  योजना  के  दौरान  कुल  कितनी  बिजली  का  उत्पादन  हुआ  ओर  प्रत्येक

 राज्य  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  को  वर्ष-वार  कितनी  बिजली  दी  और

 इसके  लिए  सातवीं  योजना  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  संत्रो  आरिफ  भोहम्मद  :

 केन्द्रीय  केस्द्रों  की  विद्युत  क ेसमुषपयोजन  और  पड़ीसी  प्रणालियों  के साथ  विनिमयोजन  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  राज्यवार/वर्ष  वार  निवल  ऊर्जा  उपलब्धता  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 देश  में  विद्युत  के  उत्पादन  तथा  विद्युत  की  उपलब्धता  में  वृद्धि  करने  हेतु  सातवीं

 योजनावधि  के  दौरान  22,245  मेगावाट  की  अतिरिबत  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  जोड़ने  का  कार्यक्रम

 है  ।  वतेमान  ताप-विद्युत  क्षमता  में  ऊर्जा  की  बढ़ोतरी  करने  के  लिए  भी  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ।
 उपायों  में  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :---

 (1)  संयंत्र  सुधार  कार्यक्रम  हाथ  में  लेने  के  लिए  राज्य  बिजली  बोर्डों/विद्युत  केन्द्रों  को
 सहायता  देना  ।

 (?)  भपेक्षित  गुणवत्ता  वाला  और  पर्याप्त  मात्रा  में  कोयला  प्राप्त  करने  क ेलिए  और
 स्वदेशी  तथा  विदेशी  स्रोतों  से  फुटकर  पुर्जे  प्राप्त  करने  के  लिए  राज्य  बिजली  बोडों

 विद्युत  केन्द्रों  को  सहायता  देना  ।

 (3)  ऐसे  कमजोर  क्षेत्रों  का  पता  लगाने  जिनमें  सुधार  किये  जाने  की  आवश्यकता  है  तथा

 सुधार  के  लिए  समयबद्ध  कार्यक्रम  तैयार  करने  के  लिए  कृतिक  बलों  और  प्रमणशील

 दलों  द्वारा  दौरे  करना  ।

 (4)  इंजीनियरों  और  प्रचालन  तथा  अनुरक्षण  का्िकों  को  प्रशिक्षण  देना  ।

 (5)  केन्द्रीय  ऋण  सहायता  से  ताप  विद्युत  केन्द्रों  के  नवीकरण  तथा  आधुनिकीकरण  की

 केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  स्कीम  को  क्रियान्वित  करना  ।
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 विवरण

 लिखित  उत्तर

 विभिन्‍न  राज्यों  में  छठो  योजना  के  दोरान  निबल  ऊर्जा  उपलब्धता

 राज्य/प्रणाली॥क्षेत्र
 कक नल्‍भयया

 उत्तरी  क्षेत्र

 हरियाणा

 हि  प्र०  एल०

 जम्मू  व  कश्मीर

 पंजाब  एन०  एफ०  एफ०  सहित

 राजस्थान

 उत्तर  प्रदेश

 दिल्ली

 चंडीगढ़

 क्षेत्र

 पशिचिमो  क्षेत्र

 गुजरात

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 क्षेत्र

 वक्षिणों  क्षेत्र
 आन्भ्र  प्रदेश

 कर्नाटक

 केरल

 तमिलनाडु(पांडिचेरी
 न

 मिलियन  यूनिट

 1980-81  1981-82  1982-83  1983-84  1984-85

 2

 3526

 345

 981

 6186

 3997

 10615

 2782

 231

 28663

 9413

 5871

 17507

 32791

 6707

 7050

 3553

 10942

 28252

 3  4  5  6

 3972  4293  4204  3963

 387  489  536  650

 1067  1217  1214  1270

 6366  7204  7787  7741

 4219  4388  5617  3903

 11781  14374  13674  14193

 3182  3584  3811  4448

 249  270  278  303

 31223  35819  37121  78471

 10132  10771  11846  12784

 6448  7413  8701  10232

 18603  19320  20858  23102

 35183  37504  41405  46118

 8117  9537  10045  12036

 7873  8004  8299  9532

 3899  3912  ३3704  4662

 11518  11002  10449  13580

 31407  32455  32497  39810
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 2  3  4  5  6

 पूर्थी  क्षेत्र

 बिहार  2235  2527  2856  2635  2678

 पश्चिम  बंगाल  5175  5582  6041  6109  6621

 दा०  वा०  नि०  3802  4666  4856  5134  5344

 उड़ीसा  3116  3513  3285  3948.  4339

 क्षेत्र  14328  16288  17038  17826  18982

 उसर  पूर्वो  क्षेत्र  89  8  1175  1409  1490  1632

 अखिल  भारत  104932  115276  124225  130339  145013

 भुवनेश्वर  में  क्षेत्रोय  विभागीय  टेलोग्राफ  कार्यालय  खोलना

 2234.  भी  चिसामणि  पाणिग्रहो  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भुवनेश्वर  शहर  के  तीव्र  विकास  के  कारण  पुराना  बनमीन्दा  फारेस्ट  पार्क
 भौर  भुवनेश्वर  में  हंसेश्वर  के  क्षेत्रीय  टेलीग्राफ  कार्यालयों  का  काम  बहुत  महत्वपूर्ण  हो
 गया

 यदि  तो  उक्त  स्थानों  पर  विभागीय  टेलीग्राफ  कार्यालय  न  खोले  जाने  के  क्‍या
 कारण  और

 क्‍या  भुवनेश्वर  में  शाहिदनगर  विभागीय  टेलीग्राफ  कार्यालय  से  संबंधित
 टेलीग्राफ  से  भेजने  के  स्थान  संदेशवाहकों  द्वारा  भेजा  जा  रहा  ताकि  उक्त  विभागीय
 टेलीग्राफ  कार्यालय  बन्द  हो  जाये  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी  नहीं  ।  इन  स्थानों  के
 लिए  तार  परियात  नगष्य  हैं  ।

 निर्धारित  मानदंडों
 के  अनुसार  परियात  की  दृष्टि  से  औचित्य  पाए  जाने  पर  ही

 विभागीय  तारधर  खोले  जाते  हैं  ।

 जी  भुवनेश्वर  में  शहीदनगर  विभागीय  तारधर  की  तारों  को  कभी-कभी

 वाहक  द्वारा  इस  दृष्टि  से  भेजा  जाता  है  ताकि  संदेशों  का  वितरण  तुरन्त  किया  जा  सके  न  कि
 विभागीय  तारघर  बन्द  करने  का  विचार  है  ।

 फाफासऊ-इलाहाबाद  एक्सचेंज  को  कास-बार  प्रणालो  में  परिवरतित  करना

 2235.  क्रो  रास  पूजन  पटेल  :  कया  संचार  अंभी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  समुधित  फाफामऊ-इलाहाबाद  टेलीफोन  एक्सचेंज  का
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 उचित  कार्यकरण  सुनिश्चित  करने  के  लिए  इस  एक्सचेंज  को  क्रास-बार  प्रणाली  में  परिवर्तित  करने

 का  ;  और

 यदि  तो  यह  किस  अवधि  तक  तैयार  हो  जायेगा  और  कार्य  करना  प्रारम्भ

 कर  देगा  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी  नहीं  ।

 बिहार  के  पिछड़  क्षेत्रों  में  उद्योगों  को  स्थापना

 2236.  भोमती  प्रभावती  गुप्त  :  क्या  उद्योग  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  राज्य  में  कितने  पिछड़े  क्षेत्र

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  पिछड़  क्षेत्रों  में  उद्योग

 स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 उन  क्षेत्रों  के  नाम  क्‍या  हैं  जहां  उद्योग  स्थापित  किये  जाने  की  संभावना

 और

 इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  वित्तीय  सहायता  आवंटित  की  जा  रही

 ओद्योगिक  बिकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  19  जिलों  को
 भौद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  जिले  माना  गया  है  ।

 से  किसी  विशेष  जिले/क्षेत्र  में  उद्योग  स्थापित  करने  का  प्राथमिक  उत्तरदायित्व
 संबंधित  राज्य  सरकार  का  फिर  भी  केन्द्रीय  सरकार  पिछड़  क्षेत्रों  में  उद्योग  स्थापित  करने

 के  लिए  उपलब्ध  विभिन्‍न  वित्तीय  राजकोषीय  रियायतें  और  सहायताएं  प्रदान  करके  इनके  प्रयासों

 में  मदद  करती  चंकि  सरकार  सभी  राज्यों  और  विशेष  रूप  से  पिछड़  क्षेत्रों  में  ओद्योगिक

 छितराव  और  विकास  के  उद्देश्य  को  लेकर  चल  रही  अतः  किसी  विशेष  क्षेत्र  को  चुनने  का

 प्रश्न  ही  नहीं  है  ।

 मारुति  द्वारा  सहीनिंग  लाइनों  का  आयात

 2237.  भी  बज  मोहन  महस्ती  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मारुति  उद्योग  के  उपकरणों  की  सप्लाई  और  दो  मशीनिंग

 लाइनों  की  स्थापना  का  ठेका  जापान  की  एक  फर्म  को  दिया  गया  है

 यदि  तो  क्या  यह  भी  सच  है  कि  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  ने  भारतीय

 प्रौद्योगिकी  के  प्रयोग  की  सिफारिश  की  जो  कि  इस  क्षेत्र  के  लिये  पर्याप्त  है और  गुणवत्ता  की

 दृष्टि  से  भी  उसी  के  समान
 है  तथा  उसने  समय  पर  सप्लाई  का  आश्वासन  भी  दिया

 और
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 की  -..ल्‍लल्‍६>लन>०े+न--नना--  नमन  नी  सौदे  का  म>+नमनमन+  न  मे का  के  जे

 क्‍या  मारुति  उद्योग  द्वारा  किये  गये  इस  सौदे  का  भारत  मे  स्वदेशी  प्रोद्योगिकी  के

 विकास  और  संवर्धन  पर  प्रभाव  पड़  गा  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  हां  ।

 ओर  निदिष्ट  अवधि  के  अन्दर  कार  को  95  प्रतिशत  तक  स्वदेशी  बनाने  की

 वचनबद्धता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मारुति  उद्योग  लिमिटेड  मशीनिग  लाइनों  के  स्वदेशी  विकास

 की  प्रतीक्षा  नहीं  कर  सका  और  इसलिए  आयात  का  सहारा  लिया  है  ।

 रुग्ण  एकक

 2238:  श्रीमती  बसव  राजेश्वरी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  कुल  कितने  एकक  रुग्ण  हो  गए

 ऐसे  एककों  में  कुल  कितनी  धनराशि  अंतग्रेंस्त

 कितमे  एककों  के  संबंध  में  बातचीत  हो  चुकी  है  तथा  अब  तक  सरकार  द्वारा  प्रबन्ध

 प्रहण  कर  लिया  गया  भौर

 ऐसे  एककों  के  नाम  क्या

 ओचद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०
 :  और

 बैंकों  द्वारा  सहायता  प्राप्त  रुण्ण  औद्योगिक  एककों  संबंधी  आंकड़ं  भारतीय  रिजवं  बेंक  उसके

 द्वारा  अपनाई  गई  रुण्णता  की  परिभाषा  के  अनुसार  एकत्र  किए  जाते  भारतीय  रिजर्व  बेंक

 द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  नवीनतम  आंकड़ों  के  अनुसार  1984  के  अंत  में  रुग्ण

 एककों  की  संख्या  93282  थी  91,450,  मझौले  1287  और  बड़  545)  और  इन  एककों
 की  तरफ  बकाया  कुल  राशि  3638.39  करोड़  रु०  थी  ।

 और  इस  ऐसे  28  औद्योगिक  एकक  हैं  जिनका  प्रबन्ध  सरकार  द्वारा
 उद्योग  और  1951  के  उपबंधों  के  अंतगंत  अपने  अधिकार  में  ले

 लिया  गया  इन  उपक्रमों  की  मूची  विवरण  के  रूप  में  संलग्न  है  ।

 विवरण

 क्रम  संख्या  उपक्रम  का  नाम

 2 मे० इंडिया मशीनरी कंपनी लि० 2. मे० कृष्णा सिलिकोट एंड ग्लास वर्कस लि० 3. में० एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज लि० 4. में० इंडिया बेल्डिंग एंड कॉटन मिलस लि० 5. मे० ग्लुकोनेट लि० 94
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 5.  मे०  ऐजल  इंडिया  मशीन  एंड  टूल्स  लि०

 7.  भे०  प्लाईबोडं  इंडस्ट्रीज  लि०

 8.

 2  6  जी

 मे०  बंगाल  पॉटरीज  लि०

 ०  कावेरी  स्पिनिंग  एंड  वीविंग  मिल्स

 ०  प्रिया  लक्ष्मी  मिल्स  लि०

 ०  श्री  शुभलक्ष्मी  मिस  लि०

 ०  इंदौर  टेक्सटाइल्स  लि०

 ०  सोमसुन्दरम  सुपर  स्पिनिंग  मिल्स

 मे०  श्रीराम  शुगर्स  एंड  इंडस्ट्रीज  लि०

 -++

 ०  आलोक  उद्योग  वनस्पति  एंड  प्लाईवुड  लि०

 ०  स्वदेशी  कॉटन  मिल्स

 ०  श्री  दुर्गा  कॉटन  स्पिनिंग  एंड  वीविंग  मिल्स  लि०

 ०  डा०  पॉल  लोमन  लि०

 ०  श्रीराम  शुगर्स  एंड  इंडस्ट्रीज  लि०

 ०  ब्रेटफोर्ड  इलेक्ट्रिक  लि०

 ०  लिली  बारील  मिल्स  प्रा०  मि०

 ०  लिली  बिस्कुट्स  प्रा०  लि०

 ०  महादेव  टेक्सटाइल्स  मिल्स

 ०  अपोलो  जिपर  कंपनी  प्रा०  लि०

 मै०  इंडिया  हेल्‍थ  इंस्टीट्यूट  एण्ड  लेबोरेटरी  लि०

 मे०  मोतीपु  शुगर  फैक्टरी  लि०

 27.  मे०  मोहिनी  मिल्स  लि०

 25.  मे०  कांति  कॉटन  मिल्स
 ---++++-  जपतनप्प+

 बिहार  में  समानाम्तर  डाक  सेवाएं

 2239.  प्रो०  चना  भान्‌  देवो  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  बिहार  के  पुनिया  किशनगंज  आदि  क्षेत्रों  में
 कुछ  संगठित  गिरोहगत  अनेक  वर्षों  से समानान्तर  डाक  सेवाएं  चला  रहे  और
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 जा  दो  यदि  तो  सरकार ने  इसको  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  ऐसी  दो  सेवाओं  के  बारे  में

 रिपोर्ट  मिली  है  जो  मुजफ्फरपुर  और  किशनगंज  में  चल  रही  हैं  ।

 जब  कभी  भी  ऐसे  मामलों  का  पता  चलता  उन्हें  भारतीय  डाक  घर  अधिनियम  के

 अनुसार  मुकदमा  चलाने  के  लिए  पुलिस  को  इसकी  रिपोर्ट  दी  जाती  है  ताकि  ये  पाटियां  अपनी

 गतिविधियां  जारी  न  रख  सकें  ।

 ]

 केरल  में  लोअर  पम्पा  पनबिजलो  परियोजना  को  मंजरी

 2240.  भ्री  पी०  ए०  एन्टनो  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  केरल  में  लोअर  पम्पा  पनबिजली  परियोजना  को  मंजूरी  देने  के  विरुद्ध

 कोई  अभ्यावेदंन  प्राप्त  हुए  और

 परियोजना  को  कब  तक  मंजूरी  दिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  जी  केरल  राज्य
 प्राधिकारियों  द्वारा  सूचित  किया  गया  है  कि  परियोजना  प्रारम्भिक  जांच  के  चरण  में  है  और
 परियोजना  रिपोर्ट  अभी  तैयार  नहीं  की  गई  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कोयले  और  बिजली  की  विद्यमान  कोमतों  में  परिबर्सः

 2241.  भरी  नित्यानम्द  सिभ्र  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोयले  ओर  बिजली  की  विद्यमान  कीमत  उनकी  उत्पादन  लागत  से  बहुत
 कम

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 देश  में  अपर्याप्त  इंधन  को  व्यर्थ  होने  से  बचाने  क ेलिए  सरकार  द्वारा  क्या

 रात्मक  कदम  उठाए  गए

 क्या  सरकार  का  विचार  ऊर्जा  क्षेत्र
 के  लिए  विद्यमान  मूल्य  निर्धारण  नीति  में  परिवर्तन

 करने  का  है

 (8)  यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  परिवर्तन  करने  का  विचार  है  |

 ऊर्जा
 मंत्री

 बसंत  :  से  कोयले  की  वर्तमान  कीमतें  उत्पादन  लागत  से
 कम  उत्पादन-लागत  बढ़  गई  है  जिसके  कारण  इस  प्रकार  हैं--उत्पादन  सामग्रियों  की  लागत  में

 अधिक  मूल्य  ह्वास  ओर  ब्याज  का  बेतन  और  मजदूरी  में  वृद्धि  जिसके  कारण  अनुग्रह
 राशि  की  ऊपरी  सीमा  में  महंगाई  भत्त  की  बकाया  राशि  सहित  इसकी  दरों  में  संशोधन
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 उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  बढ़ने  के  कारण  परिवर्तनशील  महंगाई  भत्त  में
 भूमिगत

 भत्ते  में

 बे  रल  आदि  अन्य  खर्चों  मे तथा  रल  ,  प्‌  कप्छ  पवाह

 कोयला  कम्पनियों  में  उत्पादन  और  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  सभी  प्रयास  द्विफ्र,जा  रहे  हैं
 ताकि  उन्हें  सुदृढ़  वित्तीय  आधार  दिया  जा  सके  और  आगामी  वर्षो  में  कोयले  की

 बढ़त  एयंत्

 पूरी  करने  के  लिए  उन्हें  प्र  उन्हें  पूरो  तरह  तंयथयार  किया  जा  सके  ।
 कोप  ला कूपक्य्ं न

 रु

 मे  उत्पादन  बढ़ान  तथा  उत्पादकता  में  खुधार  लान  के  लिए  विभिन्‍न  तरीके  अपनाए  गए  जिनमे

 यह  उपाय  शामिल  हैं
 :  नई  खानों  में  पहले  ही  उपलब्ध  खनन  क्षमता  की  पि  ##  ३

 उपकरणों  का  बेहतर  इस्तेमाल  तथा  सामग्री-सूची  पर  अधिकਂ  कैंडा  और

 अंडारों  क ेउपयोग  में  भअनुपस्थिति  की  प्रवृत्ति  पर  नियंत्रण  तथा  अमुशार्िनਂ  नाग  करके

 जनशक्ति  का  बेहत  र  इस्तेमाल  और  बेशी  कामगारों  को  अलग  करके  उचित  प्रशिक्ष  बंद  उर्नकी
 इमारती  लकड़ी  आदि  दुलंभ  उत्पादन-सामग्रियों  कौ  बेहितैर

 तीव्रतर  संचलन  तथा  प्रणालीबद्ध  वितरण  द्वारा  खान-मुहाना  स्टाकों  में  कर्म  पॉरियोजनीएं
 शीघ्रता  से  एवं  समय  से  पूरी  करना  तथा  कानून  एवं  व्यवस्था  में  सुधार

 और  र4गाल  कोर्यमीा
 क्षेत्रों  में  माफिया-गिरोहों  के  क़ियाकलाप  पर  नियंत्रण  ।  #  वत७+

 वि  था  १५  क
 थ  ता

 जहां  तक  बिजली  की  कीमत  और  उत्पादन-लागत  का  संबंध  सूचना
 ए

 न  री  जारी
 है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 ।
 2.

 RIE
 ःि  क्रीकत+  कि

 और  संरचना  योजना  आयोग  ने  योजना  में  अर्जा/की।कीमल+ तथा  करेनि
 के  लिए  एक  समेकित  संरचना  की  आवश्यकता  का  उल्लेख  किया  है  जो

 लिए  फर्णा
 की  असली  लागस  को  प्रतिबिम्बित  करें  और  साथ  ही  ऊर्जा  उद्योग  की  वित्तीय  क्षमता  को  सुनिश्चित
 करने  में  भी  सहायक  हो  ।  एक  अन्य  सुझाव  यह  भी  है  कि  ऊर्जा  कीमत  नीति  ऐसी  हो  जिससे  ऊर्जा

 के  सभी  क्षेत्रों  मे ंउपयोग  में  किफायत  हो  सके  एवं  एक  ईध्वन  के  पर  सिफ्रेगमा।का  ईंधन  के
 प्रयोग  को  प्रोत्साहन  मिल  इसमें  जहां  लाभदायक  हो  वहां।ग्ड्लीकड्श्जीय  ऊर्जा  भी

 सम्मिलित  है  ।

 छोटे  पैमाने  के  रुण्ण  उद्योग

 2242.  श्रौमतो  माधुरी  सिंह  :

 श्री  संयद  मस॒दल  हुसेन  ४  प्रतिशत

 ध  ।#
 क्‍या  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  की  राज्यवार  संख्या  क्‍या

 रुग्ण  एककों  की  राज्यवार  संख्या  कया  है  तथा  प्रत्येक  राज्य  में  कुल  कितने  प्रतिशत

 एकक  रुग्ण  ।

 रुग्णता  के  क्या  कारण

 रुप्णता के कारण कितने अनुमानित मूल्य के उत्पादन का तथा कितनी मजद्ओऔक्रा नुकसान हो रहा और नु ह्‌ ९ प्रो न
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 दरार  कमा ध  का
 "  “

 (2)  रुप्णता  की  रोकथाम  करने  तथा  छोटे  पैमाने  के  एककों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  क्‍या

 उपाय  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ?

 औद्योगिक  बिकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एस०  :  ओर  भारतीय

 रिजर्व  बैक  के  आंकड़ों  के आधार  पर  लघु  औद्योगिक  एककों  की  राज्यवार  कुल  संख्या  और  उनकी

 प्रतिशतता  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 और  साथ-साथ  या  अकेले  चलने  वाले  आतंरिक  ओर  बाह्य  दोनों  ही  अनेक

 प्रकार  के  कारण  भौद्योगिक  रुग्णता  के  प्रति  उत्तरदायी  हैं  ।  प्रबन्ध  वित्तीय  नियंत्रण  की
 स्ोत्रों  का  अनुसंधान  और  विकास  की  ओर  अपर्याप्त  ध्यान  प्रौद्योगिकी

 ओर  मशीनरी  का  गत  प्रयोग  हो  खराब  भौद्योगिक  मांग  की  कच्चे

 वित्त  और  अन्य  निविष्टियों  की  कमी  तथा  अवस्थापना  संबंधी  रुकावटें  होना  औद्योजिक  रुग्णता  के

 प्रमुख  कारण  हैं  ।  रुपणता  के  कारण  उत्पादन  और  मजदूरी  में  हुई  हानि  का  अनुमानित  मूल्यों  के

 बारे  में  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 रुण्णता  को  रोकने  और  लघु  भौद्योगिक  एककों  के  विकास  को  बढ़ावा  देने  के  लिए
 विचारार्थ  उपायों  में  गुणवत्ता  के  सुधार  की  ओर  ओर  अधिक  बल  प्रौद्योगिकी  को  उन्नत

 आवश्यक  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  संस्थागत  कार्य  का  विस्तार  करके  लघु  उद्योगों  का

 आधुनिकीकरण  कार्यशाला  सुविधाओं  का  संकलन  और  सुधार  प्रक्रिया-सह-उत्पादन
 विकास  केन्द्रों  और  क्षेत्रीय  )  परीक्षण  क्षेत्रीय  परीक्षण  औौजार  बक्षों
 भादि  की  स्थापना  शामिल  है  ।

 विवरण

 1981,  1982  और  1983  को  समाप्त  वर्षों  की

 लघु  ओद्योगिक  को  कुल  रण  औद्योगिक  एककों  को  संख्या  ओर  कुल

 लघु  औद्योगिक  एककों  को  प्रतिशतता  के  अनुसार  रग्ण  लघु  औद्योगिक

 एककों  के  अंदा  को  बर्शाने  बाला  विवरण

 1981

 राज्य/संघशासित  लघु  ओद्योगिक  एककों  लघु  औद्योगिक  रुग्ण  लघु
 क्षेत्र  की  कुल  संख्या  एककों  की  कुल  ओद्योगिक  एककों  के

 संख्या  अनुसार  रुग्ण  लघु
 ओऔद्योगिक  एककों

 का  अंश

 1  2  3  4

 आन  प्रदेश  80343  1050  1.3

 असम  15469  1595  10.3

 बिहार  53549  987  1.8
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 1  2  3  4

 गुजरात  56292  881  1.6

 हरियाणा  26999  204  0.8

 हिमाचल  प्रदेश  12720  74  0.6

 जम्मू  और  कश्मीर  9877  60  0.6

 कर्नाटक  74773  2449  3.3

 केरल  51509  692  1.3

 मध्य  प्रदेश  53417  495  0.9

 महाराष्ट्र  65308  2646  4.1

 उड़ीसा  44092  838  1.9

 पंजाब  41501  699  1.7

 राजस्थान  48180  475  1.0

 सिक्किम  76  ना
 न

 तमिलनाडु  113667  1686  1.5

 उत्तर  प्रदेश  109610  1301  1.2

 पश्चिम  बंगाल  77071  7827  10.2

 गोवा/दमन  और  दीव  2000  69  3.5

 1982  1983

 लघु  लघु  कुल  लघु  लघु  लघु  कुल  लघु
 गिक  एककों  ओऔद्योगिक  भौद्योगिक  गिक  एककों  औद्योगिक  शोगिक  एककों
 की  कुल  एककों  की  एककों  के  क्री  कुल  एककों  की  के  अनुसार

 संख्या  कुल  संख्या  अनुसार  संख्या  कुल  रुग्ण  लघु
 रुएणण  लघु  झोगिक  ९ककों

 ओऔद्योगिक
 का  अंश

 एककों  का

 अंश

 5  6  7  8  9  10

 89885  4592  5.1  105274  5412  रा

 5A

 2565  14.7  19352  4029  20.8

 52571  2504  4.8  59605  3540  5.9
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 i  आस  ननननननननननननभरभनगभनरनीनीणनीननीनीनीनीीी  नीननी  नदी  ऊदऊ-ूऊ  "-  ा  पभपप::ा

 5  6  7  8  9  10

 71449  2564  3.6  84329  2600  3.1

 20560  1107  5.4  26533  1172  4.4

 10508  193  1.8  13669  216  "1.6

 12988  449  3.5  16005  501  3.1

 79966  4094  5.1  85189  4565  5.4

 50271'  1238  2.5  58528  1243  2.1

 61392  1197  1.9  73270  2329  3.2

 67476  5910  8.8  93712  7066  7.5

 47051  1438  3.1  55270  2135  3.9

 45632  1085  2.4  51980  898  1.7

 50882  689  1.4  71343  887  1.2

 225  ता  ता  321  —_—

 124004  8111  6.5  138238  16947  12.3

 124883  6771  5.4  146731  7801  5.3

 91684  11201  12.2  102285  4165  13.8

 2235  133  6.0  3069  221  7.2

 1981

 1  2  3  4

 अंडमान  और  निकोबार  57  —_—  _.-

 अरुणाचल  प्रदेश  100  श्र
 —

 चण्ढीगढ  2021  30  1.5

 दिल्ली  15817  826  5.2

 दादरा  और  नगर  हवेली  87  5  3.5

 लक्षद्वीप  3  —  रे

 मणिपुर  799  284  35.5

 मेघालय  1070  26  2.5

 मिजोरम  110  —
 —

 100
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 ||  2  3  4

 नागारल॑ण्ड  934  4  0.4

 पांडिचेरी  1381  34  2.5

 त्रिपुरा  1816  107  5.9

 जोड़  :  960648  25342  2.6

 1982  1983

 5  6  7  8  9  10
 a  ननन3+ नस  -  3५333  3...

 118  22  18:6  160
 7.

 23  14.4

 172  न  न  274  2  0.7

 2166  77  3.6  2567  117  4.6

 18382  1326  7.2  26695  1620  6.1

 156°  2  1.3  175  --  --

 2.  --  --  1  --  --

 1188.  385  32.4  1196  339  28.3

 1253...  176  14.0  1813  189  10.4

 226  2  0.9  206  1  0.5

 1212  51  4.2  1375  ब+  न+

 1266  489  38.6  2000  114  5.7

 2411...  177  7.3
 “2498

 2498  219  8.8

 1049675  58551  5.6...  1243753  78351  6.3
 कि

 स्रोत  :  भारतीय  रिजर्व  बैंक

 बिहार  के  सधुबनी  जिले  में  एस०  टी०  डी०  सुविधा

 2243.  श्री  अब्डुल  हल्तान  अंसारी  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  बिहार  राज्य  के  मधुबनी  जिले  में  एस०  टी०  डी०  लाइन  बिछा
 दी  गई  परन्तु  इसे  अभी  तक  चालू  नहीं  किया  गया  जिसके  परिणामस्वरूप  क्षेत्र  के  लोगों  को

 बड़ी  कठिनाइयों  का  सामना  कर  ना  पड़  रहा  मौर



 लिखित  उत्तर  3  1985
 न्याय  गा

 यदि  तो  इसे  कब  तक  चालू  कर  दिया  जाएगा  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राम  निवास  मधुबनी  में  यू०  एच०  एफ०
 संचारण  लिंक  प्रदान  किया  गया  वैसे  अभी  मधुबमी  के  टेलीफोन  एक्सचेंज  को  स्वचल  बनाया

 जाना

 योजना  अवधि  के  दोरान  बिहार  के  मधुबनी  जिला  मुख्यालय  में  एस०  टी०  डी०

 सुविधा  प्रदान  करने  की  योजना

 खादी  प्रामोद्योग  के  कमंथारियों  को  पेंशन  लाभ

 2244.  श्रीमती  बिद्याबती  चतुर्वेदी  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  उन्होंने  3  1985  को  खादी  ग्रामोद्योग  नई
 दिल्ली  के  कर्मचारियों  के  सामने  और  14  1983  को  कमंचारी  संघ  द्वारा  आयोजित

 समारोह  में  यह  घोषणा  की  थी  कि  खादी  ग्रामोद्योग  भवन  के  कर्मचारियों  को  पेंशन  का  लाभ  दिया
 और

 यदि  तो  उन्हें  पेंशन  का  लाभ  कब  तक  दिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  हां  ।  मंत्री
 जी  ने  1983  में  यह  धोषणा  की  थी  कि  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  पेंशन  योजना  में  सम्मिलित
 करने  संबंधी  खादी  ग्रामोद्योग  नई  दिल्‍ली  के  कर्मचारियों  के  अनुरोध  पर  विचार  किया

 जाएगा  ।

 खादी  ग्रामोद्योग  के  कमंचारी  व्यापारिक  प्रतिष्ठान  से  संबंधित  हैं  और  इनकी  सेवा
 शर्तें  तथा  प्रोत्साहन  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  के  नियमित  कमंचारियों  की  सेवा  शर्तों  से  भिन्‍न

 जिन्हें  पेंशन  देय  फिर  मामला  सरकार  के  विचाराधीन

 सध्य  प्रदेश  में  नए  पेट्रोल/डोजल  पम्प  खोलना

 2245.  भरी  के०  एन०  प्रधान  :  क्‍या  पेट्रोलियम  औन  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  के  रायसेन  और  देवास  जिलों  में  निकट  भविष्य  में

 नए  पेट्रोल  और  डीजल  पम्प  खोले  जाने  की  कोई  योजना  है  और  वहां  पर  कितने  पेट्रोल  तथा  डीजल
 पम्प  खोले  जाने  का  विचार  और

 यदि  कोई  नए  पेट्रोल  और  डीजल  पम्प  नहीं  खोले  जा  रहे  हैं  तो  इसके  क्‍या
 कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  संत्रालय  के  राज्य  संत्रो  नवल  किशोर  :  तेल
 उद्योग  का  अपनी  वाधिक  विपणन  योजनाओं  में  मध्य  प्रदेश  के  रायसेन  तथा  मंदेवास
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 जिलों  में  निम्नलिखित  अनुसार  खुदरा  बित्री  केन्द्रों  (पेट्रोल/डीजल)  को  विकसित  करने  का
 प्रस्ताव  है  :--

 जिले  का  नाम  स्थान  रिटेल  आउटलेटों  की  संख्या

 1.  भोपाल  खाजूरी
 भोपाल  वाई-पास  2

 2.  सिहोर  शून्य

 3.  रायसेन  मण्डीदीप

 गोहारगंज

 4.  देवास  पीपल-रंग

 हरनगांव ्अ  ]

 देवास  सिटी

 कसिपरा
 नियोरी  गांव  1

 *सिहोर  में  डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों  क ेविकास  के  लिए  स्थानों  के  चयन  के  मामले  में

 आई०  ato  सी७०  द्वारा  सर्वेक्षण  किया  जाएगा  |

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सतना  में  प्रामीण  विद्युतीकरण  योजनाएं

 2246.  भ्री  अजोज  क्रेझी  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सतना  तथा  विजयराहगढ़  जिलों  के  लिए  तथा  सतना  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  में

 बढ़वाड़ा  विधान  सभा  निर्वाचन  क्षेत्रों  क ेलिए  कोई  ग्रामीण  विद्यु  तीकरण  योजनाएं  स्वीकृत  की

 की  गई

 यदि  तो  उनके  लक्ष्य  क्‍या  हैं  तथा  31  1985  तक  कितना  लक्ष्य  प्राप्त

 किया  जा  च्‌का  और

 क्‍या  सतना  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  में  कोई  अन्य  ग्रामीण  विद्युतीकरण  योजना  स्वीकृत
 की  जांनी  है  ओर  क्‍या  कोई  सर्वेक्षण  किया  जा  रहा  है  ?

 बिद्य,त  विभाम  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :  हां  ।

 मध्य  प्रदेश  के  सतना  जिले  और  विजयराहुगढ़  तथा  बदबारा  विधान  सभा  चुनाव
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 लिखित  उंत्तरं  $  1985
 ने  चित

 क्षेत्रों  में  31.3.1985  तक  स्वीकृत  की  गई  ग्राम  विद्युतीकरण  स्कीकों  में  1222  गांवों  तथा  6979

 पम्प्तटों  का  लक्ष्य  रखा  गया  है  जिसमें  से  31.12.1984  तक  214  गांवों  तथा  1991  पम्पसैटों

 का  विद्यूतीकरण  किया  जा  चुका  है  ।

 मध्य  प्रदेश  बिजली  बोर्ड  न ेसतना  जिले  के  चार  नयी  ग्राम  विद्युतीकरण  स्कीमें  ग्राम

 विद्युतीकरण  निगम  को  प्रस्तुत  की  हैं  ।  एक  स्कीम  का  मूल्यांकन  किया  जा  रहा  है  और  तीन  स्कीमें

 संशोधन  के  लिए  राज्य  बिजली  बोड्ड  को  वापिस  भेज  दी  गई  हैं  ।

 बन्द  हुए  एककों  के  कर्मचारियों  को  बेकल्पित  रोजगार

 2247.  भ्री  हरुूभाई  मेहता  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 31  1985  से  बारह  महीने  पूर्व  के  दौरान  कितने  औद्योगिक  एकक  बन्द

 सरकार  ने  एककों  को  पुनः  चालू  करने  अथवा  प्रभावित  श्रमिकों  के  लिए  रोजगार
 के  वैकल्पिक  अवसरों  की  व्यवस्था  करने  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  और  देश
 में  बंद  पड़े  हुए  औद्योगिक  एककों  के  सम्बन्ध  में  सूचना  और  उनसे  सम्बन्धित  ब्यौरा  इस  मंत्रालय  में
 केन्द्रीय  रूप  से  नहीं  रखा  जाता  ।  फैक्टरी  1948  के  अंतर्गत  पंजीकृत  उन  कारखानों
 फे  सम्बन्ध  में  जो  लम्बे  अथवा  थोड़  समय  से  बंद  पड़े  हुए  हैं  सूचना  इंडियन  लेबर  जो  श्रम

 ब्यूरो  का  मासिक  प्रकाशन  में  प्रकाशित  मानक  सारणीबद्ध  फार्मों  में  दी  जाती  इस  प्रकाशन
 की  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।

 सरकार  के  प्रत्येक  बंद  पड़े  हुए  भौद्योगिक  एकक  केवल  इसके  बंद  हो  जाने  से

 प्रभावित  होने  वाले  व्यक्तियों  के  रोजगार  के  संरक्षण  के  लिए  फिर  से  चालू  करना  न  तो  संभव  है

 ओर  न  ही  उचित  फ़िर  से  चालू  किए  जा  स़कने  की  सम्भावना  वाले  रुग्ण  उद्योगों  को

 फिर  से  चालू  करने  के  संबंध  में  सरकार  ने  1981  में  जाति  सम्बन्धी  कुछ  मार्गंदर्शी

 सिद्धांत  जारी  किए  इन  मागगेदर्शी  सिद्धांतों  की  मुख्य  बातें  लोक  सभा  में  दिनांक  23.1.1985
 को  पूछे  गए  अतारांकित  प्रश्न  सं०  204  के  उत्तर  में  प्रस्तुत  की  जा  चुकी  है  ।

 इसके  सरकार  ने  लोक  सभा  में  औद्योगिक  कंपनियां
 1985”  नामक  एक  विधेयक  प्रस्तुत  किया  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  ओऔद्योगिक  और
 वित्तीय  पुननिर्माण  बोर्ड  नामक  एक  अर्ध-न्यायिक  निकाय  की  स्थापना  करने  की  व्यवस्था  भी  है  जो

 अलग-अलग  एककों  की  रुपणणता  के  विभिन्‍न  पहलुओं  और  ऐसे  एककों  के  पुनर्वास  और

 इन्हें  फिर  से  चालू  करने  की  वेकल्पित  संभावनाओं  पर  विचार  करके  रुग्ण  ओद्योविक  एककों  के

 पुनर्वास  के  लिए  उपयुक्त  उपाय  सुझाएगा  ।
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 उत्तर  प्रदेश  के  सोतापुर  तथा  बाराबंकी  जिलों  में  पेट्रोलियम  उत्पादों  में  मिलाबठ

 2248.  श्री  क्रमला  प्रसाद  राबत  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  सीतापुर  तथा  बाराअकी  जिलीं  में  वर्ष  1985  के  दौरान

 जिट्ठी  आदि  जंसे  पेट्रोलियम  उत्पादों  में  मिलावट  के  बारे  में  सरकार  को  कितनी  शिकायतें

 मिली

 कया  सरकार  ने  इन  शिकायतों  की  जांच  कराई  और

 यदि  तो  जांच  के  क्या  परिणाम  निकले  तथा  तत्संब्ंधी  ब्यौरा  क्यो  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  नवल  किशोर  :  इस
 वर्ष  के  दौरान  अभी  तक  उत्तर  प्रदेश  में  बाराबंकी  के  हैदरगढ़  के  आई०  ओ०  सी०  के  एक  डीलर

 की  विरुद्ध  एक  शिकायत  मिली  है  ।

 और  तेल  कम्पनियों  के  एक  संयुक्त  दल  ने  संबंधित  फुटकर  पेट्रोल  बिक्री  केन्द्र

 का  निरीक्षण  किया  |  स्टाक  में  कोई  मड़बड़ी  नहीं  पाई  गई  थी  और  मिलावट  के  लिए  निर्धारित

 स्थेलीय  मिरीक्षण  का  परिणाम  नगन्‍य  था  ।

 भध्य  प्रदेश  में  मांडला  जिले  में  एस०  टो०  डो०  सुविधा

 2249.  श्री  सोहन  लाल  झिकराम  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  के  मांडला  जिले  में  मांडला  तथा  डिन्होरी  मांडला  तथा

 लखनदांऊ  और  डिन्डोरी  तथा  पेंडरा  के  बीच  एस०  टी०  डी०  सुविधा  उपलब्ध

 यदि  ती  उसके  क्‍या  कारण

 कल  तक  एस०  टी०  ही०  सुविधा  की  व्यवस्था  कर  दी  और

 क्‍या  पहले  भी  इस  संबंध  में  कोई  कारंवाई  की  गई  यदि  तो  अब  तक  क्‍या

 प्रगति  हुई  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी  नहीं  ।

 ५  से  सीमित  संसाधनों  की  वजह  से  जिला  मुख्यालयों  को  राज्य  की  राजधानी  से

 जोड़ने  पर  प्राथमिकता  दी  जा  रही  है  ।  फिलहाल  मांडला  और  डिन्डोरी  मॉडला  और

 लखनदांऊ  तथा  डिन्होरी  और  पेंडरा  के  बोच  एस०  टी०  डी०  सुविधा  सुलभ  कराने  को

 कोई  योजना  है  ।
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 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  उत्पादन

 2250.  क्री  रामाभ्रय  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  उच्चोग  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 पिछले  पांच  वर्षों
 के

 दौरान  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  वर्ष-वार  कितना  उत्पादन

 उसी  अवधि  के  दौरान  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  और

 मुनाफा  के  साथ  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  का  गया  कदम  उठाने  का

 विधभार  है  !

 औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  माननीय  सदस्य
 का  ध्यान  लोक  उद्यम  सर्वेन्षण  1983-84  की  ओर  दिलाया  जाता  है  जिसमें  1983-84
 को  समाप्त  तीन  वर्ष  के  दोरान  हुए  उत्पादन  का  विवरण  उपलब्ध  है  तथा  जिसे  15  1985

 को  लोक  सभा  पटल  पर  रखा  गया  था  ।

 उसी  अवधि  के  दौरान  निधियों  के  विनिधान  का  निष्पादन  बजट  सहित  बजट
 दस्तावेजों  में  उप्रलब्ध  जिसे  साल-दर-साल  सभा-पटल  पर  रखा  गया  है  ।

 सरकारी  उद्यमों  में  उत्पादन  तथा  लाभकारिता  को  बेहतर  बनाने  के  लिए  किये  गये
 अथवा  विचाराधीन  सदुपायों  में  अन्य  बातों  के साथ-साथ  शामिल  हैं--कार्य  का  नियमित
 रूप  से  परिवीक्षण  निजी  उपयोगार्थ  और  आपाती  बिजली  पैदा  करने  की  व्यवस्था
 संतोलक  सुविधाओं  में  पूंजी  प्रौद्योगिकी  को  सभुन्नत  कामिकों  को  प्रशिक्षण  तथा

 पुनर्प्रशिक्षण  दिलामा  ।

 सीधी  डायल  सेवा  हारा  फंजाबाद  को  अन्य  नगरों  से  जोड़ता

 2251.  श्री  निर्मल  खत्रो  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किन-किन  नगरों  को  सीधी  डायल  सेवा  द्वारा  फैजाबाद  से  जोड़ा  गया
 भौर

 1985-86  के  दौरान  फैजाबाद  को  सीधी  डायल  सेवा  द्वारा  किन-किन  नगरों  से  जोड़े
 जाने  की  सम्भावना  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  राम  निवास  :  1984  से  फैजाबाद
 को  कानपुर  टी०  ए०  एक्स०  से  जोड़ा  गया  फैजाबाद  के  उपभोक्ताओं  को  एस०  टी०  डी०  पर
 उपलब्ध  स्थानों  की  सूची  संलग्न  विवरण  में  दी  गयी  है  ।

 1985-86  के  दोरान  फैजाबाद  को  एस०  टी०  डी०  पर  किसी  नये  शहर  से  जोड़ने
 की  संभावना  नहीं  है  ।
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 विवरण

 फंजाबयाद  से  एस०  टो०  डो०  उपलब्ध  स्थानों  को  सूचो

 ऋ०  सं०  जिले का  नाम  क्रम सं०  जिले का  नाम

 1.  बरेली  2.  मुरादाबाद

 3.  शाहजहांपुर  4.  सीतापुर

 5.  पीलीभीत  6.  रामपुर

 7.  जयपुर  8.  कोटा

 9.  उदयपुर  10.  भरतपुर

 11.  अलवर  12.  अजमेर

 13.  ब्यावर  14.  भआागरा

 15.  इलाहाबाद  16.  लखनऊ

 17.  गोरखपुर  18.  रायबरेली

 19.  वाराणसी  20.  मिर्जापुर

 21.  कानपुर  22.  दिल्‍ली

 23.  पटना  24.  आरा

 25.  भुवनेश्बर  26.  छपरा

 27.  कटक  28,  दरभगा  ।
 29.  घनबाद  30.  जमशेदपुर
 31.  कटिहार  32.  मोतीहारी

 33.  मुजफ्फरपुर  34.  रांची

 35.  राउरकेला  36.  समस्तीपुर
 37.  सासाराम  38.  डालमियानगर

 39.  नैनीताल  40.  चंडीगढ़

 41.  गांतोक  42.  जालंधर

 43.  कोशीकलां  44.  शिलांग

 45.  अहमदाबाद  46.  मेहसाना

 47.  बड़ोदा  48.  बेलगाम

 49.  भोपाल  50.  बंबई

 51.  गांधीनगर  52.  हुगली

 53.  इंदौर  54.  कोल्हापुर

 55  नदियाद  56.  नागपुर

 57.  नासिक  58.  पंजिम

 59.  पुणे  60.  राजकोट

 61.  सूरत  62,  वासी

 63.  कल्याण
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 ]
 तसीस्ता  लाल  पनबिजलो  बिस्तार  परिधोजना

 2252.  डा०  फूलरेणु  गुहा  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  3:८3  ८7.5  मे०  वा०  तीस्ता  झाल  पनबिजली  विस्तार  परियोजना
 के  लिए  पश्चिम  बंगाल  राज्य  बिजली  बोर्ड  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  केन्द्रीय  बिजली  प्राधिकरण  ने  उक्त  परियोजना  को  स्वीकृति  दे  दी

 इस  मामले  में  वर्तमान  स्थिति  क्या  और

 (४)  इस  परियोजना  को  स्वीकृति  देने  में  देरी  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :  से  तीस्ता  नह्‌र  प्रपात

 सं०  ।,  2  और  3  संयुक्त  ओर  सं०  4  जल  विद्युत  परियोजना  (3%3x7.5  की

 परियोजना  रिपोर्ट  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  और  पर्यावरण  विभाग  ने  स्वीकृति  कर  दी  यह
 स्कीम  योजना  आयोग  द्वारा  1985  में  स्वीकृत  की  गई  थी  ।

 रसायन  उद्योग  के  लिये  बृहद्‌  वर्गोकरण  योजना  बेडिग

 2253.  भ्री  जगनताथ  पटनायक  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  लाइसेंस  देने  के  प्रयोजन  के  लिये  वृहद  वर्गीकरण  योजन

 स्कीम  को  संपूर्ण  रसायन  उद्योग  पर  लागू  किए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  भारतीय  रसायन  निर्माता  संघ  कौमिकलः
 मैनुफैक्सच रस  से  भी  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्यो

 प्रतिक्रिया  है  ?

 रसायन  और  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  के०  जयचर्द्र  से

 दि  इण्डियन  कैमिकल  मैन्‍्युफैक्चर्स  एसोसिएशन  ने  रसायन/प्लास्टिक  औषध  उद्योगो  के

 उत्पाद  समूह  का  26  विभिन्‍न  श्रेणियों  में  ब्राड  बैण्डिग  करने  का  प्रस्ताव  रखा

 सरकार  द्वारा  इस  प्रस्ताव  पर  अभी  अन्तिम  निर्णय  लिया  जाना

 ताप  और  पन-बिजलो  धरों  का  कार्य-निष्पादः

 2254.  डा०  ए०  के०  पटेल  :

 भरी  सी०  जंगा  रेड्डी  :

 क्या  ऊर्जा  संत्री  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राज्य  सरकार  अभिकरणों  और  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  अंत्गंत  कार्यरत  उन  ताप  और  पन*
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 पक» थ  कक

 बिजली  घरों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिनके  बिजली  उत्पादन  में  गत  दो  वर्षों  के दौरान  गिरावट  आई  है
 और  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 उन  बिजली  घरों  के  नाम  क्या  हैं  जिनकी  क्षमता  उपयोग  सर्वश्रेष्ठ  रहा  है  और

 उनके  संयंत्र  की  बिजली  उत्पादन  क्षमता  कितनी  और

 क्‍या  भाग  में  उल्लिखित  संयंत्रों  के  प्रटिया  कार्य  निष्पादन  के  लिए  निम्न  स्तर
 उपकरण  खराब  कोयला  सप्लाई  में  भष्ट्राचार  और  चोरी  भी  जिम्मेदार  है  ? ्

 #

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :  राज्य  सरकार  की

 एजें,सयों  और  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  अश्रीन  उन  ताप  विद्युत  तथा  जल  विद्युत  केन्द्रों  क ेनाम  संलग्न

 विवरण  |  और  2  में  दिए  गए  हैं  जिनमें  1982-83  की  तुलना  में  1983-84  3-84  और/अथवा

 1984-85  के  दौरान  विद्युत  उत्पादन  में  गिरावट  की  प्रवृत्ति  दिखाई  देती  है  ।

 जल  विद्युत  केन्द्रों  के  कार्य  निष्पादन  को  आंकने  का  पैरामीटर  संयंत्र  भार  अनुपात
 नहीं  है  ।  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  जिन  ताप  विद्युत  केन्द्रों  का  संयंत्र  भार  अनुपात  70  प्रतिशत
 तथा  उससे  अधिक  था  उनके  नाम  संलग्न  विवरण  3  में  दिए  गए  हैं  ।

 उपस्कर  में  प्रचालन  और  अनुरक्षण  में  कमिथों  और  कोयले  की  घटिया

 गुणवत्ता  के  कारण  ऊपर  उल्लिखित  विद्युत  केन्द्रों
 में  से  कुछ  विद्युत  केन्द्रों

 के  उत्पादन  पर  बुरा

 प्रभाव  पड़ा  है  ।

 विवरण  -1

 उन  ताप  विद्यत  केन्द्रों  की  सूची  जिनमें  198  2-83  को  तुलना  में  1983-84  या

 1984-85  में  कम  विद्युत  उत्पादन  हुआ  तथा  इनका  वर्षवार  विद्युत  उत्पादन

 1.  राज्य  विजली  बोर्ड

 केन्द्र  का  नाम  विद्युत  उत्पादन

 1982-83  2-83  . 1983-84  5

 2  3  4

 इन्ब्रप्रस्थ  केन्द्र

 राजघाट  76  57  75

 फरीदाबाद  विस्तार  447.  440

 पानीपत  692:  630  765

 ओबरा  4855  4038

 पनकी

 हरदुआागंज  शक  252

 हरदुआगंज  व



 2  3  4

 धुवारन
 3523  3098

 उकई  3270
 3  4

 उत्राण  372  345  3098

 कोराडी  3270  3450  3403

 खापरखेड़ा  372  223  319

 पारस  430  357  249

 पार्ली  198  223  147

 430  357  777

 को  1780  755

 कोठागुडम  ख  1142  467  777

 रामागुण्डम  ख  424  399  276

 विजयवाडा  521  467  2847

 एन्नोर  424  399  276

 वेसिन  ब्रिज  2910  87  87

 पतरातू  1483  1103  1427

 संथालडीह  213  87  87

 गौरीपुर  43  29  30

 गैस  टर्बाइन  1284
 58  65

 चन्द्रपुर  43  29  92

 2.  केस्द्रोय  क्षेत्र

 बदरपुर  3063  3078  65

 बोकोरो  _  110  131

 उन  जल  बिधुत  केन्द्रों  की  सूचो  जिममें  2-83  की  तुलना  में  या

 wert  में  कमर  बिद्युत  उत्पादन  हुआ  तथा  इसका  वर्षबार  बिद्युत  उत्पादन

 राज्य  बिजलो  बोर्ड

 केन्द्र  का नाम
 _  उत्पा

 दन

 1984-85 % wa fee उत्पादन हुआ तथा  इसका वर्षबार fea  उत्पादन 5

 आय 2  3
 4

 गीरी  बाटा  272  272  1984-85

 यू
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 लोअर  जेहलम

 चबिननाई
 अपर  सिंध
 भ्न्य

 रिहन्द

 यमुना

 यमुना  व  4

 ओोवरा

 गंगा  नहर

 माटाटीला

 चिल्ला

 कोयना  बांध

 वैतरना

 तुंगभद्रा  बांघ

 नागार्जुनसागर

 शरावती

 जोग

 शिवासमुद्रम

 शिमशापुरा

 लिग्नामक्की

 इदुकी

 साबरीगिरी

 कुडाह  1-5

 कोडयार

 शोलायार

 पाइकारा

 सरकारपाथी

 मोयर

 लिखित  उत्तर



 3  1985

 2  3  4

 104  85.

 ह

 125

 180  181  155

 823  846  656

 6887  7007  5931

 1454  1521  1190

 उन  ताप  विद्युत  केन्द्रों  को  सूची  जिन्होंने  1982-83,  1983-84
 1984-85  और  1985-86  के  वोरन  70%

 केन्द्र  का  नाम

 पारली

 उरण

 विजयवाड़ा

 रामागुंडम

 केस्रीप  क्षेत्र

 नेबेली
 ने  ememeetoes  बकमम>क० कक  +  ०ਂ  जन-+क  ae  नमम  samen  aon:

 या  इससे  क्षधिक  संयंत्र  भार  अनुपात  प्राप्त  कर  लिया  थां

 संयंत्र  भार  अनुपात  (%) नतत  ऑन ता  चल  +  अनिनन न  लननिनीीयीनी  5  “

 1982-83  1983-84  1984-85  1985-86

 )

 75.2  69.1  66.2  52.6

 75.3  69.9  74.2  86.6

 56.9  75.6  61.6  30.2

 79.1  84.2  77.4  87.4

 77.4  72.7  50.4  90.3

 73  74.2  77.2  72.7

 उड़ीसा  में  निर्धनों  को विधिक  सहायता

 2255.  डा०  क्ृपासिधु  भोई  :  क्‍या  विधि  ओर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 पिछले  दो  वर्षों  के  दोरान  निर्धनों  को  निःशुल्क  विधिक  सहायता  और  सलाह  देने  में

 उडीसा  सरकार  द्वारा  कया  प्रगति  की  गई  और

 112
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 वर्ष  1983,  1984  और  1985  के  दौरान  इस  स्कीम  के  विस्तार  के  लिए  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  राज्य  सरकार  को  कितनी  रकम  मंजर  की  है  ?

 विधि  और  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एज०  आर०  :  विधिक

 सहायता  स्कीम  कार्यान्वयन  समिति  ने  जो  जानकारी  भेजी  है  उसके  अनुसार  उड़ीसा  विधिक

 सहायता  और  सलाह  बोडं  द्वारा  पिछले  दो  वर्षों  में  की  गई  प्रगति  निम्नलिखित  है  :---

 हल अन  —  वन  कि  -_  ही  a  हा  ——

 वर्ष  उन  व्यक्तियों  की  संख्या  लगाए  गए  विधिक  हिताधिकारियों
 जिन्हें  सहायता  और  सहायता  शिविरों  की  संख्या

 सलाह  की  गई  की  संख्या
 an .  -  ee -  -....

 1983  4279  105  3708

 1984  16588  115  2135

 हे

 उत्

 से  1985  के  लिए  सहायता  अनुदान
 |

 को  निम्नलिखित  सहायता  अनुदान  मंजूर  किए  गए  हैं

 मास  रकम  जन  की  मन के  ननाकन  -  -  --  -..

 50,000  रु०  परा-विधिकों  का
 विधिक  साक्षरता  आदि  पर

 उड़िया  भाषा  में  पुस्तिका  का
 प्रकाशन  ।

 रु०  उड़ीसा  राज्य  में  विभिन्‍न  विधिक
 सहायता  कार्यक्रमों  का

 कार्यान्वयन  ।

 कुछ  नहीं

 किशाये  के  टेलोफोसन  एक्सचेंज  भवन

 2256.  डा०  कृपा  सिख  भोई  :  क्‍या  संद्यार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कितने  टेलीफोन  एक्सचेंज  भवन  (30  तक  की  किराये

 पर  लिये  और

 उनमें  से  कितने  भवन  ऐसे  हैं  जिनके  किराये  पर  लिये  जाने  संबंधी  समझौते  की  अवधि

 पूरी  हो  चुकी  परन्तु  वे  अभी  तक  सरकार  के  कब्जे  में  हैं  ?

 संचार  संत्राखय  के  राज्य  मंत्रों  राम  निवास  :  और  अपेक्षित

 जआांनकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।



 लिखित  उत्तर  $  1985
 '4७>_>--मममममकानाक

 राज्यों  में  पेट्रोल  पम्पों  के साइसेंस  देने  के लिये  नियम  और  दिजल्ला  निर्देश

 2257.  श्री  मानवेन्द्र  सिह  :  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  राज्य  में  पेट्रोल  पम्पों  के  लाइसेंस  जारी  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्‍या

 नियम  और  मार्गदर्शी  सिद्धांत  निर्धारित  किए  गए  और

 प्रत्येक  राज्य  में  चल  रहे  ऐसे  पेट्रोल  पम्पों  की  संख्या  क्या  है  और  उन  तेल  निगमों

 का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिनके  अंतगंत  ये  पेट्रोल  पम्प  चल  रहे  हैं  ?

 पद्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  नवल  किझोर  :

 क्षेत्र  में  मांग  की  क्षमता  तथा  आर्थिक  व्यवहायंता  पर  आधारित  पेट्रोल  और  डीजल  के  खुदरा  बिक्री
 केन्द्रों  का  विकास  तेल  उद्योग  द्वारा  घनत्व  और  दूरी  से  संबंधित  आंकड़ों  को  ध्यान  में  रख  दिया
 जाता  आरक्षित  से  (70  और  खुली  श्रेणी  से  (30  डीलरों  की  नियुक्तित
 तेल  उद्योग  द्वारा  तेल  चयन  बोर्डों  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  की  जाती  है  ।

 वांछित  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 राज्य/संघ  राज्य  आई०  ओ०  आई०  ओ०  सी०  एच०  पी०  बी०पी०  आई०  बी०
 का  नाम  सी०  ओ०  सी०  सी०  पी०

 1.  2  3  4  5  6

 आस्क्र  प्रदेश  366  323  291  83

 असम  89  143  24  5

 बिहार  283  189  202  86

 दिल्ली  80  65  61  25

 गुजरात  346  199  219  85

 हरियाणा  166  99  77  85

 कर्नाटक  299  237  241  28

 केरल  194  22#  186  19

 मध्य  प्रदेश  315  203  211  33

 महाराष्ट्र  397  447  458  63

 उड़ीसा  110  77  86  2

 पंजाब  340  161  182

 राजस्थान  281  209  180  22

 तमिलनाडु  420  404  379  29
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 1  2  3  4  5  6

 उत्तर  प्रदेश  648  332  387  247

 पश्चिम  बंगाल  307  260  248  87

 अण्डीगंढ़  6  7  4

 दादर/नगर  हवेली  1

 गोआ/दम  न/दीयू
 9  24  30  1

 हिमाचल  प्रदेश  27  11  18  2

 जम्मू  और  कश्मीर  55  15  29  1

 पौडिनेरी  11  7  4  1

 मेघालय  .  13  15  4

 मणिपुर  5

 मिजोरम  3

 नागालैंड  7  10

 सिक्किम  5  2

 त्रिपुरा  6  21

 अण्डमान/निकोबार
 ]

 अरुणाचल  प्रदेश
 6  10

 तलाई  लघु  स्वचालित  टेलोफोन  एक्सचेंज  को  घुमारधिम  मूल  एक्सचेंज  के  अन्तर्गत  लाना

 2258.  भी  सानथेख  सिंह  :  क्‍या  संचार  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तलाई  लघु  स्वचालित  एक्सचेंज  को  घुमारविन  मूल  एक्सचेंज  के  अंतर्गत  लाने

 का  कार्य  पूरा  हो  गया

 यदि  तो  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी  नहीं  ।

 उपर्युक्त  भाग  के  उत्तर  को  मद्देनजर  रखते  हुए  लागू  नहीं  होता  ।

 हाल  ही  में  पूरा  साज  सामान  प्राप्त  कर  लिया  गया  है  भर  तलई  के  छोटे

 ऑटोमेटिक  एक्सचेंलव को  घुमारविन  के  साथ  जोड़ने  का  कार्य  31-3-1986  तक  पूरा  हो

 जाएगा  ।

 115
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 3  दिसम्बर  1985

 आन्प्न  प्रदेश  में  डोजल  तथा  खाना  पकाने  की  गैस  को  एजेम्सियां  खोलना cia,  क  ३७३७

 2259.  श्री  वी०  शोभनाव्रीशवर  राव  :  कया  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आन्‍्प्र  प्रदेश  में  उन  स्थानों  के  जिलावार  नाम  क्या  हैं  जहां  वर्ष  1982-83;  2-83;
 1984-85  के  दौरान  पेट्रालियम  डीजल के  बिक्री  केन्द्र  तथा  गैस  एजेन्सियां  आबंटित

 की  गई

 उन  स्थानों  के  नाम  क्या  जहां  ये  बिक्री  केन्द्र  हैं/एजेन्सियां  इस  खोली  जा

 शेष  स्थानों  में  बिक्री  केन्द्रों/एजेंसियों  के  किस  तारीख  तक  खोले  जाने  की

 सम्भावना

 क्‍या  आबंटन  के  कोई  मामले  अब  भी  सरकार  के  पास  लम्बित  पड़े  और  उन्हें
 तक  आबंटित  न  करने  के  क्या  कारण  ओर

 इन्हें  किस  संभावित  तारीख  तक  आबंटित  किए  जाने  का  विचार

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  :
 वांछित  सूचना  संलग्न  विवरण  1  के  रूप  में  संलग्न  विवरण  में  दी  जा  रही  है  ।

 वांछित  सूचना  संलग्न  विवरण  2  के  रूप  में  संलग्न  विवरण  में  दी  जा  रही  है  ।

 और  खुदरा  बिक्री  केन्द्रों  की डीलरशिप  और  एल०  पी०  जी०  इिस्ट्रीब्यूटरशिप

 चालू  करने  से  पूर्व  उठाये  जाने  वाले  विभिन्‍न  कदमों  पर  विचार  करते  हुए  यह  बताना  ब्यवहाये
 प्रतीत  नहीं  होता  है  कि  शेष  केन्द्र  कब  तक  चालू  किये  जा  सकेंगे  ।

 अनेक  मामलों  में  आबंटन/चालू  किया  जाना  निम्नलिखित  में  से  किसी  न  किसी

 कारण  से  संभव  नहीं  हो  पाया  है  ।

 ()  नये  सिरे  से  आवेदन  मांगने  के  लिए  वुबारा  विज्ञापित  करने  की  आवश्यकता  ।

 (7)  चयन  कार्य  पूरा  नहीं  किया  गया

 (111)  पैनल  में  रखे  पहले  अभ्यर्थी  के  द्वारा  डीलरशिप  चालू  करने  में  असमर्थ  होने  पर
 तथा  दूसरे  को  आमंत्रित  करने  की  आदि  ।

 एल०  पी०  जो०  ह

 क्रम  सं०  स्थान  का  जिला

 1  2  3
 ््

 re  कुड्डपहा

 न  आओ

 2. विजयबाड़ा (8) कृष्णा



 12  1907  लिखित  उंत्तरें

 1  2  3

 3.  मसुलिपतनम

 4.  गुडीवाड़ा

 5.  मचीलिपतनम  (2)

 6.  राजामुंदरी  (3)  पूर्वी  गोदाबरी

 7.  काकीनादों  (3)

 8.  रामाचन्द्रमपुरम

 9.  दोलेश्वरम

 10.  विशाखापतनम  (7)  विशाखापतनम

 11.  हैदराबाद  (14)  हैदराबाद

 12.  हैदराबाद/सिकन्दराबाद-ए  (2)

 13.  हैदराबाद/सिकन्दराबाद-बी  (2)

 14.  हैदराबाद/सिकन्दराबाद-सी  (2)

 15.  निर्मल  अदीलाबाद

 16.  हैदराबाद/सिकन्दराबाद-(2)  हैदराबाद

 17.  हिन्दुपुर  अनन्तपुर

 18.  धर्मावर्म

 19.  तडपतरी

 20.  खुटी

 21.  गुंटाकल

 22.  कादीरी

 23.  नेलोर  (2)
 नेलोर

 24.  श्रीकाकूलम  श्रीकाकूलम

 25.  नन्दयाल  करनूल

 26.  अदोनी

 27.  श्रीसालेम

 28.  यमीगनूर

 29.  कुरनूल
 30.  गंदूर  (3)  गंटूर

 31.  चिलकालूरीपत

 32.  पन्‍्नूर
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 लिखित  उत्तरें  3  1985

 1  2  3

 33.  मचीरला

 34.  नरसारावपत

 35.  हैहराबाद  (2)  रंगारेड्डी

 36.  वरांगल  (2)  बरांगल

 37.  जनमगांव

 38.  भीमबरम  पश्चिमी  गोदावरी

 39.  ईलूर  (2)

 40.  तदेपल्लीं  गुडम

 41.  नरसापुर

 42.  खम्भाम  खम्माम

 43.  मिरयालगुद्दा  नलगोंदा

 44.  नलगोंदा

 45.  सूयंपत

 46.  विश्ञाखापतनम  (2)

 47.  अनाकपाले

 48.  विजीयानगरम  (2)  विजीयानगरम

 49.  सुरंगवारा  )

 50.  श्रीपुर  कागजनगर  अदीलाबाद

 51.  बेल्लमपल्ली

 52.  सदासिपट  मेडक

 52.  जेहराबाद

 54.  मेडक

 55.  बोधान  निजामाबाद

 56.  निजोमाबाद  (2)  निजामाबाद

 57.  कामारेड्डी  नही

 58.  गदबाल  महबूबनगर

 59.  वानरपत्ति

 60.  नारायणपत

 61.  महबूबनगर
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 62.  रामगुहम  करीमनगर

 63.

 64.  जगतवाल

 65.  त्रिपति  चित्तूर

 66.  पुंगनोर

 67.  श्रीकालाहस्ती

 68.  चिराला  प्रकासम

 69.  मरकापुर

 खुदरा  बिक्री  केश

 क्रम  सं०  स्थान  का  नाम  जिला  पा

 1  2  3

 1.  कोथागुदमਂ  हम्माम

 रा

 2.  पोल्लावरम  पश्चिमी  बोदावरी

 3.  भीमवरम

 4.  अतीली

 5.  लक्कवश्म

 6.  यलदुरथी  क्रनूल

 7.  यमनीमनूर  वही

 8.  चगेलमर्री

 9.  सरबाल

 10.  अलूर

 11.  पियापल्‍ली

 12.  मुलूय  वारांगल

 13.  चित्याल

 14.  नेल्लीकदूर

 11?



 श्र  3

 ढ । वरधानापत कक्यु काजीपत किये जुंगालापल्ली वायुपूरी क्रास रोड सक्ताबाद कं हा अन्नतपुर 20. कानेकल गूदीन 22. कलूरी के हीਂ 23. यादकी पते 24. चल्लामथुर बह 25. नागासौमद्रम 26. मुडीशुब्बा हि 27. ग्रुटीना कप . 28. पृट्टापरथी हि 29. छपरा काल दाता गुड्डापा मदानूर यह 32, मेडक्र कह 33. भंगाड़ागुदम ही 34. बोनाकल्ली हद 35. बुरगामपडु हि 36. चट्टी हि दा ् नालगोंदा
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 आई  _

 «  गजापथीरनगरम

 .

 *

 »  पदेरू

 .  भीलगल

 «  निजामबाद

 ,  गोपालपत

 »  माणिकर्भंडर

 विजाग

 प्रकासम

 वासियानगरम

 विशाबापंतम

 निजामाबाद
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 .  रेबाना

 :  नेरेदीगोंडा

 »  नथावोलसों

 .  राणास्थलम

 .  कोथापलसा

 .  विजाग

 .  मदचाल  (2)

 .  उप्पल/तरनाका

 »  पारगी

 3  1985

 पूर्वी  गोदावरी
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 89.  नरसापुर  रोड़  ae!

 90.  विशाल  स्टील  प्लॉट  विशाख

 91.  विशाख  स्टील  सीडि

 92.  नाकापल्‍ली

 93.  अन्नदपुरम

 94.  श्रीहरपुरम

 95.  याल्लामनचली

 96.  चल्लापलम

 97.  नाकापल्‍ली

 98.  अटमाकुर  महबूबनगर

 99.  ईज  '

 100.  मखताल

 101.  कोलापुर
 4  हक

 102.  बिजानापलले  "6

 103.  देवरकादरा

 104.  अमनगोल

 105.  गुंदूर  गुंदूर

 है

 106.  भरट्टीपरेलू  ॥

 107.  परचेरला

 108.  अंकीरेड्डीपलम
 109.  नकारीकल्लू

 110.  कमंपुड़ी
 os

 111.  रामगुंडम  करीमनमर

 112.  कटरम  हे

 113,  गोदाबरीवानी  जहीं-..०  हि  ॥॒
 पहापल्ली

 धर्मारम 5
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 क्र०  सं०  स्थान  का  नाम

 1.  गुड्डप्पा
 2.  विजयवाडा  (8)

 3.  राजामुन्दरी  (3)

 11.  हैदराबाद/सिकन्दराबाद-क  (2)

 12.  है०सि०्बाद-ख  (2)

 13.  है०  सिथ्वाद-ग  (2)

 एल०  पी०  जी०

 क्र०  सं०  स्थात  का  छास

 29.  टादपतरी

 30.  त्रिपति

 31.  काकीनादा  (2)

 32.  है/०  सि०  बाद

 33.  जगतपयाल

 34.  करीमनगर  (2)

 35.  गुदीवादा
 36.  मछलीपतनम

 37.  अदोनी

 38.  मिरयालगुदा

 39.  निजामाबाद

 40.  चेराला

 41.  मरकापुर

 42.  भीमवरम

 43.  वारांगल

 53.  कादिरी

 54.  जाहिराबाद

 55.  बनारपत्ती

 56.  अनाकापलले
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 क्र०  सं०  स्थान  का  नाम

 29०

 3
 ०.
 ७

 ३

 ९?

 ०
 मूलुग
 वायुपूरी  क्रास  रोड़

 गूटी

 कलूरु
 चीलममाथुर

 चित्तुर

 खुदरा  बिक्तो  केना

 कऋ्र०  सं०  स्थान  का  नाम्र

 34.  गंगाधारा

 35.  अंगारा

 36.  अंबाजीपत

 49.  जुंगालापल्ली
 50,  निदामानुर
 51.  मखताल

 52.  उप्पल/तरंका
 53.  मेंदाकुर
 54.  पारगी

 55.  पलमाकुर
 56.  उप्यूगुटर
 57.  निरोदीगोंडा

 58.  नकारीकल्लू
 59.  सांवरीपट्ट
 60.  करमपुड़ी

 61.  कोथावलसा

 62.  अतीली

 63.  भायापदू
 64.  माणिकभण्डर

 65.  वरधानापटूटे
 66.  विजनापलल्‍ले

 लिखित  उत्तर

 की  तन  पता  चित  अकक  ०  कल  जन  नननत-+  |  अमन  २,७००
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 2260.  श्री  चिन्तासणि  जेमा  :

 श्री  अमर  सिह  राठवा  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  में  किसी  भी  किस्म  के  कोयले  से  बहु-प्रयोजनीय  गैस  के  उत्पादन  की
 ऊर्जा  की  दृष्टि  से  बचतपूर्ण  प्रौद्योगिकी  किस्म  की  पेशकश  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इसका  विकास  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 इंधन  तेल  और  इंधन  गैस  की  तथा  इंधन  गैस  की  कमी  की  समस्या  हल  करने  में  इससे

 कहां  तक  सहायता  मिलेगी  ?

 ऊर्जा  मंत्रो  बसंत  :  से  सामग्री  एकत्र  की  जा  रही  है  और

 पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 शीरा  के  दामों  में  वढ्ध

 2261.  भरी  लिम्तामणि  जेना  :  क्‍या  उदधोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  शीरे  के  दामों  में  हाल  ही  में  वृद्धि  हुई  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  वृद्धि  के  क्या  कारण

 उन  उद्योगों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिन  पर  इस  मूल्य  वृद्धि  से  प्रभाव  पड़ा  और

 [)  शीरे  के  दामों  में  हो  रही  वृद्धि  की  रोकथाम  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या  कदम

 उठाए  गए

 रसायन  और  पेड्रो  रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  के०  जयचन्द्र  :

 से  शीरे  का  मूल्य  शीरा  नियंत्रण  1961  के  अधीन  नियंत्रित  किया  जाता  सरकार

 ने  1975  के  पश्चात  शीरे  का  मूल्य  संशोधित  नहीं  किया

 आई०  एम०  एच०  औषधि  का  निर्माण

 62.  भो  बिजय  एम०  पाटिल  :  क्‍या  उद्योग  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आयात  की  जाने  वाली  दवाइयों  की  प्राथमिकता  सूची  क्या

 क्‍या  तपेदिक  के  रोगियों  के  लिए  आवश्यक  आई०  एन०  एच०  ओषधि  का  आवत
 किया  जाता  है  जबकि  भारत  इसका  निर्माण  करने  में  पर्याप्त  रूप  में  सक्षम  और

 सरकार  द्वारा  देश  में  ही  आई०  एन०  एच०  औषधि  का  निर्माण  करने  हेतु  क्या  कदम

 उठाने  का  विचार  है  ?
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 रसायन  ओर  पेट्रो  रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  के०  जयचखा  :  )
 सरकार  ने  इस  प्रकार  की  कोई  अग्नता  सूची  तैयार  नहीं  की  है  ।

 1984-85  में  उत्पादन  समस्याओं  के  कारण  कुछ  मात्रा  आयात  की  गई  वतंमान
 अपेक्षाएं  स्वदेशी  उत्पादन  द्वारा  पूरी  जा  सकती  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 मुख्य  डाकधरों  ओर  उप-डाकधरों  के  लिए  विभागीय  हमारतों  का  निर्माण

 2263.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उत्तर  पश्चिम  डाक  सकिल  ने  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  मुख्य  डाकधघरों

 और  विभागीय  उप-डाकघरों  के  लिए  विभागीय  इमारतों  के  निर्माण  हेतु  कोई  कार्यक्रभ  तैयार

 ५

 हि

 यदि  तो  सकिल के  प्रत्येक  संगठित  राज्य  के  लिए  संस्थाओं  के  नाम
 _

 क्या  हैं  जिनमें  उस  वर्ष  के  दौरान  इमारतों  का  निर्माण  शुरू  किया

 यदि  तो  इसके  कार्यक्रम  को  कौन-सी  तारीख  तक  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  की
 संभावना  और

 इस  काय॑
 के

 लिए  प्रस्तावित  संस्थाओं  के  जिलावार  नाम  क्‍या  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रास  निवास  मि

 ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  यह  निधियों  की  उपलब्धता  की  शर्ते  पर
 निर्भर  करता  है  ।

 भर  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 विवरण

 1985-86  के  दौरान  उत्तर  पश्चिणम  डाक  सकिल  में  शुरू  किए  जाने  वाले  भवन

 निर्माण  कार्य  को  राज्यवार  सूचो

 हरियाणा  राज्य  जिला

 1.  अम्बाला  प्रधान  डाकघर  अम्बाला

 2.  शदर  बाजार  उप  डाकघर  अम्बाला

 3.  बहादुरगढ़  मुख्य  डाकधर  रोहतक

 4.  एनआईटी  मुख्य  डाकघर  ऊर्ध्वाधर  फरीदाबाद

 5.  नांगल  चोधरी  उप  डाकगर  महेन्द्रगढ़

 पंजाब  राज्य
 ट

 ].  छन्‍्ना  मुख्य  डाफघर  लुधियाना
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 संघ  क्षेत्र  चण्डीगढ़

 1.  चण्डीगढ़  सेक्टर  9  उप  डाकघर  चण्डीगढ़

 2.  चण्डीगढ़  सेक्टर  29  उप  डाकधर  चण्डीगढ़

 3.  चण्डीगढ़  सेक्टर  30  उप  डाकघर  चण्डीगढ़

 हिमाचल  प्रदेश

 हमीरपर  मुख्य  डाकधर  हमी  रपुर

 2.  मंडी  उप  डाकघर  कुलु

 3.  रामपुर  बुसाहर  मुख्य  डाकधर  रामपुर

 4.  पालमपुर  मुख्य  डाकघर  कांगड़ा

 5.  पूह  उप  डाकघर  किननौर

 विभागेतर  उप-डाकघरों  और  विभागेतर  हाला  डाकधरों  के  दर्जे  बढ़ाना
 घटाना  और  बढ़ाना

 2264.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराहशर  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  डाक  अधिकारियों  ने  चालू  वित्त  बषं  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  किसी
 विभागेतर  उप  डाकघर  का  दर्जा  घजाकर  विभागेतर  शाखा  उप-डाकधर  किया  है  और  विभागेतर
 शाखा  डाकघरों  का  दर्जा  बढ़ाकर  विभागेतर  उप-डाकधर  किया  भौर

 यदि  तो  प्रत्येक  संबंधित  राज्य  के  प्रत्येक  डाक  सकिल  के  उप

 डाकघरों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनका  दर्जा  बढ़ाया  या  घटाया  गया  है  और  प्रत्येक  मामले  में  ऐसा
 किए  जाने के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी  हां  ।

 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 लघ  उद्योग  सेवा  संस्थान  को  दासा  खोलना

 प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  उद्योग  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  ने  लघु  उद्योग  संस्थान  की  हिमाचल  प्रदेश  में  हमीरपुर  में  एक  शाखा

 तथा  मेहतपुर  में  उसका  एक  विस्तार  केन्द्र  खोलने  के  लिए  मंजूरी  दे  दी

 यदि
 तो  उक्त  शाखा  और  केन्द्र  के  किस  तारीख  तक  खोल  दिए  जाने  की

 संभावना

 यदि  तो  इस  संबंध  में  किस  तारीख  तक  निर्णय  किए  जाने  की  संभावना  है  और

 इसमें  देरी  होने  के  क्या  कारण हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  से  लधु
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 उद्योग  सेवा  संस्थान  की  शाखा  हिमाचल  प्रदेश  के  हमीरपुर  और  एक  वितार  केन्द्र  मेहतपुर  नामक

 स्थान  पर  खोसमे  हेतु  अनुरोध  प्राप्त  हुए  हैं  जिनकी  अभी  जांच  की  जा  रही  है  |

 भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  में  मतक  कर्म  चारियों  के  आशितों  कौ  नियुक्ति

 2266.  श्री  बसुदेव  आचाये  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  वह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  कोयला  मजदूरी  के  अन्तगंत  1  1985  को  भारत

 कोकिंग  कोल  लिमिटेड  मृत  कर्मचारियों  के  आश्वितों  को  नियुक्ति  दिए  जाने  के  कितने
 मामले  लम्बित  पड़े  थे  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया  है  तथा  प्रत्येक  मामला  कितने  समय  से  संत

 पड़ा

 क्‍या  ऐसे  मामलों  को  निपटाने  के  लिए  क्रोई  अधिकतम  समयसीमा  निर्धारित  की  थई
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  केवल  नियमित  कर्मंचारियों  के  आश्वितों  के  मामलों  पर  विचार  किया  गया
 जबकि  राष्ट्रीय  कोयला  मजदूरी  में  ऐसा  कोई  उल्लेख  नहीं  और

 यदि  तो  नैमित्तिक  कर्मचारियों  को  अलग  रखने  का  क्या  औचित्य  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल
 पर  रख  दी  जाएगी  ।

 पूर्वी  क्षेत्र  में  तट  दूर  खुदाई  परियोजना  के  लिए  ठेका  देना

 2267.  श्री  अनन्त  प्रसाद  सेठी  :  कया  पेद्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  पूर्वी  क्षेत्र  में  अपनी  प्रथम  तट  दूर  खुदाई
 परियोजना  का  पूरा  ठेका  पर  अमरीकी  तेल  का  पता  लगाने  वाली  कम्पनी  को  देने  का  निर्णय  लिया

 और
 प्र

 यदि  तो  निर्णय  पर  पहुंचने  की  शर्तों  तथा  अन्य  निबन्धनों  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नबल  किशोर  :  जी

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कोलाधाट  टेलीफोन  एक्सचेंज  का  तवीकरण

 2268.  भरी  सत्ययोपाल  सिश्र  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सातवीं  पंच्रवर्षीय  योजना  अवधि  मे  कोलाघाट  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  मबीकरण
 का  कोई  प्रस्ताव  टेलीफोन  विभाग  के  पास  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  !
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 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राम  निव।स  :  जी  हां  ।

 वर्तमान  100  लाइन  के  मैनुअल  ए  सचेंज  को  नए  बोड  द्वारा  बदला

 उपरोक्त  को  मद्देनजर  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ताप  बिजली  शंयंत्रों  का  निर्माण

 2269.  थश्रो  मरलीधर  माने  :  क्या  ऊर्जा  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  तांप  बिजली  संयंत्रों  का  निर्माण
 आरम्भ  किए  जाने  की  संभावना

 यदि  तो  प्रत्येक  बिजली  संयंत्र  की  अनुमानित  लागत  तथा  क्षमता  क्‍या  होगी  और

 उसे  कहां  बनाया

 क्‍या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  अन्य  राज्यों  में  भी  ऐसे  बिजली  संयंत्र

 बनाए

 यदि  तो  आन्ध्र  कर्नाटक  तथा  गुजरात  में  किन  स्थानों  पर  बिजली

 संयंत्र  बनाए

 ($)  क्‍या  बिजली  संयंत्रों  क ेलिए  कोई  विदेशी  सहयोग  भी  और

 यदि  तो  इसके  लिए  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  आवश्यकता  होगी  ?

 विद्यूत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :  और  हां  ।

 ब्यौरा  निम्नानुसार  है

 स्कीम  क्षमता  मेगावाट  लगभग  अनुमानित  लागत
 रुपये

 इब  ताप  विद्युत  केर  4x210  888
 तलचेर  सुपर  ताप  वि०  केन्द्र  22500  955

 क्षेत्र  _

 भर  महाराष्ट्र  ,  आन्ध्र  कर्नाटक  ओर  गुज्रात  के  वे  स्थान  जहां  पर  ताप

 विद्युत  संयंत्र  निर्माणाधीन  में
 ये  स्थान  शामिल  हैं  :

 महाराष्ट्र
 आमन्प्न  प्रदेश  गुजरात

 1.  चन्द्रपुर  विस्तार  1.  विजयवाड़ा  विस्तार  1.  बानक  बोरी  विस्तार
 2.  उरण  गैस  टर्बाइन  विस्तार  2.  रामागुडम  सुपर  ताप  2.  सिक्‍तका  प्रतिप्ठापन
 3.  खापर  बेड़ा  विस्तार  विद्युत  केन्द्र  3.  गांधी  नगर  विस्तार

 4.  पारली  विस्तार  कर्माटक  4.  कऋछ  लिग्नाइट
 5.  ट्राम्बे  1.  रायचूर  ताप  वि०  के०

 2.  रायचूर  ताप  वि०  के०
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 केन्द्रीय  विद्यत  प्राधिकरण  ने  कर्नाटक  और  गजरात  में  कुछ  नई  ताप  विद्युत
 सस्‍्कीमों  की  तकनीकी-अआर्थिक  स्वीकृति  दे  दी  है  ।

 (४)  और  ताप  विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए  समय-समय  पर  विश्व  बेक  ग्रुप  से

 सहायता  ओर  अन्य  बाह्य  सहायता  प्राप्त  की  जा  रही  विदेशी  सहायता  की  सही  मात्रा  को  तभी

 तभी  पता  लग  पाता  है  जबकि  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  जाता  है  ।

 बिश्युत  परियोजनाओं  को  ऊंचो  लागत  और  उसमें  खगने  बालो  अधिक  समयावधि

 2270.  श्री  लक्ष्मण  सलिक  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  उन्होंने  विद्युत  इंजीनियरों  से  कुल  परियोजना  प्रबंध  तकनीक  ओर  कम्प्यूटरीकृत
 संचालन  प्रणाली  द्वारा  विद्युत  परियोजनाओं  की  उच्च  लागत  और  उसमें  लगने  वाली  अधिक

 वधि  को  कम  करने  के  लिए  कहा  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  नीति  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  आरिफ  मोहम्मद  :  ओर  राज्यों  के  बिच्युत
 मंत्रियों  क ेहाल  ही  के  सम्मेलन  के  दौरान  निर्माणाधीन  परियोजनाओं  की  उच्च  लागत  को  ओर

 समय  से  अधिक  अवधि  लगने  को  कम  करने  के  लिए  प्रभावशाली  मानिटरिंग  करने  की  आवश्यकता
 पर  जोर  दिया  गया  राज़्यों  स ेअनुरोध  किया  गया  था  कि  वे  परियोजना  क्रियान्वयन  के
 निक  तकनीकों  का  समुपयोजन  करते  हुए  परियोजनाओं  को  समयानुसार  पूरा  करना  सुनिश्चित  करे  ।
 मानिटरिंग  करने  की  पद्धति  समस्याओं  का  पता  लगाने  ओर  इनका  समाधान  करने  क॑  अनुकूल  होनी

 चाहिए  जो  कि  सख्ती  से  पालन  किए  जा  रहे  कार्यक्रम  के  विरुद्ध  होती  है  ।
 हु

 ऊर्जा  के  मए  तथा  थार-बआार  इस्तेमाल  किए  जाने  वाले  ज्लोतों  के  प्रयोग  को  प्रोत्साहम

 2271.  भी  लक्ष्मण  मलिक  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्रो  यट्‌  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  का  ऊर्जा  के  नये
 तथा

 बार-बार  इस्तेमाल  किए  जाने  वाले  ल्रोतों  को

 प्रोत्साहित  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाने  का  बिच्रार

 इस  समय  क्या  वित्तीय  प्रोत्साहन  उपलब्ध

 क्या  इस  समय  इस  संबंध  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया

 यदि  इस  समय  ऐसे  बायो-गंस  संयंत्रों  की  संख्या  कितनी  है  जो  काम  नहीं  कर

 रहे  और
 ॥॒

 (8)  सौर  तापीय  प्रणालियों  की  लागत  कम  करने  तथा  इन्हें  और  आकर्षक  बनाने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाये  जाने  का  विचार  है  ?

 ऊर्जा  मंडो  बसंत  नए  ओर  नवीकरणीय  ऊर्जा  के  स्रोतों  क ेउपयोग  को

 प्रोत्साहन  देने  के लिए  उठाएं  गए  कदमों  में  तकनीकी  परामश्श  और  सहायता  नवीकरणीय  ऊर्जा

 प्रणालियों  और  उपकरणों  के  निर्माण/स्थापना  के  लिए  राजसहायता  ओर  अन्य  आधिक

 प्रदर्शन  कार्यक्रमों  की  व्यवस्था  ग्रामीणों  के  लिए  प्रशिक्षण  सेमिनारों  के  माध्यम  से
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 जानकारी  रेडियो  एवं  राज्य  नोडल  एजेंसियों  ओर  क्षेत्रीय

 कार्यालयों  को  स्थापित  करना  और  उपयोग  करना  सम्मिलित  विद्यमान  कार्यक्रमों  के  ज्यादा
 क्षेत्रों  में  विस्तार  को  बढ़ाने  के  लिए  और  इसकी  लागतों  को  कम  करने  ओर  इन  उपकरणों  की

 कार्यकुशलता  को  अनुसंघान  एवं  विकास  के  माध्यम  से  सुधारने  के  लिए  लगातार  प्रयत्न  किए
 भा  रहे  हैं  ।

 राजस्व  प्रोत्साहन  जो  अब  उपलब्ध  हैं  कुछ  प्रणालियों/3पकरणों  के  लिए  राजसहायता
 उद्योगों  के  लिए  आयकर  को  ऊंची  दरों  का  अवमूल्यन  और  इन  प्रणालियों  में  से  कुछ  को  प्राथमिक

 रूप  से  बेंकों  से  ऋण  देने  के लिए  सम्मिलित  करना  है  ।  इन  प्रणालियों  में  से  कुछ  उत्पादन-कर  से

 मुक्त  वायु  विद्युत  चालित  दुपहियों  या  तिपहिया  आदि  के  लिए  स्थायी  मेगनेट  क्षेत्र

 डी  सी  मोटरों  पर  सीमा  कर  लगाया  गया  बड़ी  संख्या  में  राज्य  सरकारें  भी  इन  मदों  को

 बिक्री  कर  से  मुक्त  कर  चुकी  हैं  ।

 और  जी  हां  ।  1984-85  में  तीन  स्वतंत्र  एजेंसियों  द्वारा  किया  गया  बायो-गैस
 संयंत्रों  का  मूल्यांकन  हिमाचल  पंजाब

 कौर  तमिलनाडु  में  सांख्यकीय  नमूने  संयंत्रों  के लिए  किया  गया  मह  दर्शाता  है  कि  केवल

 12.9  प्रतिशत  बिना  काम  करते  हुए  पाए  गए  और  इनमें  से  बहुतों  में  केबल  गौण  संधालन
 सम्बन्धी  समस्याएं  थीं  ।

 (¥)  सोर  तापीय  प्रणालियों  की  लागत  को  कम  उनकी  कार्यकुशलता  में  सुधार  करने

 श्लौर  उनको  और  ज्यादा  लोक  प्रिय  बनाने  के  लिए  अनुसंधान  ओर  विकास के  प्रयत्न  लगातार  किए
 जा  रहे  कुछ  निर्माताओं  ने  अच्छी  प्रतियोगिता  का  सृजन  करने  और  लागतों  को  घटाने  के  लिए
 सौर  तापीय  प्रणालियों  के  उत्पादन  ओर  स्थापना  की  जिम्मेदारी  ली  इन  प्रणालियों  के  लिए
 मार्केट  का  उत्तेजन  लागत  को  घटाने  के  लिए  भावश्यक  अधिक  मात्रा  में  उत्पादस  को  बढ़ायेगा  ।
 मानक  और  टिकाऊ  वस्तुओं  के  सुगम  उत्पादन  को  दृष्टि  में  रखकर  अपा  रंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  विभाग
 तकनीकी  मार्ग-निर्देशन  जारी  कर  चुका  है  ।

 बर्ष  1984-85  के  दोरान  औधधियों  का  उत्पादन  आर  खपत

 2272.  श्री  विष्णु  मोदी  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  बल्क  औषधियों  के  नाम  कया  हैं  जिन  पर  थोक  मूल्य  सूचकांक  आधारित

 आधार  वर्ष  के  दौरान  प्रत्येक  औषधि  का  उत्पादन  और  उनका  प्रति  किलोग्राम  मूल्य
 कितना  था  तथा  वर्ष  1984-85  के  दौरान  उनका  उत्पादन  और  मूल्य  कितना  और

 आधार  वर्ष  के  दौरान  देश  में  प्रत्येक  औषधि  का  कुल  कितमी  खषत  हुई  ओर  वर्ष

 1984-85  के  दौरान  यह  खपत  कितनी  थी  ?

 श्सायन  और  पेट्रो-रसायन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  आर०  के०  जवचमा  :

 से  उपलब्ध  सीमा  तक  सूचना  संलरन  विवरण  में  दी  गयी  है  ।  आधार  वर्ष  के  दोरान  निर्दिष्ट

 भ्रौषधों  के  उत्पादन  उनके  उपयोग  तथा  उनके  मूल्य  के  सम्बन्ध  में  ब्यौरे  उपलब्ध  नहीं

 132



 13  1907  लिखित  उत्तर

 विवरण

 ऋमांक  प्रपुंज  औषध  का  नाम  1984-85  वर्ष  1984-85  के  दौरान  डी०  पी०
 के  दोरन  सी०  ओ०  के  अधीन  मिर्धारित

 मूल्य  (र०/किग्ना ०)
 अमोडियाक्वीन  19 2.56  525.00

 2.  क्‍्लोरमफेनिकोल  पाउडर  56.00

 3.  आई०  एन०  एच०  अनुपलब्ध  2.56  *

 4.  बेन्जाइल  प्रोकेन  पेनिसिलिन  अनुपलब्ध  856.7

 5.  पी०  ए०  एस०  और  साल्‍्ट  99.92  ए०  एस०
 105.34  ए०  एस०

 127.20  पी०  ए०
 एस०  )

 100.40  बी०  पी०

 ए०
 6.  क्वीनाइन  साल्ट  अनुपलब्ध  1632.53

 4.  स्ट्रेप्टोमाइसिन  235.06  847.42

 8.  सोडियम  सेलिसाइलेट  अनुपलब्ध  शून्य
 9.  टेद्रासाइक्लीन  एच०  सी०  एल०  227.94  801.49

 10.  विटामिन  ए  60.58  730.00/1000  एम०  भाई०

 एम०  यू०)_यू०  ए  एसिटेट  ड्राइ
 पाउडर  0.5  एम०  आई०  यू०
 प्रति

 716.00/1000  एम०  आई०

 यू०  ए  आयली

 11.  विटामिन  136.16  124.87  ग्राम

 कि०  ग्रा०  मिन  )
 ग्राम

 बालामाइन  )

 12.  विटामिन  स्री  716.23  विटामिन  सी  प्लेन  154.69

 219.50
 200.3  विटामिन

 विटामिन  सी  कोएटेड  160.69/
 230.50

 206.37  विटामिन

 ॒  --  ----  --  -..

 +  383
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 उवरक  उत्पाद  ओर  विद्युत  निर्माण  के  लिए  गस  का  उपयोग

 2273.  भ्री  महेन्द्र  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  जयपुर  टाटा  इन्स्टीट्यूट  आफ  एनर्जी  नई  दिल्‍ली  के  तत्वावधान  में
 ऊर्जा  पर  दो  दिन  की  एक  कार्यशाला  का  आयोजन  किया  गया  था  जिसमें  सरकार  के  वरिष्ठ
 अधिकारियों

 और  विश्व  बैंक  तथा  एशियन  विकास  बैंक  तथा  एशियन  विकास  बैंक  के  विशेषज्ञों  ने
 भाग  लिया  और  उन्होंने  उर्वरकों  के  उत्पादन  तथा  विद्युत  निर्माण  आदि  के  लिए  गँस  का
 उपयोग  करने  के  प्रयोजन  से  गैस  के  केवल  सुस्थिर  तथा  प्रमाणित  संसाधनों  के  आधार  पर  निवेश  के
 हक  में  मत  प्रकट  किया  और  प्राकृतिक  गँस  की  आयोजन  तथा  इस्तेमाल  के  लिए  10  से  15  5  वर्ष
 की  सीमा  अवधि  निर्धारित  करने  का  सुझाव

 यदि  तो  उस  पर  क्‍या  निश्चित  सुझाव  तथा  टिप्पणियां  की  और

 इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  :

 और  1985  में  जयपूर  में  टाटा  एनर्जी  रिसर्च  इन्स्टीट्यूट  द्वारा  आयोजित  दो

 दिवसीय  वार्षिक  कायंशाला  में  ऊर्जा  नीति  के  मुद्दों  पर  विचार-विमर्श  किया  गया  तथा  इसमें  भारत

 में  प्राकृतिक  गैस  के  विकास  के  बारे  में  विशेष  रूप  से  उल्लेख  किया  गया  ।  भारत  तथा  विश्व  में

 ऊर्जा  क्षेत्र  में  प्राकृतिक  गैस  की  भूमिका  पर  सामान्य  रूप  से  टिप्पणी  की  गई  ।  यह  देखा  गया  कि

 इसकी  अनुमानित  उपलब्धता  के  आधार  पर  प्राकृतिक  गंस  आने  वाले  वर्षो  में  आज  की  तुलना  में

 एक  बड़ी  सीमा  तक  अन्य  हाइड्रोकार्बनों  का
 विकल्प  होगी  ।

 सरकार  आने  वाले  वर्षो  में  प्राकृतिक  गैस  का  उत्पादन  बढ़ाने  तथा  इसका  विभिनन

 यथा  पेट्रोकेमिकल्स  आदि  में  इसके  अनुकूलतम  उपयाग  के  लिए  सरकार  कदम  उठा

 रही  है  ।

 सहदायिकी  सम्पत्ति  में  महिलाओं  को  बराबर  का  अंश  प्रदान  करने
 के  लिए  विधान

 2274.  श्री  एस०  एस०  भट्टस  :  क्‍या  विधि  ओर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  सहदायिकी  सम्पत्ति  में  महिलाओं  को  बराबर  का  अंश  प्रदान  करने  के

 लिए  कोई  विधान  पर  पुरःस्थापित  करने  के  प्रस्तावों  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  यह्‌  विषय  किस  प्रक्रम  पर  है  ?

 विधि  ओर  म्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  आर०  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 गुज  रात  में  खादी  और  प्रामोद्योग  को  लोकप्रिल  बनाने  के  लिए  कदम

 2275.  भो  अमर  सिंह  राठवा  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  गुजरात  में  खादी  और  प्रामोद्योग  लोकप्रिय  नहीं

 3934
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 यदि  तो  इसके  मुख्य  कारण  क्या

 इस  उद्योग  को  विशेष  रूप  से  देश  के  पिछड़े  तथा  आदिवासी  क्षेत्रों  में  गरीब  लोगों  का

 उत्थान  करने  के  लोकप्रिय  बनाने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  और

 अनुभव  प्राप्त  करने  तथा  नई  तकनीकी  सीखने  के  लिए  बुनकरों  को  प्रशिक्षण  देने  हेतु
 सरकार  द्वारा  क्‍या  विशेष  व्यवस्था  की  गई  है  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  गुजरात  राज्य  में

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  काफी  लोकप्रिय  हैं  ।  वर्ष  1983-84  में  खादी  के  उत्पादन  का  मूल्य  लगभग

 966  लाख  रुपये  और  ग्रामोद्योगों  के  उत्पादन  का  मूल्य  लगभग  3393  लाख  रुपये  था  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  देश  में  खादी  तथा  ग्रामोद्योगों  को  लोकप्रिय  बनाने  के

 लिए  हरसंभव  सहायता  प्रदान  कर  रहा  आयोग  द्वारा  पिछड़े  और  आदिवासी  क्षेत्रों  के  लिए
 सहायता  के  विशेष  उदारीकृत  ढांचे  तैयार  किए  गए  आयोग  ने  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  कार्यक्रमों

 को  विभागीय  रूप  से  चलाने  के  लिए  इन  क्षेत्रों  में  क्षेत्रीय  कार्यालय  भी  खोले  हैं  तथा  इसने  पूर्वोत्तर
 क्षेत्रों  में  इन  क्षेत्रों  की  औद्योगिक  विभवसम्पन्नता  के  सम्बन्ध  मे  अध्ययन  भी  किए  हैं  ।

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  परम्परागत  बुनकरों  के  प्रशिक्षण  के  लिए  और  संस्थाओं
 को  सुधरे  हुए  करघे  चलाने  हेतु  निधियां  प्रदान  कर  रहा  नये  बुनकरों  को  प्रशिक्षित  करने  के

 लिए  चार  प्रशिक्षण  केन्द्रों  में  एक  वर्षीय  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  भर  बुनकरों  की  आय  बढ़ाने  के

 लिए  उन्हें  200  रुपये  प्रति  मास  वजीफा  भी  दिया  जाता  है

 लघ॒  औद्योगिक  एककों  को  सप्लाई  किए  गए  कोयले  की  किस्म
 के  सम्बन्ध  में  शिकायतें

 2276.  श्री  विजय  एन०  पाटिल  :

 श्री  वसदेय  आचार्य  :

 क्या  अर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  कोल  इंडिया  लिमिटेड  को  लधु  औद्योगिक  एककों  को  सप्लाई  किए  गए  कोयले
 की  किस्म  के  बारे  में  बहुत-सी  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  घटिया  किस्म  का
 सप्लाई  किया  गया  कांच  और  सिरेमिक  उद्योगों  के  लिए  उपयुक्त  नहीं

 और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री
 वसंत

 :  से  कोयले  की  किस्म  और  कोयले  में  फालतू  पदार्थ
 होने  के  बारे

 में
 कोयला  उपभोक्ताओं  ओर  चीनी-मिट्‌टी  उद्योग  से  कुछ  शिकायतें

 .  मिली  उपभोक्ताओं  को  कोयले  की  ठीक  क्वालिटी  की  सप्लाई  को  अत्यधिक  महत्व
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 देती  रही  किस्म  से  संबंधित  शिकायतों  पर  अनुवर्ती  कारंवाई
 के  लिए  लगातार  निगरानी  रखी

 ज!्ती  है  और  दोषी  कमंचाश्यों  के  विरुद्ध  सख्त  कार्रवाई  की  जाती  लगातार  पय॑वेक्षण  के
 शिकायतों  की  संख्या  में  काफी  कमी  आई  है  ।

 सभी  ओऔद्योगिक  सक्षम  प्राधिकारियों  द्वारा  उनके  लिए  नियत  परिमापों  के
 कोयले  के  लिए  संयुजित  हैं  और  सप्लाई  यथासंभव  तदनुसार  ही  की  जाती  शीशा  और

 चीनी-मिट्टी  उद्योगों  को  उच्च  ग्रेड  का  कोयला  चाहिए  जो  अधिकांशतः  रानीगंज  और  साउथ

 कर्णपुरा  क्षेत्र  का  होता  चूंकि  इन  कोयला  क्षेत्रों  से भाप-फोयला  कम  मिल  पाता  इसलिए  इन

 उद्योगों  की  जरूरत  अन्य  कोयला  क्षेत्रों  से  बेहतर  प्रेड  का  कोयला  लेकर  पूरी  की  जाती  हैं  ।  कोयले
 को  ठीक  आकार  देने  और  फालतू  सामग्री  निकलना  सुनिश्चित  करने  के  कोयला-रख-रखाव

 संयंत्रों  के  निर्माण  के  लिए  एक  क्रैश  कार्यक्रम  बनाया  गया  इस  बीच  कोयला  कंपनियों  को

 यह  निदेश  दिया  गया  है  कि  वह  आदमी  लगाकर  बड़े  आकार  के  कोयले  तुड़वाएं  और  फालतु
 सामग्री  कोयले  से  अलग  कराएं  ।  कोयले  के  ठीक  किस्म  और  आकार  का  लदान  सुनिश्चित  करने  के

 अधिकांश  गैर-महत्वपूर्ण  क्षेत्र  के  भौद्योगिक  उपभोक्ताओं  को  संयुक्त  नमूना  प्रणाली  के  अधीन
 लाया  जा  रहा  वैगतों  के  लदान  के  समय  निरीक्षण  की  सुविधा  उन  उपभोक्ताओं  को  भी  दी
 गई  है  जो  इस  सुविधा  का  लाभ  उठा  सकते  हैं  ।  प्रत्येक  कोयला  कंपनी  में  नियंत्रण  एककਂ
 स्थापित  किया  गया  है  और  विवाद  के  मामलों  निर्णय  देने  क ेलिए  कोयला  नियंत्रक  को
 घिक  प्राधिकारी  घोषित  किया  गया  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  कोयले  का  उत्पादन

 2277.  डा०  फ्ररेणु  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ॥  क्‍या  पश्चिग  बंगाल  की  खानों  में  वर्ष  1977-78  से  1984-85  के

 के  दौरान  कोयले  के  उत्पादन  में  कमी  आई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  भौर  उसके  कया  कारण

 उक्त  अवधि  के  दौरान  अन्य  कोयला  उत्पादक  राज्यों  का  तुलनात्मक  कार्य  निष्पादन
 कसा  औ

 पश्चिम  बंगाल  में  कोयले  के  उत्पादन  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये

 हैं/उठाने  का  विचार  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  और  पश्चिम  बंगाल  की  खानों  में  कोयले  का

 उत्पादन  वर्ष  1977-78
 के  22.96  मि०  टन  से  घटकर  वर्ष  1984-85  में  19.00  मि०  टन  हो

 गया  इन  कोयला  वार  उत्पादन  निम्नलिखित है  :--

 टटनों

 वर्ष  उत्पादन

 1  2
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 1  2

 1978-79  19.83

 1979-80  18.29

 1980-81  19.74

 1981-82  2  19.01

 1982-83  19.07

 1983-84  19.27

 1984-85  19.00

 पश्चिम  बंगाल  की  अधिकांश  खानें  ईस्टर्न  कोलफीड्ल्स  लि०  के  प्रशासनिक  अधिकार-क्षेत्र  में

 आती  हैं  ।  इन  खानों  के  उत्पादन  में  कमी  के  कारण  निम्नलिब्ित  हूँ  :--

 (1)  पूर्वी-क्षेत्र  में  प्रतिकूल  कार्य  वातावरण  ।

 (2)  भ॑  डारों  के  खाली  होते  जाने  के  कारण  चालू  खानों  में  खनन-कार्य  की  कमी  ।

 (3)  दोहन  के  लिए  अछूते  अंचलों  का  सीमित  मात्रा  उपलब्ध  होता  ।]

 (4)  भूमि-अधिग्रहण  के  सामले  में  ईस्टर्न  कोलफील्ड्स  लि०  द्वारा  कठिन  समस्याओं  का
 सामना  करना  जिसके  परिणामस्वरूप  नई  खानें/परियोजनाएं  शुरू  करने  में  बिलम्ब  ।

 (5)  पश्चिम  बंगाल  की  कोयला-खानों  को  बिजली  की  सप्लाई  मिलने  में  अत्यधिक

 कठिनाई  ।

 जिन  अन्य  कोयला  उत्पादक  राज्यों  में  कोल  इंडिया  लि०  काम  करता  है  उनमें  कोयले

 का  उत्पादन  निम्नलिखित  है  :--

 मिलियन  टनों
 --++++5  -  दया

 राज्य  77-78  78-79  79-80  80-81  81-8  2-83  83-84  84-85

 बिहार  39.05  39.46  39.76  43.82  48.23  50.53  49.44  50.82

 उड़ीसा  2.06  2.60  2.57  3.24  3.33  3.46  4.19  5.44

 मध्य  प्रदेश  20.46  22.00  25.93  27.84  30.74  36.34  36.35  41.75

 महाराष्ट्र  3.56.  4.32  4.75  5.77  6.89  7.80  8.82  10.30

 उत्तर  प्रशे  0.5  0.60  1.20  1.75  2.04  2.37  2.55  2.70

 असम  0.62  0.62  0.56  0.61  0.70  0.71  0.80  0.81
 oe  तन  अनशन  न  अनाओ

 पश्चिम  बंगाल  में  कोयले  के  उत्पादन  में  सुधार  लाने
 के लिए  उठाए  गए  कुछ  मुख्य

 कदम  यह  हैं

 अं
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 (1)  कानून  एवं  व्यवस्था  की  स्थिति  में  सुधार  लाने  और  नई  परियोजनाओं  के  खोले  जाने

 में  स्थानीय  यूवकों  द्वारा  उत्पन्न  बाधाओं  से  बचने  के  लिए  समय-समय  पर  राज्य  सरकार  का

 सहयोग  मांगा  गया  है  ।  आपसी  बातचीत  और  समझ  के  कानून  और  व्यवस्था  की

 समस्या  काफी  हद  तक  सुधर  गई  है  ।

 ee

 (2)  दिनांक  31-3-1985  तक  स्वीकृत  रु०  2  करोड़  और  इसके  ऊपर  की  लागत

 वाली  कुछ  परियोजनाएं  33  इनकी  कुल  स्वीकृत  क्षमता  25.93  शि०  टन  यहां  4.92  मि०

 टन  क्षमता  और  रु०  48.08  करोड़  की  लागत  वाली  जो  तीन  परियोजनाएं  1980  80  में  खोले  जाने

 के  लिए  निर्धारित  की  गई  थीं  और  स्थानीय  युवकों  के  विरोध  के  कारण  नहीं  खोली  जा  सकी

 वे  हाल  ही  में  शुरू  की  गई  हैं  ।  इन  परियोजनाओं  का  वर्ष  1984-85  में  वास्तविक

 केवल  2.61  मि०  टन  था  ।

 (3)  इष्टतम  उत्पादन  प्राप्त  करने  के  लिए  विद्यमान  भूमिगत  परियोजनाओं  में
 जिलोंਂ  का  पुनगंठन  कर  दिया  गया

 (4)  ओपेनकास्ट  परियोजनाओं  में  भारी  मिट्टी  हटाने  वाली  मशीनों  की  उपलब्धता  और

 उनके  उपयोग  में  सुधार  किया  गया  है  ।

 (5)  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  बनाए  गए  हैं  और  उन्हें  कार्यान्वित  किया  गया

 (6)  नई  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  लिए  उनके  कार्यान्वयन  में  होने  वाले  विलम्ब  को
 बचाने  के  लिए  एक  कार्यान्वयन  और  निगरानी  प्रणालीਂ  शुरू  की  गई

 (7)  भूमिगत  खनन  में  नवीनतम  प्रौद्योगिकी  लागू  करने  के  लिए  सोवियत  रूम  और  ब्रिटेन
 की  तकनीकी  सहायता  के  साथ  कुछ  कठिन  नई  परियोजनाओं  का  काम  हाथ  में  लिया  गया  है  ।

 विभिन्‍न  राज्यों  में  सरकारी  क्षेत्र  के  विभिन्‍न  उपक्रमों  में  पूंजी  निवेश

 2278.  श्री  एस०  एम०  भट्टस  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  विभिन्‍न  राज्यों  में  विभिन्‍न  सरकारी  उपक्रमों

 आदि  में  किये  जाने  वाले  केन्द्रीय  पूंजी  निवेश  का  ब्यौरा  क्‍या

 जनसंख्या  के  आधार  पर  पूंजी  निवेश  का  अनुपात  क्या  और
 विभिन्‍न  उद्योगों  आदि  पर  योजना  अवधि  के  दौरान  इन  राज्यों  में

 कितनी  ओर  धनराशि  खर्च  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  सातवीं
 पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  कितना  पूंजी  निवेश  किया  जायेगा  तथा  सातवीं  योजना  के  दौरान
 उसका  राज्यवार  एवं  उद्योगवार  संवितरण  क्या  यह  इस  अवस्था  में  यथार्थ  रूप  से  बताना
 सम्भव  नहीं  है  ।

 दासोदर  नदी  तट  से  कोकिंग  कोल  निकालने  हेतु  परियोजना

 2279.  भ्री  प्रिय  रंजन  दास  सुंशी  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ,  क्‍या  सरकार  ने  दामोदर  नदी  तट  से  मध्यम  कोकिग  कोल काल  के  भण्डार  निकालने  हेतु
 कोई  परियोजना  बनाई

 यदि  तो  परियोजना  का  ब्यौरा  बया  है  और  उसकी  मुख्य  बातें  क्या

 138



 12  1907  लिखित  उत्तर

 हुआ
 परियोजना  के  कार्यान्वयन  में  क्या  बाधायें  भा  रही  और

 परियोजना  के  कार्यान्वयन  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं/उठाये  जाते  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रों  बसंत  :  से  एक  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  सरकार  के
 विज्चाराधीन  है  जो  इस  समय  वर्तमान  दामोदर  नदी  की  घारा  के  नीचे  बन्द  पड़े  मीडियम  कोक  कर
 कोयले  की  लगभग  60  मि०  टन  मात्रा  निकालने  के  लिए  दामोदर  नदी  की  धारा  बदलने  कं  लिए
 है  ।  बदली  जाने  वाली  धारा  की  लम्बाई  6.5  कि०  मी०  और  नया  संयुजन-मार्ग  लगभग  3.37
 कि०  मी०  लम्बा  है  ।  परियोजना  की  कुल  अनुमानित  लागत  लगभग  Fo  175  करोड़  है  भौर  इसके

 पूरा  होने  का  अनुमानित  समय  लगभग  6  वषं  दामोदर  नदी  की  धारा  को  बदलने  के  बाद
 उपलब्ध  कोयला  भंडार  को  निकालने  का  काम  विद्यमान  बोकारों  और  कारगली  ओपेनकास्ट  खानों
 के  खनन-स्थलों  का  विस्तार  करके  दिया  जाएगा  ।  इस  प्रकार  निकालने  के  लिए  उपब्न्ध  कोवले  का

 कुल  कोयले  की  वर्तमान  बिक्री  कीमत  के  आधार  पर  लगभग  रु०  1500  करोड़  होगा  ।
 »  2.00  करोड़  की  एक  अग्रिम  कारंवाई  योजना  पहले  ही  स्वीकृत  हो  चुकी  है  ताकि

 आरंभिक  काम  किए  जा  सऊ  यथा  भूमि  पहु  चने  के  लिए  सड़कें  तथा  वाहनों  की

 खरीद  और  आरंभिक  भवन  निर्माण  ।  मुख्य  परियोजना  रिपोर्ट  पर  अभी  सरकार  की  मंज्री  मिलनी

 बाकी  है  ।  इस  बीच  कोयला  कंपनी  को  यह  सलाह  *“र  गई  है  कि  नदी  बदलाव  परियोजना  के

 कार्यान्वयन  के  तरीकों  की  रूपरेखा  तैयार  कर  ले  ।

 राजस्थान  में  लिग्नाइट  का  भण्डार

 2280.  श्री  वृद्धि  चन्द्र  जन  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  उन  स्थानों  के  नाम  क्या  जहां  प्रचुर  मात्रा  में  लिग्नाइट  पाया  जाता

 हएए॑एएएाा  जमप-+  —
 इस  नदी  तट  पर  इस  प्रकार  का  कितना  और  कितने  मूल्य  का  कोकिंग  कोल  पढ़ा

 राजस्थान  में  लिग्नाइट  के  लिए  सर्वेक्षण  तथा  खोज  के  संबंध  में  अब  तक  क्या  प्रगति

 हुई
 कि

 राजस्थान  में  किस  किस्म
 का

 और  कितना  लिग्नाइट  पाया  गया  है  और  इन  स्थांगों

 के  नाम  क्‍या  जहां  यह  पाया  गया  और

 इस्र  लिग्नाइट  का  उपयोग  किस  प्रकार  और  कब  तक  उपयोग  करने  का  विचार  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  तमिलनाडु  के  दक्षिण  अरकाट  जिले  में  नेवेली  में

 लिग्नाइट  बहुतायत  से  पाया  जाता  लिग्नाइट  भंडार  मिलने  की  सूचना  निम्नलिखित  राज्यों  से

 भी  मिली  है  :-

 (i)  गुजरात--ज्यादातर  कच्छ  जिले  में  ।  ॥

 (४)  राजस्थान--बीकानेर  जिले  के  पालना  और  गुर्धा  बाड़मेर  जिले  के  कापुर्दी  में  भौर
 नागौर  जिले  के  मरटा  रोड  में  ।

 है

 (॥)  जम्मू  एवं  काश्मीर--जिला  बारामूला  में  निकाहोम  ।

 राजस्थान  में  लिग्नाइट  के  सर्वेक्षण  एवं  समन्‍्वेषण  के  लिए  विभिन्न  अधिकरण

 139



 लिखित  उत्तरे  ु  ह  3  1984

 राजस्थान  सरकार  की  सहायता  कर  रहे  हैं  जैसे  नैवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  खमिज

 समन्वेषण  निगम  भारतीय  भूव॑ज्ञानिक  राष्ट्रीय  भूभोतिकी  अनुसंधान
 केन्द्रीय  खान  आयोजन  एवं  डिजाइन  संस्थान  लिमिटेड  भादि  ।  ऐसा  करने  के  पीछे  उद्देश्य  यह  है  कि

 लिग्नाइट  के  समन्वेषण  के  लिए  खनन  योग्य  भंडार  का  पता  लगाया  जा  सके  ।  अभी  तक  78,226

 मीटर  की  ड्िलिंग  की  गई  जिसमें  563  बोर  हाल  हुए  हैं  ।

 राजस्थान  में  पाए  गए  लिग्नाइट  की  मात्रा  एवं  किस्म  का  अनुमान  नीचे  दिया

 शया  है  :--
 5].  औै-33-+>>+++++«

 स्थान  मात्रा  किस्म

 के०  कलो०/कि०  ग्राम

 13.65  2600
 योग्य

 गुरधा  15.00  2650

 (1:15  लिग्नाइट  :  ऊपरी

 मलबा

 मर्टा  रोड  23.90  2690

 मलबा

 कापुर्दी  56.84  2700
 किया  जाना

 नी  तद-.क्‍त--त+त3+
 :  खवच़्ेििक्ंनच

 पालना  स्थित  लिग्नाइट  को  सरकारी  क्षेत्र  के  एक  विद्युत  घर  (2260  में
 प्रयोग  करने  का  प्रस्ताव  अभी  खनन  की  साध्यता  एवं  अन्य  क्षेत्रों  की  लिग्नाइट  के  उपयोग  के
 सम्बन्ध  में  अनेक  तकनीकी  एवं  आशिक  मुद्दों  का  समाधान  होना  बाकी  है  ।

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  के  अन्तर्गत
 आस्तियों  की  सीमा  का  पुम्म्‌  ल्यांकम

 2281.  भ्री  बालासाहेब  विशे  पाटिल  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  एकाधिकार  तथा  अबरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  के
 अम्तगंत  बड़े  ओद्योगिक  गुहों  की  आस्तियों  की  वर्तमान  सीमा  के  कारण  उनको  हो  रही  कठिनाइयों
 का  वास्तविक  अनुमान  लगाये  जाने  की  आवश्यकता

 कया  सरकार  का  विद्यार  स्थिति  का  पुनमूं  ल्‍्यांकन  करने  का  और

 कदि  सो  इस  सम्बन्ध  में  कब  निर्णय  लिया  जाना  है  ?
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 उच्चोग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  ओर  सरकार  ने  पहले
 इस  आधार  के  मूल्यांकन  पर  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार

 1985  एकाधिकार  तथा  अवरोध  व्यापारिक  व्यवहार  उपक्रमों  को  आस्तियों  की

 न्यूनतम  प्रभाव  सीमा  को  20  करोड़  रुपये  से  100  करोड़  रुपये  तक  बढ़ा  दिया  है  ।

 प्रश्न  ही  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 उड़ीसा  में  खादी  तथा  प्रामोद्योग

 2282.  भरी  चिन्तामणि  जेना  :  क्‍या  उद्चोग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 क्‍या  यह  सच  है  कि  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  के  वित्तीय  और  तकनीकी  सहायता
 से  उड़ीसा  में  प्रारम्भ  किये  गये  19  ग्रामोद्योगों  से  अच्छे  परिणाम  प्राप्त  नहीं  हुए

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  देश  विशेष  रूप  से  उड़ीसा  में  जो  कि  देश  का  सर्वाधिक  पिछड़ा  हुआ
 राज्य  खादी  तथा  ग्रामोद्योगों  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 ओऔद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  पिछले  तीन  वर्षों

 के  दौरान  उड़ीसा  राज्य  के  ग्रामोद्योग  में  उत्पादन  और  रोजगार  निम्नलिखित  रहा  :--

 :
 करोड़  रुपयों

 :  लाख

 उत्पादन  रोजगार

 1981-82  9.89  1.18
 1982-83  2-83  9.51  0.83
 1983-34  11.40  1.00

 nn  नाना  +  या  अाा  अप  ता  नी  और ++  पिछड़े  ५  में

 यह  देखा  जा  सकता  है  कि  उतार-चढ़ाव  अधिक  नहीं  हैं  ।

 तकनीकी  कामिकों  की  संस्थानात्मक  अवस्थापना  की  कमजोरी  और  पिछड़े  क्षेत्रों
 में  विद्यमान  कठिन  परिस्थितियों  के  कारण  प्रामोद्योग  कार्यक्रम  में  अभीष्ट  प्रगति  नहीं  हो
 सकी  है  ।

 राज्य  सरकार  से  राज्य  में  ग्रामोद्योग  कार्यक्रम  तेज  करने  का  अनुरोध  किया  गया
 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  भी  समय-समय  पर  इन  कार्यकलापों  की  समीक्षा  करता

 रहता

 फ्रांस  की  सहायता  से  बायोगंस  संयत्रों  की  स्थापना

 2283.  श्री  बो०  बो०  देसाई  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  फ्रांस  का  एक  विशेषश  दल  भारत  आया  था  ओर  उसने  एक  बहुत  बढ़  बायोगैस
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 संयंत्र  के  लिए  परियोजता  प्रतिवेदन  दिया  था  जो  सीवेज  हैडलिंग  सुविधाओं  को  दृष्टि  से  अति

 भाधुनिक

 यदि  यो  क्‍या  भारत  ने  विशेषज्ञों  का  परियोजना  प्रतिवेदन  स्वीकार  कर
 लिया

 यदि  तो  फ्रांस  की  सहायता  से  बायोगैस  संयंत्र  की  स्थापना  के  बारे  में  कब  तक
 अन्तिम  निर्णय  लिए  जाने  की  संभावना  और

 ऐसे  कितने  संयंत्र  स्थापित  करने  का  विचार  है  और  उन  पर  कुल  कितनी  लागत

 आएगी  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसनन्‍्त  :  जी  हां  ।  यह  केवल  वाराणसी  से  संबंधित  है  ।

 और  परियोजना  रिपोर्ट  जांच-पड़ताल  के  अधीन  है  ।

 गंगा  कार्य  योजना  के  अन्तगंत  शामिल  शहरों  में  मलजल  शोधन  के  साथ  जुड़े  हुए
 बायोगैस  संयंत्रों  को  स्थापित  करने

 का  प्रस्ताव  है  |  बायोगैस  संयंत्रों  की  आकृति  और  नमूने
 अलग  शहरों  में  भिन्‍न  और  स्थानीय  अवस्थाओं  पर  निर्भर  होंगे  ।

 सीमेंट  के  मूल्यों  में  कटोती

 2284.  डा०  चन्द्र  दोखर  शत्रिपाठो  :  क्‍या  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  में  अक्तूबर  से  सीमेंट  के  मूल्य  घटाने  का  निर्णय  किया  जाता

 यदि  तो  प्रति  बोरी  मूल्य  में  कितनी  कटौती  की  गई

 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश  के  अन्य  भागों  में  भी  सीमेंट  के  मूल्य  घटाने  का

 यदि  तो  कब  तक  कितनी  कटोती  की  और

 (s)  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 भ्रौ्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  )
 उपभोक्ताओं  के  लिए  दो  श्रेणियों  का  सीमेंट  उपलब्ध  है  अर्थात  लेबी  सीमेंट  और  गंर-लेवी  सीमेंट  ।

 गैर-लेवी  सीमेंट  मूल्य  तथा  वितरण  सम्बन्धी  नियंत्रण  से  मुक्त  देश  में  लेवी  सीमेंट  का  मूल्य
 कम  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 सीमेंट  पैक  करने  के  लिए  पैकिंग  खर्  की  दरों  में  परिवतंन  के  अनुसार  प्रत्येक  तिमाही  के

 आरंभ  में  राज्य  सरकारों  और  संघ  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा  लेवी  सीमेंट  के  खुदरा  मूल्य  में  संशोधन

 किया  जाता  है  ।  1985  की  तिमाही  के  लिए  पैकिंग  खर्च  128.12  रुपये  प्रति

 मी०  टन  निर्धारित  किया  गया  है  जबकि  1985  की  तिमाही  में  पैकिंग  खर्च

 143.29  रुपये  प्रति  मी०  टन  था  ।

 दिल्ली  प्रशासन  ने  सूचित  किया  है  कि  1-10-1985  से  31-12-1985  की  अवधि  में
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 सीमेंट  के  पैकिंग  खर्च  में  कमी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सीमेंट  का  मूल्य  1985  से  79  पैसे
 प्रति  बोरी  कम  कर  दिया  गया  है  ।

 बलिया  उत्तर  प्रदेश  में  टेलोफोनों  का  कार्य  करना

 2285.  श्री  जगन्नाथ  चौधरी  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  बलिया  उत्तर  प्रदेश  के  नीमा
 रानीगंज  बाजार  ओर  बलिया  शहर  में  टेलीफोन  आमतौर  पर  खराब  पड़े  रहते  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  और  इस  खराबी  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार
 क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  और  जी  नहीं  ।

 बलिया  जिले  के  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  कार्यकरण  सामान्यतः  संतोषजनक  है  ।  फिर  भी  विभिन्‍न
 स्तरों  पर  मानीटरिंग  तथा  इस  मामले  में  आवश्य  कारंवाई  करके  बलिया  जिले  के  टेलीफोन

 एक्सचेंजों  के  कार्यंकरण  में  आगे  और  सुधार  लाने  के  सभी  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 भारी  उद्योग  के  एककों  को  व्याजमुक्त  ऋण  सुविधा

 2286.  भरी  अमल  दसस  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारी  उद्योग  विभाग  के  अन्तगंत  विभिन्‍न  एककों  को  कोई  ब्याज  मुक्त  ऋण
 देना  सरकार  ने  मंजूर  किया  है

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  वर्ष  1980-85  में  वर्ष-बार  प्रत्येक  एकक  से  कितना  ब्याज

 वसूल  नहीं  किया

 क्‍या  सरकार  ने  इस  प्रकार  के  एककों  को  दिए  गए  कुछ  ऋणों  को  इक्विटी  ऋणों  में
 बदल  दिया  और

 यदि  तो  इस  प्रकार  बदले  गये  ऋणों  के  आंकड़े  क्‍या  हैं  और  वर्ष  1980-85  के
 बीच  वर्ष-वार  उन  पर  कितना  ब्याज  प्राप्त  होता  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  हां  ।

 से  जानकारी  इकट्ठटी  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  की  जायेगी  ।

 सरकारो  क्षेत्र  के  उच्यमों  में  लक्ष्य  प्राप्ति  सें  कमी

 2287.  श्री  अमल  वत्त  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  के लिए  कोई  वर्ष-वार  लक्ष्य  निर्धारित  किये  गये

 परदि  तो  लक्ष्य  निर्धारित  किये  जाने  के  वर्ष  से  आज  तक  का  इन  लक्ष्यों  और

 उपलब्धिओं  का  ब्यौरा  कया  और
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 ऐसे  मामलों  में  जहां  लक्ष्य  श्राप्ति  में  कुछ  कमी  हुई  है  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  :  और

 सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  के  लिए  वर्ष-बार  लक्ष्य  सरकारी  उद्यमों  द्वारा  स्वयं  अपने  सम्बद्ध  प्रशासनिक

 मंत्रालयों  विभागों  के  परामर्श  से  निरूपित  किये  जाते  ये  लक्ष्य  हर  वर्ष  के  शुरू  में

 वाधिक  आधार  पर  वित्तीय  तथा  वास्तविक  दोनों  रूपों  में  निर्दिष्ट  किये  जाते  उसके  बाद

 सरकारी  उद्यमों  के  कार्य-निष्पादन  की  सम्बद्ध  प्रशासनिक  मंत्रालयों/विभागों  द्वारा  निर्धारित  लक्ष्यों

 के  रूप  में  आवधिक  रूप  से  समीक्षा  की  जा  रही  उद्यमों  के  कार्य-निष्पादन  की  पुनरीक्षा  करने

 के  लिए  सम्बद्ध  मंत्रालय/विभाग  के  सचिव  की  अध्यक्षता  में  तिमाही  कार्य-निष्पादन  समीक्षा  बैठकें

 भी  आयोजित  की  जा  रही  इन  समीक्षात्मक  बैठकों  के  निष्कर्ष  के  आधार  पर  कारये-निष्पादन

 को  बेहतर  बनाने  तथा  हानि  में  कमी  करने  के  लिए  यथावश्यक  समझे  गए  सुधारात्मक  सदुपाय  भी

 किए  जाते  हैं  ।

 सरकारी  उद्यम  विभाग  प्रत्येक  वर्ष  उद्यम  सर्वेक्षणਂ  प्रकाशित  करता  है  जिसमें

 सरकारी  क्षेत्र  के  प्रत्येक  उद्यम  के  कार्य-निष्पादन  का  विवरण  विश्लेषित  तथा  प्रस्तुत  किया

 जाता  1960-61  से  लेकर  यह  लोक  उद्यम  सर्वेक्षण  हर  वर्ष  संसद  के  दोनों  सदनों  में  रखा

 जाता

 ऐसे  विभिन्‍त  कारण  हैं  जिनसे  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  में  गिरावट  आती  इनमें  से  कुछ
 कारण  इस  प्रकार  बिजली  को  )  कुछ  उद्योगों  में  मन्‍्दी  की

 विशेषकर  नियंत्रित  मूल्यों  वाली  उपयोगी  वस्तुओं  जैसे  उर्वरक  आदि  के  अलाभकारी

 और  श्र  मिक  अशांति  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  टेलीफोन  सेवा  में  गिरावट

 2288.  डा०  फूलरेणु  गुहा  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिमी  बंगाल  में  टेलीफोन  सेवा  में  गिरावट  आई  है  और  सरकार

 को  प्रयोक्ताओं  से  भारी  संख्या  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  शिकायतों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  राम  निवास  :  )  जी  नहीं  ।  पश्चिम  बंगाल

 की  टेलीफोन  सेवायें  सामान्यतः  संतोषजनक  हैं  ।  पिछले  7  महीनों  के  दौरान  प्राप्त  लिखित

 शिकायतों  की  संख्या  प्रति  100  टेलीफोन  प्रतिमाह  लगभग  0.5

 सामान्यतः  टोन  नहीं  टेलीफोन  बंद  टेलीफोन  काम  नहीं  कर  रहा

 ट्रंक  काल  में  विलंब  होता  आदि  के  बारे  में  होती

 शिकायतें  मिलने  पर  तुरंत  कारंवाई  की  जाती
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 पश्चिमी  बंगाल  में  शिक्षित  बेरोजगारों  क ेलिए  ऋण  का  लक्ष्य

 2  89.  डा०  फूलरेण  गुहा  :  क्‍या  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  स्वरोजगार  योजना  के  अन्तगंत  पश्चिम  बंगाल  के  शिक्षित  बेरोजगार  युवाओं  को

 ऋण  मंजूर  करने  के  लिए  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए

 यदि  तो  वर्ष  1983,  1984  और  1985  1985  के  लिए  निर्धारित
 लक्ष्यों  का  ब्यौरा  कया

 उक्त  अवधि  के  दौरान  जिला  उद्योग  केन्द्रों  द्वारा  कितने  आवेदन  पत्रों  का  अनुमोदन
 किया  गया

 बैंकों  द्वारा  कितने  आवेदन  पत्रों  को  मंजूर  किया  गया

 (2)  बेकों  द्वारा  कितनी  घनराशि  का  ऋण  मंजूर  किया  गया  और

 उक्त  भाग  और  (e)  में  पूछी  गई  बातों  का  राज्य-वार  भ्यौरा
 क्‍या  है  ?

 औद्योगिक  विकास  बिभाग  में  राज्य  संत्री  एम०  :  केन्द्र  सरकार
 द्वारा  लाभ  प्राप्तकर्ताओं  की  संख्या  के  अनुसार  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  के  लिए  चलाई  गई
 रोजगार  योजना  के  अन्तगंत  राज्यवार  लक्ष्य  निर्धारित  किया  जाता  उसके  बाद  इसे  राक्य
 सरकारें  राज्यों  के  विभिन्‍न  जिलों  को  वितरित  करती  जिला  उद्योग  केन्द्रों  के  कृतिक  बलों  की
 सिफारिश  पर  बैक  लाभ  प्राप्तकर्ताओं  के  लिए  25,000  रु०  से  अनधिक  के  ऋण  स्वीकृत
 करते  हैं  ।

 से  राज्यवार  ब्यौरा  दर्शाना  वाला  एक  विवरण  संलग्न  वित्तीय  वर्ष
 1985-86  समाप्त  हो  जाने

 के
 बाद  ही  1985-86  की  उपलब्धियों  की  स्थिति  का  पता  चल

 सकेगा  ।
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 शिनोर  में  नमंदा  ताप  विद्युत  केन्द्र  को  स्थापना

 2290.  श्री  छोत  भाई  गामित  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  सरकार  ने  बिजली  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  शिनोर  में  500
 मेगावाट  का  नमंदा  ताप  विद्युत  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  मंजूरी  मांगी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  ताप  विद्युत  केन्द्र  को  कब  तक  मंजूरी  मिल  जाएगी  तथा  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा
 इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  और

 इस  ताप  चिद्युत  केन्द्र  के  निर्माण  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  किए  जाने  का
 प्रस्ताव  है  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्भव  :  से  गुजरात  बिजलो
 बोई  ने  1982  में  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  को  एक  परियोजनां  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  थी  जिसमें
 बड़ौदा  जिले  के  शिनोर  तालुका  में  1200  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  क्षागत  से  नर्मदा  ताप  विद्युत
 परियोजना  (4x  ><  500  प्रतिष्ठापित  करने  की  परिकल्पना  की  गई  थी  ।  रेल  द्वारा  कोमले

 ढुलाई  की  समस्या  को  महँनजर  रखते  हुए  गुजरात  बिजली  बोर्ड  को  समुद्री  मार्म  से  कोयला
 होने

 की  सलाह  दी  गई  है  क्योंकि  परियोजना  समुद्र  तट  समीप  स्थित  है  ओर  बहु-इंधन
 आयलरों  के  इस्तेमाल  के  लिए  कहा  गया  है  ।

 बाड़मेर  के  जिला  सुख्यालय  में  हिंदी  टेलोप्रिटर  सेवा

 2291.  भ्री  बद्धि  चन्द्र  जेन  :  क्‍या  संचार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  में  उन  जिला  मुख्यालयों  के  नाम  क्‍या  हैं  जहां  हिम्दी  टेलीपिटर  सेवा
 उपलब्ध  करायी  गई

 क्‍या  यह  सच  है  कि  बाड़मेर  के  जिला  मुख्यालय  में  यह  सेवा  अभी  तक  उपलब्ध  नहीं
 कराई  गई  और

 )  उक्त  सेवा  वहां  पर  कब  तक  उपलब्ध  करायी  जाएगी  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  राजस्थान  के  दस  जिला

 मुख्यालयों  भर्थात

 उदयपुर  भौर  जयपुर  में  हिन्दी  टेलीपिंटर  सेवा  में  प्रदान  की  गयी  हैं  ।

 जी  अभी  तक  यह  सेवा  बाड़मेर  जिला  मुख्यालय  में  प्रदान  नहीं  की  गयी
 है  क्‍योंकि  मौजूदा  दैनिक  परियात  के  औसत  की  दृष्टि  से  सेवा  प्रदान  करने  का  औचित्य  नहीं
 बनता  ।

 जब  कभी  भी  परियात  पर्याप्त  टेलीप्रिटर  सेवा  प्रदान  कर  दी
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 ]

 औद्योगिक  विकास  और  विदेशी  सहयोग

 2292.  श्री  बी०  वो०  देत्ाई  :

 शो  एम०  बी  चन्द्रशेखर  मूति  :

 कया  उद्योग  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  देश  में  औद्योगिक  विकास  में  वृद्धि  हुई  है  और  यह  वर्ष  1985-86  के  प्रथम
 चार  महीनों  में  6.1  प्रतिशत  रिकार्ड  किया  गया  और  इसके  साथ  ही  विदेशी  सहयोग  की  संख्या  में

 भी  पर्याप्त  वृद्धि  हो  रही

 क्‍या  वर्ष  1985  के  पूर्वाद्ध  में  स्वीकृत  किये  गये  विदेशी  सहयोग  बढ़कर  31  प्रतिशत

 हो  गये

 यदि  तो  स्वीकृत  किए  गए  विदेशी  सहयोगों  की  संख्या  कितनी  और

 )  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  औद्योगिक  विकास  बढ़ाने  के  लिए  क्‍या  प्रयास  किये

 गए  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एस०  :  नवीनतम

 उपलब्ध  आकड़ों  के  1985  के  दौरान  औद्योगिक  वृद्धि  की  समग्र  दर  पिछले
 वर्ष  की  तुलना  में  6.2  प्रतिशत  दर्ज  की  गई  है  ।

 ह

 और  1985  के  दौरान  विदेशी  सहयोग  स्वीक्ृतियों  की  संख्या

 440  थी  जबकि  1984  की  इसी  अवधि  के  दोरान  यह  संझ्या  336  अतः  31  प्रतिशत  की

 वढ्धि  दर्ज  की  गई  +

 सरकार  औद्योगिक  उत्पादन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  औद्योगिक  लाइसेंसीकरण  और
 आयात  नीतियों  में  यथोचित  परिवर्तन  के  साथ-साथ  पूंजीगत  एवं  राजकोषीय  तथा  आधारिक

 संरचनों
 में

 सुधार  जैसे  विभिन्‍न  उपाय  कर  रही

 ऊर्जा  विकास  परिषद  की  स्थापना

 2293.  श्री  घो०  बो०  देसाई  :

 क्री  पी०  एम०  सईद  :

 बया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  ऊर्जा  उत्पादन  और  इसके  वितरण  के  मामले  में  प्रशासन  को  परामर्श

 देने  के लिए  एक  ऊर्जा  विकास  परिषद  बनाने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  परिषद  के  मुख्य  कार्य  क्या

 इसके  सदस्यों  के  नाम  क्या  हैं  और  क्या  राज्य  सरकारों  को  इस  परिषद  में  प्रतिनिधित्व

 दिया  गया
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भौर

 (&)  इस  परिषद  के  गठन  से  विद्युत  वितरण  के  मामले  में  राज्यों  और  केन्द्र  के  बीच  बेहतर
 प्रशासन  में  कितनी  सहायता  मिलेगी  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद
 :  से  (5)  प्रस्तावित

 ऊर्जा  विकास  परिषद  के  गठन  और  कार्य  आदि  विचा  राधोन  हैं  ।

 सोडा  ऐश  का  उत्पादन  और  बितरण

 2294.  श्री  बी०  वी०  देसाई  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रसायन  और  उंरक  मंत्रालय  द्वारा  सोडा  ऐश  के  संबंध  में  तेयार  किए  गए

 दिशा  निर्देशों  के  आधार  पर  सोडा  ऐश  की  मांग  का  पता  लगा  इसके  अनुमानित  उत्पादन

 और  आबंटन  के  बारे  में  31  1985  को  सोड़ा  ऐश  निर्माताओं  और  उपभोक्ताओं  के  एक

 दल  की  एक  बैठक  हुई

 क्‍या  उस  दल  ने  सरकार  को  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्‍या  और

 मंत्रालय  ने  उसकी  सिफारिश  को  किस  सीमा  तक  स्वीकार  किया  है  ?

 रसायन  ओर  पेट्रो-रसाथन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  के०  जयचण  :

 से  निर्माताओं  द्वारा  विभिन्‍न  उत्भोक्ताओं  को  सोडा  ऐश  का  वितरण  करने  के  संबंध  में  जारी

 किए  गए  निर्देशों  के  कार्यान्‍्वयत  की  समीक्षा  करने  के  लिए  मानिर्टारिेग  आफ  सप्लाईस  आफ  सोडा

 ऐशा  की  उप-समिति  की  बैठक  30-8-85  को  हुई  सरकार  ने  ये  निर्देश  18-7-1985  को
 जारी  किए  इस  उप-समिति  में  सरकारी  अधिकारियों  के  अतिरिक्‍त  निर्माता  एवं  उपभोक्ता
 दोनों  के  प्रतिनिधि  सम्मिलित  हैं  तथा  सोडा  ऐश  के  वितरण  की  समीक्षा  करने  के  लिए  इसकी
 समय  पर  बैठक  होती  रहती  है  ।

 जमनोी  के  प्रतिनिधिमंइल  को  भारतीय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंडल  परिसंघ  और
 भारतोय  इंजीनियरिंग  उच्चयोग  के  साथ  बंठक

 2295.  श्री  पो०  एम०  सईद  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जमंन  उद्योगों  के  परिसंघ  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  एक  प्रतिनिधिमंडल  ने  हाल
 ही  में  भारतीय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मण्डल  परिसंघ  और  भारतीय  इंजीनियरिंग  उद्योग  के  साथ
 चर्चा  के  लिए  भारत  का  दोरा  किया

 यदि  तो  इन  चर्चाओं  के  क्‍या  परिणाम

 )  आयात  और  निर्षात  के  बीच  अन्तर  को  कम  करने  की  दृष्टि  से  निर्मित  वस्तुओं  के
 निर्यात  में  वृद्धि  करने  के  लिए  हमारी  सरकार  और  पश्चिम  जम॑नी  के  प्रतिनिधिमंडल  के  बीच  क्‍या
 समझौते  हुए  ओर

 भारत  की  उदार  आधिक  नीति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  ने  छोटे  और  मध्यम
 उद्योगों  को  कितनी  साम्य  पूंजी  में  भागीदार  की  अनुमति  दी  है  ?
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 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  हां  ।

 भारतीय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंडलों  के  परिसंघ  के  साथ  प्रतिनिधिमंडल  की  हुई
 बैठक  के  दौरान  दोनों  पक्षों  के  सदस्यों  ने  उद्योग  तथा  तकनीकी  सहयोग  में  सहयोग  के

 संभाव्य  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  एसोसिएशन  आफ  इन्डियन  इन्जीनियरिंग  इण्डस्ट्री  क ेसाथ

 हुई  बैठक  में  सहयोग  के  कई  विशिष्ट  औद्योगिक  क्षेत्रों  का चयन  किया  गया  ।  बैठक  में  तीसरे  विश्व

 के  देशों  की  परियोजनाओं  में  सहयोग  करने  की  गुंजाइश  पर  भी  प्रकाश  डाला

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  प्रतिनिधिमंडल  के  साथ  हुई  बैठक  के  दौरान  अन्य  बातों  के

 साथ  इस  बात  पर  भी  बल  दिया  गया  कि  जमंन  संघीय  गणराज्य  के  साथ  भारत  के  निर्यात  व्यापार
 को  बढ़ाए  जाने  की  आवश्यकता  है  ताकि  आयात  और  निर्यात  के  बीच  होने  वाले  अन्तर  को  कम
 किया  जा  सके  ।

 विदेशी  निवेश  की  सामान्य  सीमा  कुल  इक्विटी  पूंजी  का  40  प्रतिशत  होता  किन्तु
 यदि  प्रौद्योगिकी  जटिल  प्रकार  की  है  भौर  वह  स्थानीय  रूप  से  उपलब्ध  नहीं  है  या  प्रतिष्ठान  पर्याप्त

 रूप  से  निर्यातोन्मख  तो  प्राथमिकता  बाले  उद्योगों  में  अधिक  प्रतिशत  में  इक्विटी
 देने  पर  विचार  किया  जाता  इक्विटी  भागीदारिता  और  उसकी  प्रतिशतता  प्रस्तावों  के

 गुणावगुणों  पर  निर्भर  करती  है  ।

 अलोगढ़  में  ताला  प्रशिक्षण  और  विकास  केग्त्र

 2296.  डा०  चन्द्र  शेखर  त्रिपाठी  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  उत्तर  प्रदेश  के  अलीगढ़  जिले  में  एक  ताला  प्रशिक्षण  और  विकास
 केन्द्र  स्थापित  करने  का  विचार

 ॥॒

 यदि  तो  इसे  कब  तक  स्थापित  किये  जाने  की  संभावना

 उस  पर  कितनी  राशि  व्यय  होने  का  अनुमान  और

 यदि  तो  ताला  उद्योग  का  किस  प्रकार  बिकास  करने  का  विचार

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से
 हां  ।

 राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  द्वारा  अलीगढ़  में  तालों  के  उद्योग  के  लिए  उत्पादन  और  आद्यरूप  के
 बिकास  के  लिए  ओऔजार  बनाने  हेतु  आवश्यक  सेवाएं  प्रदान  करने  और  कारीगरों  को  उनकी

 विपणन  आदि  में  सुधार  करने  के  लिए  उन्हें  प्रशिक्षण  देने  हेतु  एक  सामान्य  सुविधा
 केन्द्र  स्थापित  किया  जा  रहा  है  |  भूमि  और  इमारत  के  कर्मचारियों  की  तैनाती
 आदि  के  लिए  प्रारम्भिक  कार्भ  पहले  ही  आरम्भ  किया  जा  चुका  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग
 निगम  को  कार्यंसंचालन  से  पूर्व  होने  वाले  ब्यय  के  लिए  25  लाख  रु०  की  धन  राशि  पहले  ही पु  चर्क  १  ०

 ल
 से

 अंतिम
 ब्ध

 स्वीकृत  की  जा  चुकी  राष्ट्रीय  लघ्‌  उद्योग  निगम  से  ३
 प्राक्कलन  प्राप्त  हो  जाने  के  बाद

 ओऔर  अधिक  राशि  प्रदान  की  जाएगी  ।

 प्रश्न  ही  नहीं
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 डेलोफोन  केश्वलों  की  कमी

 2297.  डा०  चन्द्र  शेखर  त्रिपाठी  :  क्‍या  संच्षार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  केबलों  की  कमी  के  कारण  नये  टेलीफोन  कनेक्शन  नहीं  दिए  जा

 रहे

 यदि  तो  ऐसे  प्रयोक्ताओं  की  संख्या  कितनी  जिन्हें  इस  कारण  टेलीफोन  कनेक्शन
 की  प्रतीक्षा  करनी  पड़  रही  और

 ऐसे  प्रयोक्ताओं  को  नये  टेलीफोन  कनेक्शन  कब  तक  दे  दिए  जाने  की  आशा  है  ?

 संचार  पंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राम  निवास  :  जी  हां  ।  केबिलों  की  कमी
 के  कारण  कुछ  नये  टेलीफोन  कनेक्शन  नहीं  दिए  जा  रहे  हैं  ।

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  शीघ्र  ही  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 ऐसे  कनेक्शनों  को  केबिल  बिछाने  के  बाद  प्राथमिकता  के  आधार  पर  प्रदान  कर  दिया

 जाएगा  ।

 बिजली  धरों  का  पूर्ण  उपयोग

 2298.  डा०  चन्द्र  शोखर  त्रिपाठी  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  वतंमान  बिजली  घरों  का  पूर्ण  उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  उनकी  क्षमता  का  पूर्ण  उपयोग  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  कोई  कदम  उठाने  का  विचार  और

 यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  भौर  यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  सोहम्भद  :  प्रतिठापित  क्षमता  का

 100%  समृपयोजन  करना  संभव  नहीं  जल  विद्युत  केंद्रों  के  मामलों  में  उत्पादन  जल  की

 उपलब्धता  पर  निर्भर  करता  है  तथा  ताप  विद्युत  केंद्रों  के मामले  में  बायलर  की  अनिवार्य

 ओवर-हालिंग  तथा  टरबाइनों  के  आद्योपान्त  अनुरक्षण  के  लिए  उत्पादन  यूनिटों  को  बन्द  करना  होता

 है  जो  कि  यूनिटों  की  स्थिति  तथा  निर्माताओं  के  निर्देशों  पर  निर्भर  करता  है  |  प्रणाली  भार  भिन्‍नता

 के  कारण  क्षमता  का  गैर-समुपयोजन  भी  होता  है  ।  1985  के  दौरान  विद्युत  केन्द्रों

 का  संयंत्र  भार  अन  पात  50.4%  रहा  जल  विद्युत  कनद्रों  के  मामले  में  इनके  कार्य  निष्पादन  के

 लिए  संयंत्र  भार  अनपात  को  एक  पैरामीटर  के  रूप  में  नही  माना  जा  सकता  ।

 और  ताप  विद्युत  केन्द्रों  के  संयंत्र  भार  अनुपात  में  और  सुधार  करने  के  लिए

 कुछ  उपाय  किए  गए  इन  उपायों  में  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :--

 1.  संयंत्र  सुधार  कार्यक्रमों  को  हाथ  में  लेने  के लिए  राज्य  बिजली  बोर्डों/विद्युत  कन्द्रों  की

 सहायता  करना  ।

 ग्ेयला  प्राप्त  करने  तथा  स्वदेशी  और  विदेशी  म्रोतों 2.  अपेक्षित  गुणवत्ता  और  मात्रा  में  कोयला

 से  फाततू  पुर्जे  प्राप्त  करने  में  भी  राज्य  बिजली  वोडों/विद्यूत  केन्द्रों
 की  सहायता

 करना  ।
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 3.  कृतिक  बलों  और  भ्रमणशील  दलों  द्वारा  दौरा  किया  जाना  ताकि  सुधार  करने
 कमी  वाले  क्षेत्रों  का  पता  लगाथा  जा  सके  और  सुधार  करने  के  लिए  समयबद्ध  कार्यक्रम
 तैयार  करना  ।

 4.  इन्जीनियरों  तथा  प्रचालन  और  अनुरक्षण  कार्मिकरों  को  प्रशिक्षण

 5.  केन्द्रीय  ऋण  की  सहायता  से  ताप  विद्युत  कन्द्रों  के  लिए  कंन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  नवीकरण
 और  आधुनिकीकरण  स्कीम  का  क्रियान्वयन  और

 6.  वार्षिक  ओवर  हाल/पूंजीगत  अनुरक्षण  संबंधी  कार्यों  को  समुचित  आयोजना  और  इन
 कार्यों  को  समयानुसार  क्रियान्वित  करना  ।

 ]

 विद्युत  का  अतिरिक्त  उत्पादन

 2299.  श्री  मोहन  भाई  पटेल  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दौरान  विद्युत  के  अतिरिक्त  उत्पादन  हेतु  कितनी
 राशि  आबंटित  की  गई

 इससे  लगभग  कितने  मेगावाट  विद्युत  का  उत्पादन  होने  को  संभावना

 राज्य-वार  कितना  आबंटन  किया  गया

 किन-किन  राज्यों  में  विद्युत  का  कम  उत्पादन  हो  रहा  और

 उन  राज्यों  की  विद्युत  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  वद्युत  उत्पादन  के  संबंध  में
 उद  राज्या  की  ओर  क्या  विशेष  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :  सातवीं  योजना  में  विद्युत
 क्षेत्र  के  लिए लगभग  34,273  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  का  प्रावधान  किया  गया

 सातवीं  योजना  के  दौरान  22,245  मेगावाट  की  क्षमता  जोड़े  जाने  की  परिकल्पना

 की  गई  है  ।

 राज्यवार  परिव्यय  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 1985  की  अवधि  के  दौरान  उत्तरी  क्षेत्र  में  हिमाचल  प्रदेश  और

 पश्चिमी  क्षेत्र  के  दक्षिणी  क्षेत्र  में  आन्ध्र  प्रदेश  और  केरल  और  उत्तरी  पूर्वी  क्षेत्र  कुल
 मिलाकर  अपनी  ऊर्जा  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  में  सक्षम  थे  ।  अन्य  प्रणालियों  को
 भिन्‍न-भिन्‍न  मात्रा  में  विद्यत  की  कमी  का  सामना  करना  पड़ा  ।

 (४)  विशुत  उत्पादन  और  विद्युत  उपलब्धता  में  और  सुधार  करने  के  लिए  कुछ  उपाय

 किए  जा  रहे  हैं  ।  इनमें  ये  शामिल  हैं  :--

 1.  निर्माणाधीन  परियोजनाओं  को  शीघ्र  चालू  करना  । जप

 2.  ताप  विद्युत  केन्द्रों  के  संयंत्रभार  अनुपात  में  सुधार  करने  के  लिए  गए  उपाय  यथा  ;

 सा
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 ताप  विद्युत  केंद्रों  के  लिए  केंद्रीय  प्रोयोजित  स्कीम  के  अन्तर्गत  सघन  नवीकरण  और

 आधुनिकीकरण  कार्यक्रम  ।

 प्रचालन  भोर  अनुरक्षण  कर्मचारियों  की  कुशलता  और  जानकारी  को  बढ़ाने  के  लिए
 प्रशिक्षण  ।

 प्रचालन  और  अनुरक्षण  संबंधी  कार्यक्षेत्र  के लिए  माल  सूची  नियंत्रण और  विद्युत  केंद्रों
 के  समग्र  प्रबंध  के  लिए  आधुनिक  पद्धतियां  और  तकनीकें  अपनाना  ।

 वाधिक  ओवरहाल/पूंजीगत  अनुरक्षण  संबधी  कार्य  के  लिए  समुचित  आयोजना  करना
 और  कार्यों  को  समय  पर  पूरा  और

 (&)  कोयले  की  गुणवता  में  सुधार  करना  ।

 3.  पारेषण  और  वितरण  हानियों  को  कम  करता  ।

 विवरण

 सातबों  योजना  परिष्यपय--विद्ञ त  क्षेत्र

 राज्य  परिव्यय

 1  2

 1.  आन्प्र  प्रदेश  1104.90

 2.  असम  485.00

 3.  बिहार  1065.00

 4.  गुजरात  1437.00

 5.  हरियाणा  1010.25

 6.  हिमाचल  प्रदेश  260.11

 7.  जम्मू  और  कश्मीर  278.22

 8.  कर्नाटक  800.00

 9.  केरल  396.80

 10.  मध्य  प्रदेश  2646.00

 11.  महाराष्ट्र  3048.87
 12.  मणिपुर  35.97

 13.  मेघालय  40.00

 14,  नागालैंड  33.50

 1$3



 कं

 3  1985

 |  2

 15.  उड़ीसा  780.00

 16.  पंजाब  1638.00

 कक  874.20

 18  विग्किय  33.94

 19.  तमिलनाइ  2000.00

 20.  विषुरा  46.00

 21.  उत्तर  ब्रदेश  3395.00

 22.  पश्चिम  बंगाल  1248.00

 कच्चे  तेल  की  उत्पादन  तथा  आयात

 2300.  श्रो  भोहनभाई  पटेल  :

 क्री  असर  सिह  शाठबा  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रति  वर्ष  तथा  चाल  वर्ष  की  में  देश  में

 तेल  का  कुल  कितना  उत्पादन
 पहली  छमाही  कच्चे

 क्‍या  कच्चे  तेल  का  उत्पादन  वर्ष  प्रति  वर्ष  बढ़  रहा  यदि  तो

 वृद्धि  ह्दो  रही

 कितनी  वाधिक

 कच्चे  तेल  की  कल  वार्षिक  आवश्यकता  कितनी

 मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  देश  में  कच्चे  तेल  का  और  अधिक  उत्पादन  करने  हु
 बया  कदम  उठाये  जा  रहे

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  प्रति  वर्ष  कच्चे  तेल  की  कितको

 मात्रा  आयात  की  गई  और  उस  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  और

 (a)  चालू  वर्ष  के  दोराम  कितना  कच्चा  तेल  आयात  किये  जाने  की  संश्ावना  है  और  उम्र

 पर  कितना  खचं  होगा  ?
 -

 पेद्रोलियम  ु
 और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नबल  किक्ोर  :

 भौर  सूचना  निम्न  प्रकार  है  :--

 वर्ष
 कच्चे  तेल  का  उत्पादन  मी०  टनों

 .  पिछले  वर्ष  में  %  की

 1982-83
 21.06  301  ॥
 26.02  23 6

 1984-85  28.99  गा

 1985-86  14.30

 85)  )
 कं  8“प््््््पप/,ण/ण/  __
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 चालू  वर्ष  (1985-86)  के  दोरान  रिफाइनरी  उत्पादन  के  संदर्भ  में  करीब  42  मि०
 मी०  टन  कच्चे  तेल  की  मांग  का  अनुमान  है  ।

 कच्चे  तेज़  के  अधिक  उत्पादन  के  लिए  किये  गये  उपाय  निम्न  प्रकार  हैं  :--

 (1)  अध्निक  तेल  प्रतिप्राप्ति  तकनीकों  का  प्रयोग

 (7)  बर्क  ओवर  चालनों  को  तेज

 (11)  अन्वेबण  तेज  करना  जिससे  अन्त  में  अधिक  उत्पादन  हो  और

 (iv)  विकसित  भ्रौद्योगिकी

 (३)  गंत  तीन  वर्षों  के  दोरान  कच्चे  तेल  का  निवल  आयात  ओर  हसका  मूल्य  निम्न

 प्रकार  था  :---

 वर्ष  मात्रा  मी०  टनों  या  मूल्य/करोड़  रुपये

 1982-83...  12.40
 या

 2981

 1983-84  10:45  2310

 1984-85  7.16  1867

 1985-86  के  दोरान  आयात  किये  जाने  वाले  कच्चे  तेल  को  अनुमानित  मात्रा
 12.5  मि०  मी०  टन  है  जिसका  मूल्य  3200  करोड़  रुपये

 बड़ोदा  में  नये  टेलीफोन  कनेक्‍्शनों  को  सांग

 2301.  भ्री  रणजीत  सिंह  गायकयाड़  :  कया  संचार  अंज्री  यह  बताने  की
 करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षोय  योजना  अवधि  के  अन्त  में  बड़ीदा  में  नये  टेलीफोन  कनेक्शनों  के
 लिये  कुल  कितनी  मांग  होने  का  अनुमान

 कया  नये  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  कुल  अनुमानित  मांग  को  पूरा  करने  के  निये  वर्तसम
 टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  विस्तार  करने  या  नये  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  करने  के  संबंध  में  बनाई
 गयी  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या

 टेलीफोन  एक्सचेंज  के  विस्तार/चालू  किये  जाने  वाले  अलग-अलग  टेलीफोन  एक्सचेंजों
 के  संबंध  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  और

 इस  शताब्दी  के  अन्त  में  बड़ोदा  में  टेलीफोनों  की  मांग  कितनी  हो  आने  का

 धनुमान  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज़्य  मंत्री  राम  निबास  :  सातवीं  पंचवर्षीय
 योजना  अवधि  के  अंत  तक  बड़ौदा  टेलीफोन  के  लिए  नए  टेलीफोन  कनेक्शभों  की  कुल  संजाविक

 मांग  52,700
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 8.)  बिस्तार  कार्य  तथा  नए  टेलीफोन  एक्सचेंज  इस  प्रकार  हैं  :--

 शहर  से  लाइयें

 1.  फतेहगंज  2400  लाइनें

 2.  मकरपाड़ा  6000  लाइनें

 3.  अल्कापुरीन  10000  लाइयनें

 4.  कोयाली  2000  लाइयें

 5.  अल्कापुरीना  5000  लाइनें
 नो

 अभी  तक  जो  विस्तार  कार्य  पूरे  हुए  हैं  वे
 इस  प्रकार  हैं  :--

 सिटी  का  विस्तार  25-5-85  को  चालू  किया  ।

 अल्कापुरी  7000  लाइनें  तथा  फतेहगंज  1200  लाइनों  का  संस्थापन  कार्य  चल  रहा

 ये  लाइनें  1986  तक  चालू  हो  जाएंगी  ।

 मकरपाड़ा  ओर  कोयाली  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  भवनों  के  लिए  नकशों  को  अंतिम

 रूप  दिया  जा  रहा  है  ।

 शताब्दी  के  अन्त  तक  बड़ौदा  टेलीफोन  की  अनुमानित  मांग  /72,000

 टेलीफोन  हैं  ।

 बड़ौदा  में  '  टैक्सਂ  प्रारम्भ  करने  का  प्रस्ताव

 2302.  श्री  रणजीत  सिह  गायकवाड़  :  क्‍या  संचार  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  बड़ोदा  में  सीधी  डायल  सेवा  में  सुधार  के  लिये  सातवीं  पंचवर्षीय  योजनाबधि  के

 दौरान  एक  टैक्सਂ  प्रारंभ  करने  की  योजना

 प्रारम्भ  करने  के  पश्चात्‌  बड़ौदा  को/से  कितने  और  कौन-कौन से  केन्द्र

 जोड़े  और
 ॥॒

 इस  समय  सीधी  ट्रंक  डायल  सेवा  सुविधा  वाले  कितने  और  कौन-कौन  से  केन्द्रों  को

 बड़ोदा  से  जोड़ा  गया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  और  साततीं  योजना

 अवधि  के  लिए  टी०  ए०  एक्स०  के  संस्थापन  कार्य  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  बड़ौदा  में

 टी०  ए०  एक्स०  स्थापित  करने  पर  विचार  किया  जा  रहा  बड़ौदा  टी०  ए०  एक्स०  से  जोड़े  जाने

 वाले  स्थानों  की  संख्या  और  नामों  के  बारे  में  निर्णय  टी०  ए०  एक्स  कार्यक्रम  को  अन्तिम  रूप  देने

 के  बाद  लिया
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 .  अबोहर

 4.  अदूर

 7.  इलाहाबाद

 .  अम्बाला

 .  अंकापल्ले

 »  भाराह

 »  अतिगल

 «  अजमेर

 »  चिदाम्बरम

 »  चौघाट

 »  कनूर

 «  चिंगावनम

 »  चौधवार

 .  दाजिलिंग

 .  डिडीगुल

 लिखित  उत्तर

 इस  समय  जिन  स्थानों  से  बड़ौदा  के  लिए  और  बड़ोदा  से  एस०  टी०  डी०  सुविधा
 उपलब्ध  है  उनकी  संख्या  तथा  नाम  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 विवरण

 उन  स्थानों  के  नाम  जहां  से  बड़ोवा  के  लिए  ओर  बड़ोदा
 टी०  डी०  सुविधा  उपलब्ध  है से  एस०

 हक । हल  अदीलाबाद  3.

 »  अकोला

 .  अलवाय

 »  अमृतसर

 «  अंगामल्ले

 .  आत्तुर

 «  अल्यप्पानगर

 «  बेंगलूर

 .  बेलगांव

 «  भाटिडा

 .  भीमावरम

 .  बिलासपुर

 «  बद्धवान  _
 «  बाहुला

 »  बागडोगरा

 .  बोलपुर

 «  चालाकुडी

 -  चेंगानूर

 »  चित्रदुर्ग

 .  क्चबिहार

 .  चिलकालुरीपेट

 »  चिकलथाना

 «  दरभंगा

 .  धनबाद

 5.  दीमापुर

 हडोनी
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 79.

 82.

 85.

 88.

 91.

 94.

 97.

 100.

 103.

 106.

 109.

 112.

 115.

 118.

 121.

 124,

 127.

 130.

 133.

 136.

 139.

 142.

 145.

 148.

 151.

 154.

 157.

 160.

 163.

 166.

 158

 -  ईैगपिर  77.  डाल्मियानगर

 80.  इरोडे

 83.  फोरबेसगंज

 86.  गांधीनगर

 89.  गुडीवाडा

 92.  गुरुवायूर
 95.  गुड़गांव

 98.  हस्सन

 101.  होसुए

 104.  इरिजलाकुडा

 107.  जमशेदपुर

 110.  जमूरिया

 113.  कल्याण

 116,  करनाल

 119.  खड्गपुर

 122.  कोल्हापुर

 125.  कोट्टायम

 128.  कृष्णनगर  -

 131.  कुजीथुराई

 134.  करवार

 137.  कलपेटा

 140.  मद्रास

 143.  मालापुरम

 146.  मंजेरी

 149.  स्यूरम

 152.  मेहसाना

 155.  मुजफ्फरपुर

 158.  मेरठ

 161.  मिदनापुर
 164.  नागापतमम्‌
 167.  नलगोंडा
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 78.  घारवाड़

 81.  एलुरू

 84.  फैजाबाद

 87.  गंतोक

 90.  गुंटाकल

 93.  गुंटूर
 96.  ग्वालियर

 99.  हुबली

 102.  हरिहर

 105.  जबलपुर

 108.  जालंघर

 111.  काकीनाडा

 114.  कांचीपुरम

 117.  कटिहार

 120.  कोडीकनाल

 123.  कोटा

 12०.  कोविलपट्टी

 129.  कुन्दरा

 132.  खांडवा

 135.  करीमनगर

 138.  लखनऊ

 141.  मदुरै
 144.  मेंगलोर

 147.  माल्दा

 150.  मोरकारा

 153.  मिर्जापुर

 156.  मैसूर

 159.  मुरादाबाद

 162.  मुदगांव
 165.  नागरकोइल

 168.  नन्दयाल
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 169.

 172.

 175.

 178.

 181.

 184.

 187.

 190.

 193.

 196.

 199.

 202.

 205.

 208.

 211.

 214.

 217.

 220.

 223.

 226.

 229.

 232.

 235.

 238.

 241.

 244.

 247.

 250.

 253.

 256.

 259.

 नारक्कल  170.

 न्यातिकारा  173.

 नेवेली  176.

 नियामतपुर  179.

 अंगोले  182.

 पलाई  185.

 पंजिम  188.

 पटना  191.

 पुंडुकोटलाई  194.

 पोल्लाची  197.

 पीलीभीत  200.

 राजमुन्दरी  203.

 रांची  206.

 राजपुरा  209.

 रैनीगुंटा  212.

 रूपनारायणपुर  215.

 संगरूर  218.

 सागर  221.

 शिमोगा  224.

 श्रीकाकुलम  227.

 शिवकासी  230.

 शेरतलाई  233.

 सिलीगुड़ी  236.

 तेनाली  239.

 तिरुनेलवेल्ली  242.

 तिरुवल्ला  245.

 त्रिवेन्द्रम  248.

 तिरुमंगलम  251.

 उदयपुर  254.

 उर््जन  257.

 वासी  260.

 नासिक

 नई  दिल्‍ली

 नांदीगामा

 लिखित  उत्तर

 171.  नेल्लोर

 174.  नामक्कल

 177.  निजामाबाद

 180.  नैनीताल

 183.  अल्लूरु

 186.  पालघाट

 199.  पटियाला

 192.  पुदुटूर

 195.  पाटोनचेरू

 198.  पान्मबूर

 201.  रायबरेली

 204.  राजकोट

 207.  राउरकैला

 210.  रानेबेनूर

 213.  रामपुर

 216.  समस्तीपुर

 219.  सासाराम

 222.  शिलांग

 225.  सिरसा

 228.  सांगली

 231.  सुल्लूर

 234.  सीतापुर
 237.  तादेपल्‍लीगुडम
 240.  त्रिची

 243.  त्रिपुर

 246.  त्रिचुर

 249.  तूतीकोरिन

 252.  त्रिवेणी

 255.  उदमलपेट

 258.  उल्लाल

 261.  विजयवाड़ा
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 नाना  तन

 264.  बिजयानगरम 262.  वेलुपुरम  263.  विरुद्धनगर

 265.  वाराणसी  266.  वारंगल  267.  वर्धा

 268.  यमुनानगर  269.  यवतमाल  270.  रायपुर

 271.  अमरेली  272.  मोरवी  273.  विख्वापत्तनम

 खम्बात  की  खाड़ो  में  ज्वारीय  विद्युत  परियोजना

 2303.  श्री  रणजीत  सिह  गायकवाड़  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  खंबात  की  खाड़ी  में  ज्वारीय  विद्युत  परियोजना  की  जांच

 और  अध्ययन  करने  का

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  आरिफ  सोहम्मद  :  से  निधियां  संबंधी

 बाधा  के  कारण  काम्बे  की  खाड़ी  में  ज्वारीय  विद्युत  परियोजना  के  लिए  सातवीं  योजनावधि  के

 दौरान  अन्वेषण  ओर  अध्ययन  संबंधी  कार्य  हाथ  में  लेने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 खाना  पकाने  की  गंस  का  उत्पादन  तथा  उसके  कनक्‍शनों  के  लिए  लम्बित  आवेदन

 2304.  श्री  रणजीत  सिह  गायकवाड़  :

 क्रो  मुरलोधर  माने  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  देश  में  खाना  पकाने  की  गैस  की  उत्पादन  क्षमता  कितनी  थी

 तथा  वास्तविक  उत्पादन  कितना

 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  खाना  पकाने  की  गैस  के  कुल  कितने  नये  कनेक्शन  दिये  गए

 तथा  उनमें  से  गजरात  के  लिये  कितने  कनेक्शन  दिये  और

 31  1985  को  खसना  पकाने  की  गैस  के  कनेक्शनों  के  लिये  कितने  आवेदन

 लम्बित  तथा  गजरात  में  उनकी  संख्या  कितनी  थी  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  एल०  पी०  जी०  का  योजनाबड्ध  उत्पादन  और  वास्तविक  उत्पादन  निम्न

 प्रकार  था  :--

 योजनाबद्ध  उत्पादन  वास्तविक  उत्पादन

 1982-83  3  727,000  एम०  टी०  575,000  एम०  टी०

 1983-84  840,000  एम०  टी०  737,000  एम>०  टी०

 1984-85  945,000  एम०  टी०  872,000  एम०  टी०
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 गुजरात  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  दिये  गये  नये  कुकिंग  गैस  कनेक्शनों  की  संख्या
 निम्न  प्रकार  थी

 1982-83  1.17  लाख

 1983-84  1.73  लाख

 1984-85  5  1.63  लाख

 3।  1985  को  गुजरात  राज्य  में  कुकिंग  गैस  के  कनेक्शनों  के  लिए  बकाया

 आवेदन-पत्रों  की  संख्या  करीब  5  लाख

 सध्य  प्रदेश  में  झाबुआ  में  न्युक्लियस  संयंत्र  स्थापित  करना

 2305.  थ्रो  दिलीप  सिंह  भूरिया  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 मध्म  प्रदेश  के  झाबुआ  जिले  में  न्युक्लियस  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिये  केग्द्रीय

 सरकार  द्वारा  अभी  तक  कुल  कितनी  धनराशि  उपलब्ध  की  गई

 क्या  वर्तमान  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  कोई  धनराशि  उपलब्ध  की  गई  भौर

 यदि  तो  कितनी  और  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 औद्योगिक  बिकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  से  पिछड़े

 हुए  विभिन्‍न  जिलों  में  केन्द्रस्थ  संयंत्र  स्थापित  करने  की  प्राथमिक  जिम्मेदारी  संबंधित  राज्य  सरकारों

 पर  है  केन्द्रस्थ  संयंत्रों  के  प्रमाणीकरण  हेतु  मानदण्डों  और  प्रमाणित  केन्द्रस्थ  संयंत्रों  क ेलिए
 अतिरिक्त  रियायतों  जैसे  कि  श्रेणी  तथा  में  केन्द्रस्थ  संयंत्रों  को  राजसहायता
 को  ऊंची  अन्तर-निगमित  निवेश  में  छूट  और  परिवतंनीयता  संबंधी  नियम  आदि  की  भोषणा
 सरकार  द्वारा  अपने  प्रेस  टिप्पण  सं०  ए०  डी०  दिनांक  27-4-82

 संसद  पुस्तकालय  में  द्वारा  पहले  ही  की  जा  चुकी  है  ।

 अब  तक  झबुआ  जिले  में  केन्द्रस्थ  संयंत्रों  को  केन्द्रीय  निवेश  राजसहायता  बितरित  किये
 जाने  के  लिये  कोई  भी  दावा  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 मध्य  प्रदेश  में  झाबुआ  में  न्युक्लियस  संयंत्र  स्थापित  करने  में  हुई  प्रगति

 2306.  भरी  बिलोप  सिंह  भूरिया  :  कया  उद्चोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  के  झाबुआ  जिले  में  स्युक्लियस  संयंत्र  स्थापित  करने  के  बारे  में  अभी  तक

 कितनी  प्रगति  हुई
 *

 क्या  यह  प्रगति  संतोषजनक  और

 यदि  तो  प्रगति  की  घीमी  गति  के  कया  कारण  हैं  ?

 औधोरिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से

 पिछड़े  हुए  विभिम्न  जिलों  में  केस्स्थ  संयंत्र  स्थापित  करने  की  प्राथमिक  जिम्मेदारी  सम्बन्धित
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 राज्य  सरकारों  पर  है  ।  केन्द्रस्थ  संयंत्रों  के  श्रमाणीकरण  हेतु  मानदण्डों  और  प्रमाणित  केन्द्रस्थ

 संयंत्रों  के  लिए  अतिरिक्त  रियायतों  जैसे  कि  श्रेणी  तथा  में  केन्द्रस्थ  संयंत्रों  को  केन्द्रीय

 निवेश  राजसहायता  की  ऊंची  अंतर-निगमित  निवेश  में
 छूट  और  परिवतंनीयता  संबंधी  नियम

 से  मुक्ति  आदि  की  घोषणा  सरकार  द्वारा  अपके  प्रेस  टिप्पण  सं०  ए०  डी०

 3)  दिनांक  27-4-83  संसद  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  द्वारा  पहले  ही  की  जा

 चकी

 झबुआ  जिले  में  केन्द्रस्थ  संयंत्रों  को  केन्द्रीय  निवेश  राजसहायता  वितरित  किये  जाने  के  लिए

 कोई  भी  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 ]  े
 कड़-कचड़  का  बायोगस  के  उत्पादन  के  लिए  उपयोग

 2307.  भी  बालासाहेब  विख्े  पाटिल  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  18  1985  के  एक्सप्रेसਂ
 में  प्रकाशित  इस  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  जिनमें  कहा  गया  है  कि  कलकत्ता  विश्वविद्यालय

 के  एक  प्रोफेसर  ने  सफल  प्रयोग  द्वारा  यह  सिद्ध  किया  है  कि  कलकत्ता  के  कचरे  से  2000  टन

 बायोगस  तैयार  की  जा  सकती

 )  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  इस  प्रयोग  पर  तुरन्त  कार्य  करने  का  है  ताकि
 बड़े  शहरों  के  कचड़  का  उपयोग  बड़े  पंमाने  पर  बायोगैस  का  उत्पादन  करने  के  लिये  किया
 जा

 क्‍या  सरकारी  क्षेत्र  के  बने  स्टैंडर्ड  ने  इस  परियोजना  पर  कारें  शुरू  कर

 दिया  है  ;  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  व्यापक  प्रयोग  के  लिये  इस  प्रणाली  का  कब  तक
 उपयोग  किया  जाएगा  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  जी  हां  ।

 से  तकनीकी  संभाव्यता  निश्चित  रूप  से  जानने  के  लिए  प्रक्रिया  की  लागत
 के  रूप  में  भी  कलकत्ता  में  किए  जा  रहे  परीक्षण  के  विवरणों  और  निष्कर्षो  की  जांच  की  जा  रही

 प्रतिदिन  500  किलोग्राम  कूड़े-कचड़े  की  क्षमता  का  एक  प्रायोगिक  संयंत्र  कलकत्ता  में  लगाया
 जा  रहा  वतंमान  प्रायोगिक  संयंत्र  के  सफलतापूर्वक  पूरा  होने  एवं  अध्ययनों  के  पश्चात  भौर
 कहीं  इस  प्रौद्योगिक  को  आगे  बढ़ाने  और  उपयोग  करने  के  लिए  विचार  किया  ऊर्जा  के
 निष्फर्षण  के  लिए  बड़  शहरों  के  कूड  का  उपयोग  करने  के  लिए  प्रौद्योगिकियों  की  भी
 खोज  की  जा  रही

 ओषध  मूल्य  नियंत्रण  1979  के  बारे  में  स्पष्टीकरण

 2308.  भी  हरिकृष्ण  शास्त्री  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ऐसी  कंपनियों  ओर  भऔषध  मिश्रणों  के  नाम  क्‍या  हैं  बितके  लिए  निर्माताओं  ने
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 ओषध  मूल्य  नियंत्रण  1979  के  उयबन्ध  30  के  अन्तर्गत  तीध्षरी  अनुसू बी  की  श्रेणियों  के

 बारे  में  स्पष्टीकरण  मांगा

 उन  दवाइयों  के  नाम  क्‍या  हैं  और  इस  श्रेणियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिनके  उनके
 मंत्रालय  ने  अब  तक  श्रेणियां  निश्चित  कर  ली  और

 अभी  भी  कितने  मामले  विचाराधीन  हैं  और  प्रत्येक  का  ब्यौरा  क्या  है  तक  इस  संबंध
 में  कब  तक  निर्णय  लिया  जाएगा  ?

 रसायन  और  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  के०  जयचना  :

 ऐसा  कोई  आवेदन  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 आवश्यक  दवाइयों  की  कमो

 2309.  भरी  हरिक्ृण्ण  शास्त्री  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  कया  बाजार  में
 कोमाइसिन  एलट्रोक्सिन  कुआनिमाईसिन  सस्पेंशन

 मुनोमा  इसिन  इंजेक्शन  और  प्रोकेन  पैत्तिलीन  जी  आयली  इंजेक्शन  की  भारी  कमी  है  और  इससे

 उपभोक्ताओं  को  बहुत  अधिक  कठिनाई  हो  रही

 उन  कंपनियों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिन्हें  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उक्त  अनिवार्य  दवाओं
 का  उत्पादन  करने  के  लाइसेंस  दिए  गए  ओर  उनकी  अनुमत  वार्षिक  क्षमता  क्या  है  तथा  उन्होंने
 कितना  उत्पादन

 क्‍या  यह  सच  है  कि  ये  कंपनियां  अनिवाय  दवाओं  का  तो  उत्पादन  नहीं  करती  हैं  ओर
 इसके  विपरीत  विटामिन  और  मरहम  बहुत  अधिक  बना  रही  ॒

 |
 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्षवार  उक्त  प्रत्येक  मद  की  अनुमत

 उत्पादन  क्षमता  कितनी  थी  और  उनमें  से  प्रत्येक  मद  का  कितना-कितना  उत्पादन  किया

 और

 (5)  उनके  मंत्रालय  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 रसाप्न  और  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  के०  जयचमा

 ं

 केवल  एलद्रोक्सिन  गोलियों  की  स्थानीय  कमी  की  सूचना  मिली  थो  और  सरकार  के  परामशं  पर

 कंपनी  ऐसे  क्षेत्र  में  भण्डार  शीघ्र  भेजती  रही  है  ।

 और  अलग-अलग  कंपनियों  द्वारा  फामू  लेशनों  का  उत्पादन  बाजार  मांग  के

 अनुसार  किया  जाता  है  ।

 राज्य  औषध  नियंत्रण  संगठनों  के  केन्द्रीय  कार्यालयों  से  प्राप्त  रिपोर्टों  के आधार  पर

 मंत्रालय  देश  में  महत्वपूर्ण  जीवन  रक्षक  ओऔषधों  की  उपलब्धि  पर  निगरानी  रखता  है  ।  सूचित  क॑

 मई  कमियां  सामान्यतः  स्थानीय  स्वरूप  की  तथा  ब्रांड  फामू  लेशनों
 की  होती  जिनका  स

 ओषधें  सामान्य  उपलब्ध  होती  हैं  ।

 खस्चआ  ज्री
 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।
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 कल  था  ला  न सरका रो  क्षत्र  के  उच्च  3  या  थ घाटा

 2310.  श्री  एस०  एम०  भट्टस  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  क्षेत्र
 के

 उन  विभिन्‍न  उद्योगों  के  नाम  क्‍या  अपने  अग्रेतर  विकास  के

 लिए  अपने  आन्तरिक  साधनों  से  धन  जुटाने  में  समर्थ  हैं  तथा  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 गंत  पांच  वर्षों  के  सरकारी  क्षेत्र  में  कितने  तथा  कौन  से  उद्योग  घाटे  में  चल  रहे  थे

 तथा  कितने  और  कोन  से  उद्योग  लाभ  भर्जित  कर  रहे  और

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  तथा  विभिन्‍न  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  ऐसे  प्रत्येक  उद्योब  को
 उनके  स्थापित  होने  से  लेकर  अब  तक  कितनी  उपलब्ध  की  गई  है  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  इस  विषय  में
 ब्यौरा  लोक  उद्यम  सर्वेक्षण  1983-84  के  खण्ड  |  में  उद्यमों  में  आंतरिक  संसाधन

 जुटानेਂ  सम्बन्धी  अध्याय  में  उपलब्ध  जिसे  लोक  सभा-पटल  पर  135  1985  को  रखा

 गया  था  ।

 लाभ  कमाने  वाले  और  हानि  उठाने  वाले  उद्यमों  की  संख्या  लोक  उद्यम  सर्वेक्षण
 1983-84  3-84  के  में  उश्वमों  के  कार्य-निष्पादन  के  मूल्यांकनਂ  सम्बन्धी  अध्याय  2  में
 उपलब्ध  31  1984  को  समाप्त  लगातार  तीन  वर्ष  के  दौरान  प्रत्येक  उद्यम  के  लाभ

 हानि  का  विवरण  उपर्युक्त  सर्वेक्षण  के  खण्ड  3  में  उपलब्ध  है  ।

 31  1984  को  कंन्द्रीय  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  सरकारी  वित्तीय

 संस्थाओं  आदि  में  सामान्य  शेयर  पूंजी  एवं  ऋणों  के  रूप  में  पूजी  निबेश  का  ब्यौरा  लोक  उद्यम

 सर्वेक्षण  1983-84  के  खण्ड  |  में  उद्यमों  में  लगी  पूजी  में  वृद्धि  और  उसके  स्वरूपਂ

 संबंधी  अध्याय  में  उपलब्ध  है  ।

 सरकारो  क्षेत्र  के  उद्योगों  का  विस्तार  तथा  आधुनिकीकरण

 2311.  श्री  एम०  एस०  भट्टम  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 कया  सरकारी  क्षेत्र  के  विभिन्‍न  उद्योगों  के  विस्तार  तथा  आधुनिकीकरण  के  लिए
 कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  चल  रहे  कार्यों  तथा  भावी  योजनाओं  अथवा  स्कीमों  के
 बारे  में  ऐसे  प्रत्येक  मामले  में  कितना  घन  खर्च  होने  का  अनुमान  और

 इल  योजनाओं  तथा  कायंतक्रमों  द्वारा  कितना  उत्पादन  लक्ष्य  प्राप्त  किए  जाने  का
 विचार  है  ?

 औद्योगिक  विकास  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  अपेक्षित
 विवरण  प्रशासनिक  मंत्रालयों  के  निष्पादन  बजट  सहित  बजट-प्रलेखों  में  उपलब्ध  जिसे  साल-दर
 साल  सभा-पटल  पर  रखा  गया
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 ..
 सिक्किस  में  कागज  कारखाने  की  स्थापना

 2312.  डा०  जोी०  विजयरामा  राव  :  क्‍या  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सिक्किम  में  कागज  कारखाने  की  स्थापना  के  लिए  पुनः  उपयोग  हेतु  ब्यापक

 संसाधन  और  कच्चा  माल  उपलब्ध

 यदि  तो  क्या  इस  दिशा  में  कोई  योजना  तैयार  की  गई  है  जिसमें  वह  रोजगार  के

 अवसर  प॑ंदा  होने  के  अलावा  देश  में  कागज  के  आयात  में  कमी  और

 क्‍या  सिक्किम  के  वन  उत्पादों  के उपयोग  और  विपणन  के  लिए  कोई  योजना  बनाई
 गई बा

 क्ौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  ओर

 सिक्किम  राज्य  में  आर्थिक  दृष्टि  से  जीव्य  कागज  एकक  स्थापित  करने  के  लिए  वनों  पर  आधारित
 कच्चे  माल  तथा  पुनः  उपयोग  हेतु  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर्याप्त  नहीं  है  ।

 (१)  सिक्किम  सरकार ने  क्षेत्रीय  अनुसंधान  प्रयोगशाला  जम्मू  के  सहयोग  से  सुगन्धित

 )  संयंत्रों  तथा  औषधीय  जड़ी  बूटियों  पर  आधारित  एक  एकक  स्थापि

 एक  व्यापक  जीव्यता  रिपोर्ट  तैयार  की  यह  प्रयोगशाला  सैलूलोज  लुग्दी  और  पाटिकल  बोड

 बनाने  के  लिए  इलायची  डंठल  छीजन  की  उपलब्धता  का  अध्ययन  कर  रही  है  ।

 अर्जा  का  अपव्यय

 2313.  श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  अध्ययनों  से  यह  पता  चला  है  कि  भारत  उतने  ही  मूल्य  की

 वस्तुओं  के  उत्पादन  में  दुगनी  ऊर्जा  की  खपत  करता  है  जिसके  परिणामस्वरूप  न  केवल  उनका  मूल्य

 बढ़  जाता  है  बल्कि  ऊर्जा  का  भारी  अपव्यय  होता

 क्‍या  सरकार  ने  ऊर्जा  संरक्षण  अधिनियम  के  अन्तगंत  ऊर्जा  की  अधिक  खपत  करने
 वाले  एककों  की  अनिवायं  रूप  से  ऊर्जा  लेखा  परीक्षा  करने  भौर  ऊर्जा  संरक्षण  के  लिए
 कदम  उठाने  की  सिफारिश  की  जांच  की  है  जंसा  जापान  में  किया  जाता  यदि  तो  उस  पर
 क्‍या  निर्णय  किया  गया  और

 जापान  में  ऊर्जा  संरक्षण  अधिनियम  की  मुख्य  विशेषतायें  क्या  हैं  भौर  इसे  भारत  में

 अपनाए  जाने  की  स्थिति  में  क्या  आवश्यक  संशोधन  करने  हों  गे  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :  भारतीय  उद्योग  की  ऊर्जा

 इन्टेन्सिटी  कुछ  अन्य  देशों  की  ऊर्जा  इन्टेन्सिटी  की  तुलना  में  अधिक  है  |

 और  भारत  में  ऊर्जा  संरक्षण  उपायों  का  क्रियान्वयन  करने  के  लिए  यह

 कल्पना  की  गई  है  कि  कम्पनियों  के  लिए  यह  अपेक्षित  होना  चाहिए  कि  वे  अपने  वाधिक  परीक्षित

 लेखों  में  ऊर्जा  खपत  का  ब्यौरा  दें  ।  इस  समय  ऊर्जा  संरक्षण  कानून  लागू  करने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 इंघन  संसाधनों  का  प्रभावकारी  इस्तेमाल  करने  के  लिए  जापान  का  कानून  ऊर्जा  खपत  को

 संगत  बनाने  की  अनुमति  देता  है  ।
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 2314.  श्री  के०  रामचन्द्र  रेड्डी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  एक  अनिवासी  भारतीय  द्वारा  आंध्र  प्रदेश  के  महबूबनगर
 जिले  में  सखापुर  में  3.89  करोड़  रुपये  की  लागत  से  जम॑न  प्रौद्योगिकी  की  सहायता  से  रेत-चूने  की
 पक्‍की  इंटें  बनाने  का  कारखाना  खोले  जाने  की  जानकारी

 क्‍या  ऐसे  कारखाने  देश  के  अन्य  भागों  में  भी  खोले  जा  सकते

 इस  प्रौद्योगिकी  के  अन्तरण  हेतु  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  और  यह
 भारतीय  परिस्थितियों  में  कहां  तक  उपर्युक्त  और

 प्रति  हजार  इंटों  की  लागत  ईंटों  की  मजबूती  तथा  उपयोगिता  की  दृष्टि
 इंटें  पारम्परिक  तरीके  से  बनाई  गई  ईंटों  की  तुलना  में  कैसी  होंगी  ?

 ह

 ओद्यो  गिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  एक  अनिवासी
 भारतीय  द्वारा  3.89  करोड़  रुपये  की  परियोजना  लागत  से  आंध्र  प्रदेश  राज्य  के  जिला
 नगर  में  रेत-चूनते  की  ईटें  बनाने  के  लिए  प्रस्तुत  किथा  गया  एक  प्रस्ताव  तकनीकी  विकास

 लय  में  पंजीकृत  किया  गया  प्रस्ताव  में  कोई  विदेशी  सहयोग  निहित  नहीं  तकनीकी
 जानकारी  देने  हेतु  2  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  विदेशी  तकनीशियन  के  रूप  में  एक  ब्रिटिश  नागरिक
 को  नियोजित  करने  विषयक  पार्टी  के  प्रस्ताव  पर  सरकार  ने  हाल  में  स्वीकृति  दे  दी  है  ।

 तकनीकी  विकास  के  महानिदेशालय  ने  भी  मैसर्स  एशियन  स्पेशियलिटी  ब्रिक्स  लिमिटेड
 द्वारा  जिला  गुजरात  में  एक  जमंन  फर्म  के  विदेशी  सहयोग  से  रेत-चूने  की  ईटें  बनाने  के

 लिए  एक  प्रस्ताव  पंजीकृत  किया  है  ।

 और  रेत-चूने  की  ईंटें  मिट्टी  की  लाल  साधारण  इंटों  की  तुलना  में  अधिक

 उपयोगी  और  अधिक  सुदृढ़  वैकल्पिक  निर्माण  सामग्री  रेत-चूने  की  ईटें  बनाने  की

 प्रौद्योगिकी  काफी  पुरानी  है  और  अनेक  स्रोतों  से  उपलब्ध  है  किन्तु  मिट्टी  से  बनी  लाल  ईटों  की

 तुलना  में  ऐसी  इंटों  के  उत्पादन  की  लागत  अधिक  होने  के  कारण  देश  में  रेत-चूने  की  इंटें  बनाने
 बाला  कोई  एकक  फुलीभूत  नहीं  मिट्टी  की  लाल  साधारण  इंटों  की  कीमतों  में  वृद्धि
 और  अच्छी  किस्म  की  निर्माण  सामग्री  की  सामान्य  कमी  होने  के  कारण  भी  ऐसी  योजनाओं  की

 व्यवहायंता  एक  स्पष्ट  संभाव्यता  बन  गई  है  ।  रेत-चूने  की  इंटें  बनाने  के  लिए  एककों  की  स्थापना

 करने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  के  प्राप्त  होने  पर  सरकार  द्वारा  गुण-अवगुणों  के  आधार  पर  विचार  किया

 जाएगा  ।

 इण्डियन  इग्स  एण्ड  फार्मास्पूटिकल्स  लि०  में  घाटा

 2315.  भरो  के०  रामचन्द्र  रेडडो  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच्च  है  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रम  इण्डियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लि०

 डी०  पी०  को  35  करोड़  रुपए  का  घाटा  हो  रहा

 कया  यह  भी  सच  है  कि  इण्श्यन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लि०  की  आधिक  स्थिति
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 इसलिए  और  भी  खराब  हो  गई  है  क्‍योंकि  यह्‌  राज्य  सरकारों  और  केन्द्रीय  सरकार  की  ओर
 लगभग  36  करोड़  रुपए  की  बकाया  धनराशियां  वसूल  करने  में  असमर्थ  और

 सरकार  का  इण्डियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लि०  की  वित्तीय  स्थिति  सुदृढ़  बनाने
 के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 रसायन  और  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  के०  जयचन्त  :

 आई०  डी०  पी०  एल०  के  संशोधित  बजट  अनुमान  के  अनुसार  कुल  28.92  करोड़  रुपये  की  शुद्ध
 हानि  की  सम्भावना  है  ।

 शुद्ध  हानि  के  कारणों  में  से एक  कारण  यह  है  कि  राज्य  केन्द्र  सरकार  तथा
 व्यापारिक  प्रतिष्ठानों  की  तरफ  बहुत  बड़ी  राशि  बकाया  दिनांक  30-9.85  को  बकाया  राशि

 26.47  करोड़  रुपये  थी  ।

 आई०  डी०  पी०  एल०  की  वित्तीय  स्थिति  को  सुदृढ़  बनाने  के  प्रयासों  में  क्षमता
 उपयोगिता  एवं  विपणन  में  सुधार  लाने  के  उत्पाद  मिश्र  में  परिवर्तन  तथा  प्रौद्योगिकी  एवं
 उत्पादकता  को  प्रोन्‍नत  करने  के  प्रयास  करने  के  प्रयास  सम्मिलित  हैं  ।

 रामगुण्डम  ताप  बिजली  घर  का  आधुनिकीररण

 2316.  श्री  के०  रामचन्द्र  रेड्डी  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बेन्द्रीय  सरकार  को  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  से  लगभग  तीन  करोड़  रुपए  की

 मानित  लागत  से  रामगुण्डम  ताप  बिजली  घर  के  आधुनिकीकरण  का  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त

 हुआ

 यदि  तो  क्या  योजना  आयोग  ने  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  लिया  और

 आधुनिकीकरण  के  लिए  इस  प्रस्ताव  की  क्रियान्वित  हेतु  क्‍या  कार्यवाही  की

 गई  है  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :  से  रामागुण्डम  ताप

 विद्युत  केन्द्र  (1?  ?  62.5  की  सुधार  स्कीम  को  297  लाख  रुपये  की  अनुमानित
 लागत  से  राज्य  योजना  में  क्रियान्वित  किए  जाने  के लिए  योजना  आयोग  ने  1985  में

 अनुमोदित  कर  दिया  है  ।

 अनिवासी  भारतीयों  ओर  गर-सरकारो  क्षेत्र  का  विद्युत  परियोजनाओं
 में  सहपोग  लेता

 2317.  प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  कुछ  विद्युत  परियोजनाओं  में  अनिवासी  भारतीयों  और

 सरकारी  क्षेत्र  का  सहयोग  लेने  का  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  ओर  बिजली  के
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 उत्पादन  और  वितरण  से  सम्बन्धित  नीति  औद्योगिक  नीति  संकल्प  1956  के  द्वारा  विनियमित  होती

 इस  सकलप  के  अनुसार  बजल  |  का  उत्पादन  और  वितरण  उद्योगों  की  अ  नसची  धक्का  ग्न्‍ंणी  के

 अन्तर्गत  आता  है  जिसके  भावी  विकास  का  दायित्व  एकमात्र  राज्य  का  नई  यूनिटों  की  स्थापना
 में  निजी  उद्यमियों  का  सहयोग  प्राप्त  करने  की  सभाव्यता  पर  जबकि  राष्ट्रीय  हित  में  ऐसा  करना

 भपेक्षित  यह  संकल्प  कोई  रोक  नहीं  लगाता  है  ।

 इस  नीति  के  अनुसरण  में  सरकार  ने  वर्तमान  निजी  स्वामित्व  वाली  विद्युत  युटिलिटियों  में

 यनिटों  के  प्रतिस्थापन/विस्तार  की  अनुमति  दी  जहां  भारी  मात्रा  में  विद्युत  की  आवश्यकता

 होती  है  और  सतत्‌  एवं  विश्वसनीय  सप्लाई  आवश्यक  होती  है  कैप्टिव  विद्युत  यूनिटों  के  लिए

 अनुमति  दी  जाती  कुछ  अप्रवासी  भारतीयों  ने  इच्छा  व्यक्त  की  है  परन्तु  विद्युत
 परियोजनाओं  में  उनके  भाग  लेने  के  बारे  में  कोई  विस्तृत  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  हैं  ।

 पिछड़े  क्षत्रों  में  उद्योगों  फी  स्थापना  के  लिए  विए  जाने  वाले

 प्रोत्साहनों  के  प्रभाव  का  मूल्यांकन

 2318.  प्रो०  पी०  णें०  कुरियन  :  कया  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  दिए  गए  विभिन्‍न

 प्रोत्साहनों  के  प्रभाव  का  कोई  मूल्यांकन  किया  गया  है

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों
 के  दौरान  स्थापित  किये  गये  उद्योगों  में  पिछड़े  क्षेत्रों  में

 वर्ष-वार  अलग-अलग  कितने  प्रतिशत  उद्योग  स्थापित  किये  गये

 क्या  सरकार  महसूस  करती  है  कि  इस  बारे  में  संतोषजनक  प्रगति  हो  रही
 भौर

 यदि  तो  पिछड़े  क्षेत्रों  के  औद्योगीकरण  में  तेजी  जाने  के  लिए  क्‍या  विशेष  कदम

 उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 ओऔद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  जी  हां  ।

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  की  स्थापना्थ  1983  से  1985  के  बं“च
 जारी  किए  गये  आशय  पत्रों  भौद्योगिक  लाइसेंसों  तथा  भौद्योगिक
 विकास  महानिदेशालय  पंजीकरणों  का  प्रतिशत  निम्नांकित  है  :--

 जनता  तथा  अत  -  -..  ““५"/++््तत न
 1983  1984  1985

 आ०  प्र०  62.94  58.93  52.12  जनवरी  से

 ओऔ०  ला०  29.49  35.69  43.72  सितम्बर

 तकनीकी  विकास  57.07  59.65  58.12  जून  से  जून

 महा  नि०  पजी ०

 जी  हां  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 ____

 तापोय  विद्यत  स्टेशनों  का  नवीकरण  और  आधुनिकोक्रण

 2320.  क्री  भोला  नाथ  सेन  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  छठो  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों  में  तापीय  विद्युत  स्टेशनों

 के  नवीकरण  और  आधुनिकीकरण  के  लिए  कायंक्रमों  के  कार्यान्वयन  हेतु  लक्ष्य  निर्धारित  किए

 गए

 यदि  तो  लक्ष्यों  का  इस  कार्यक्रमों  में  शामिल  किए  गए  एककों/तापीय  स्टेशनों

 तथा  छठी  योजना  में  ऐसे  कार्यक्रमों  के लिए  निर्धारित  की  गई  निधि  का  राज्यवार  ब्यौरा  और

 विवरण  क्या

 छठी  योजनावधि  की  वास्तविक  उपलब्धियां  क्या

 लक्ष्यों  की  प्राप्ति  में  कमी  और  ऐसे  कार्यक्रमों  के लिए  निधारित  राशि  का  उपयोग

 न  करने  के  क्या  कारण  और

 (=)  छटी  योजनावधि  के  दौरान  पंश्चिम  बंगाल  की  उपलब्धियां  क्या  थीं  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  आरिफ  मोहम्मद  :  नवीकरण

 तथा  आधुनिकीकरण  के  लिए  केन्द्र  द्वास  प्राम्रोजित  स्कोम  को  क्रियान्वयन  के  लिए  एक  नई  स्कीम

 के  रूप  में  1984-85  में  ही  अनुमोदित  किया  गया  था  ।

 से  प्रश्न  ही  नही  उठते  ।

 6  एपौए  का  वितरण

 2321.  भरो  विष्ण  भोदी  :  क्‍या  उद्चोग  संत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 )  क्‍या  यह  सच  है  कि  6  एपीए  का  सरणीकरण  किया  गया  है  और  इसका  वितरण
 राज्य  व्यापार  निभम  द्वारा  किया  जा  रहा

 इसके  वास्तविक  प्रयोगकर्ताओं  द्वारा  वष॑  1984-85  के  लिए  कुल  कितनी  मात्रा  के

 लिए  पंजीकरण  कराया  गया

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  वर्ष  1984-85  के  दौरान  इसकी  कूल  कितनी  मांग  का
 आयात  किया  गया  और  कितने  प्रतिशत  दवा  का  उपयोग  किया

 राज्य  व्यापार  निमम  द्वारा  वास्तविक  प्रयोगकर्ताओं  को  प्रति  किलोग्राम  किस  दर  से
 इसकी  सप्लाई  की  जाती

 (2)  क्‍या  6  एपोए  का  देश  में  भी  उत्पादन  किया  जाता  और

 यदि  तो  स्वदेशी  उत्पादकों  के  नाम  क्या  प्रत्येक  की  लाइसेंसशुदा  क्षमता  कितनी

 है  और  वर्ष  1983-84,  1984-85  और  1  अप्रैल  से  30  1985  तक  प्रत्येक  ने  कितना

 उत्पादन  किया  ?

 रसायन  ओर  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  के०  जयचस्रा  :  (*)
 जी  :
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 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल पर  रख  दी  जाएगी  ।

 (४)  और  उपलब्धि  की  सीमा  तक  स्वदेशी  उत्पादत  की  सूचना  नीचे  दी

 बा

 निर्माता  लाइसेंसशुदा  क्षमता  उत्पादन

 ः

 |
 1983-84  1984-85

 डी०  पी०  एल०  40  टन  “3.75  3.75  17.10  17.44

 एच०  ए०  एल०  28  ,,  गण  1.48  15.61

 एल्मबीक  20  ,,  न  2.36  1.70

 मैक्स  इंडिया  80  ,,  न
 शून्य  5.17

 गुजरात
 35  ,+

 णाः  शून्य  शून्य

 इयूपोरिक  50  ,
 रा  शून्य  शून्य

 ली ीखितससि ्  झ  लि  चि  च्छछ  --->+  2322. sft बलबस्तसिह रामूबालिया : क्‍या पेट्रोलियम ओर प्राकृतिक ae मंत्री  चञ++  बआ«ञ

 प्रत्यक  गांव  में  डीजल  पम्प  स्थापित  करना

 2322.  भी  बलबन्तसिह  रामूबालिया  :  कया  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उनके  मंत्रालय  ने  डीजल  की  अतिरिक्त  खपत  व्यय  होने  वाली  धनराशिका

 अनुमान  लगाया  जिसे  किसान  अपने  ट्रेक्टरों  के लिए  इंधन  लेने  हेतु  खेत  से  नजदीकी  डीजल  पम्प
 तक  दूरी  तय  करने  में  खर्च  करते

 क्‍या  यह  मात्रा  बहुत  अधिक  और

 यदि  तो  क्‍या  उनके  मंत्रालय  का  विचार  किसानों  की  सहायता  के  लिए  और
 डीजल  की  बरबादी  को  रोकने  के  लिए  प्रत्येक  गांव  में  कम  से  कम  एक  डीजल  पम्प  खोलने
 का

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर

 और  तेल  उद्योग  ने  कृषकों  द्वारा  डीजल  प्राप्त  करने  के  लिये  खुदरा  बिक्री  केन्द्र  तक  की  दूरी
 तय  करने  में  खर्च  किए  गए  डीजल  का  कोई  मूल्यांकन  नहीं  किया  है  ।

 पेद्रोल/डीजल  के  खुदरा  बिक्री  केन्द्र  खोलने  के  लिए  स्थान  का  निर्धारण  वहां  की
 बाजार  क्षमता  तथा  आर्थिक  व्यवहायंता  के  आधार  पर  किया  जाता

 संगरूर  टेलीफोन  एक्सचेंज  को  इसंकक्‍्ट्रानिक  एक्सचेंज  में  बदलना

 2323.

 श्री बलवन्त सिह रामवालिया : क्‍या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कया उनके मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि संगरूर टेलीफोन
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 एक्सचेंज  पर  बहुत  अधिक  भार  है  और  वह  बहुत  जल्दी  गर्म  हो  जाता  है  जिसके  कारण  अक्सर  काम
 करना  बंद  कर  देता

 यदि  तो  इस  संबंध  में  उनके  मंत्रालय  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  और

 क्‍या  वर्तमान  टेलीफोन  एक्सचेंज  को  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  में  बदलने  कोई

 प्रस्ताव  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राश्य  संत्री  रास  मिथास  :  जी  संगरूर  का

 टेलीफोन  एक्सचेंज  पर  अधिक  भार  नहीं  है  और  यह  गम  नहीं  होता  जिसके  कारण  इसमें

 कोई  गड़बड़ी  उत्पन्न  हो  ।  इसके  एक्सचेंज  संतोषजनक  ढंग  से  कार्य  कर  रहा  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 जी  नहीं  ।

 केरल  में  सवेलोकेरा  में  त्रियुला  स्थित  टेलोफोन  एक्सचेंज

 2324.  भरी  तम्पन  भासस  :  क्‍या  संचार  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  में  मवेलीकेरा  में  त्रिबुला  स्थित  टेलीफोन  एक्सचेंज  को  बंद  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  और  वि

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राम  निवास  :  जी  नहीं  ।

 उपर्यकत  मांग  के  उत्तर  को  महेनजर  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 रूस  को  सहायता  से  कोयला  तेयार  करने  संबंधी  इंजोमनियरो  संस्थानों  की  स्थापना

 2325.  श्री  सोमनाथ  रथ  :

 झीमती  जबन्ती  पटनायक  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्रों  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  रूस  की  सहायता  से  कुछ  कोयला  तैयार  करने  संबंधी  इंजीनियरी
 संस्थान  स्थापित  करने  का  विचार

 बिच
 यदि  तो  उन  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  ये  गये  संस्थान  स्थापित  करने  का

 र

 क्‍या  एक  ऐसा  संस्थान  तालचेर  में  या  उड़ीसा  के  किसी  अन्य  कोयला  क्षेत्र  में  स्थापित
 करने  का  विचार  और

 यदि  तो  उपर्युक्त  प्रस्ताव  के  क्रियान्ययन  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रो  बसंत  :  हां  ।
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 i  ऑन  न  ल्‍तणा+  थे  वनतितनीननन  अनाज  |  ना जल  लीन  अननन#+-जनिलानाी  पाए  डिीयखथ।िणयणणणा  ५

 केन्द्रीय  खान  आयोजन  एवं  डिवीजन  संस्थान  लि०  के  रांची  में  एक

 विनिर्माण  इंजीनियरिंग  संस्थानਂ  की  स्थापना  की  जा  रही  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 उड़ीसा  में  बिजली  की  कमी

 2326.  भरी  सोमनाथ  रथ  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  उड़ीसा  में  तेजी  से  हो  रहे  औद्योगिकरण  के

 कारण  वहां  बिजली  की  मांग  में  ओसतन  20  प्रतिशत  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  उड़ीसा  को  पड़ोसी  राज्यों  से  बिजली

 की  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  का  भर

 उड़ीसा  में  बिजली  की  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  आरिफ  मोहम्मद  :  1978-79  से  1984-85

 के  दौरान  उड़ीसा  की  ऊर्जा  की  आावश्यकत्ता  में  जौसतन  11  प्रतिशत  की  मिश्चित  वृद्धि  हुई  है  ।

 राज्य  में  विद्युत  की  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  उड़ीसा  को  आंध्र  प्रदेश  तथा  मध्य

 प्रदेश  से  निम्नानुसार  सहायता  प्राप्त  होती  रही  है  :--
 -“  “>>

 3-8 4  1984-85  5  1985-86

 85  तक

 आंध्र  प्रदेश  से  उड़ीसा  को  44  मि०  यू०  433  मि०  यू०
 मध्य  प्रदेश  से  उड़ीसा  को

 —S =  ++  ताक  न

 (*)

 267  मि०  यू०
 न्न+  ु

 2  मि०  यू०

 राज्य  में  विद्युत  की  उपलब्धता  में  वृद्धि  करने  के  लिए  सातवीं  योजनावधि
 दौरान  483.5  मेगावाट  की  अतिरिक्त  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  चालू  किए  जाने  का  कार्यक्रम  है  ।

 सके  उड़ीसा  को  भूटान  की  चूखा  जल  विद्युत  परियोजना  (3x84
 से  31  मेगावाट  तथा  फरक्‍्का  सुपर  ताप  विद्युत  (3  )८210  से  75  मेगावाट

 विद्युत  इन  यूनिटों  क॑  सातबों  योजना  में  पूरी  होने  पर  प्राप्त

 इसके  साथ-साथ  तलचेर  ताप  विद्युत  केंद्र  क ंनवीकरण  तंथा  आधघनिकीकरण  के  लए  केंद्रीय
 द्टायता  भी  प्रदान  की  जा  रही  है  ।

 ईस्ट  कोलफोल्ड्स  लि०  के  कार्यकरण  संबंधी  समिति

 2327.  भो  सोमनाथ  रथ  :  क्या  ऊर्जा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ईस्टर्न  कोलफील्ड्स  लि०  के  कार्थंकरण  का  गहराई  से  अध्ययन  करने  और  इसके
 कार्यकरण  को  सुधारने  के  उपाय  सुझाने  हेतु  स्थापित  की  गई  समिति  ने  सरकार  को  अपनी  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  कर  दी  और
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 हज  लजन  —————__—_—_—_—_—  ऊना  किनधिनिवररधी

 यदि  तो  समिति  की  मुख्य  सिफारिश  क्‍या  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  और  कोयला  विभाग  ने  1985  में  एक
 समिति  गठित  की  थी  जिसके  अध्यक्ष  श्री  के०  एस०  आर०  परामर्शदाता  और  कोयला  विभाग
 के  भूतपूर्व  सचिव  हैं  ।  इस  समिति  का  गठन  इस  दृष्टि  से  किया  गया  है  कि  ईस्टर्न  कोलफील्ः  इस  लि०
 को  परेशान  कर  रही  विभिन्‍न  समस्याओं  का  पता  लगाने  और  इन  समस्याओं  के  समाधान  के  लिए

 उपचारी  कदम/उपाय  ज्ञात  करने  के  लिए  कंपनी  के  क्रियाकलापों  का  गहन  अध्ययन  किया  जा
 के  ताकि  कम्पनी  विभिन न  क्षेत्रों  में  अपने  मुख्य  लक्ष्य  प्राप्त  कर  यह  क्षेत्र  हैं  अपने

 क्षेत्र  में  कोयले  के  भंडारों  का  वेज्ञानिक  कोयला  उत्पादन  में  और  विकास  तथा

 बल्याण  कार्यों  के  लिए  अन्य  योजनाओं  का  कार्यान्वयन  ।  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  1985

 में  प्रस्तुत  कर  दी  है  और  अभी  इसकी  जांच  बाकी  है  ।

 अण्डमान  तट-दूर  बेसिन  राजस्थान  और  उड़ीसा  में  तेज  का  पता  लगाना

 2328.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गस  मंत्रो  यह  बताने  की

 फरेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  अण्डमान  तट-सर

 राजस्थान  और  उड़ीसा  में  कच्चे  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  का  पता  लगाने  के  लिए  छिद्रण  कार्य  करने

 का  प्रस्ताव  और

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  :

 अन्वेषी  खुदाई  कार्यक्रम  को  अभी  तक  सातवीं  योजना  के  पहले  दो  वर्षों  तक  के  लिए

 ही  निर्धारित  रखा  गया  इसके  विवरण  निम्न  प्रकार  हैं  :--

 क्षेत्र  1985-86  1986-87

 मीटरे  कप  मीटरेज  कप
 000  000

 राजस्थान  4.  9  2  17.9  *
 6

 अडण्मान  26.21  7  7.44  3

 उड़ीसा
 -  न  12.0  6

 दिल्‍लो  के  लिए  औद्योगिक  नोति

 2329.  भी  यहाअन्त  राब  गड़ाल  पाटिल  :  कया  उद्योग  अंज्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  संघ  शासित  क्षेत्र  दिल्ली  भर  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  के लिए  वृहत
 योजना  के  अनुरूप  कोई  औद्योगिक  नीति  बनाई  और  -

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  बातें क्‍या  हैं  ?
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 +-

 औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एस०  :  और

 दिल्ली  के  संघराज्य  क्षेत्र  के  मास्टर  योजना  में  निम्नलिखित  फैबटरियों/उद्योगों  के  लिए  पुनःस्थापना
 की  परिकल्पना  की  गई  है  :--

 (1)  अनुपातन  अधिक  सघन  रोजगार  परक  फ्लैंटेड  फैक्टरियों  केन्द्रीय  क्षेत्रों  में  ।

 (2)  ओ॑द्योगिक  व
 निर्माण  कार्य  केन्द्रों  वाली  दूरस्थ  आवासीय  क्षंत्रों  में  ।

 (3)  सूक्षम  उपकरणों  को  जोड़कर  उत्पादन  करने  वाले  और  बाधारहित
 विशेष  उद्योगों  को  इंजीनियरी  कालेजों  के  दक्षिणी  क्षेत्रों  में  ।

 (4)  हल्के  उद्योग  और  सेवा  उद्योगों  को  चुने  हुए  क्षेत्रों  में  स्थापित  किया  जायेगा  ताकि

 इन  उद्योगों  से  हवा  के  साथ  उड़ने  वाली  मिट्टी  तथा  धुएं  से  हवा  के  रुख  की  ओर
 पड़ने  वाले  आवासीय  क्षेत्रों  को  कोई  हानि  न  हो  ।

 (5)  बड़े  तथा  भारी  उद्योग  सामान्य/नीति  के  अनुसार  शहरी  दिल्ली  क्षेत्र  में  इनको ..
 प्रोत्साहित  नहीं  किया  जायेगा  ।

 (6)  निरसारक  और  सहायक  उद्योग  चूना  और  भट्ट  की  खदानों  आदि  से .
 सम्बद्ध  उद्योगों  को  1981  की  शहरी  सीमा  से  एक  मील  की  दूरी  पर  स्थापित
 किया  जायेगा  ।

 शहरी  विकास  मंत्रालय  ने  हाल  ही  में  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  बोर्ड  अधिनियम

 1985  के  अधीन  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  बोडे  का  गठन  किया  यह  बोर्ड  स्वतः  स्पष्ट

 विकास  केन्द्रों  के  रूप  में  विकसित  किए  जाने  वाले  चुने  हुए  वलयाकार  शहरों  में  दिल्ली  के

 बाहर  आधथिक  और  अन्य  कार्यकलाप  स्थापित  करके  दिल्ली  में  जनसंख्या  की  वृद्धि  को  कम  करने  के

 उद्देश्य  को  लेकर  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  के  संतुलित  और  समन्वित  विकास  के  लिए  क्षेत्रीय  योजना

 बनाने  के  लिए  उत्त  रदायी  है  ।

 आन्ध्न  प्रदेश  में  राजस्व  भंडलों  के  मुल्यालयों  में  नए  टेलोफोन  एक्सचेंज  खोलना

 2330.  श्री  वो०  शोभनाड्रोश्वर  राव  :  कया  संथार  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  को  जाप्तकारी  है  कि  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  राजस्व  तालुक है
 प्रणाली  के  स्थान  पर  राजस्व  मंडल  प्रणाली  लागू  की

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  जनता  और  प्रशासकीय  तंत्र  की  सुविधा  के

 लिए  राजस्व  मण्डलों  के  सभी  मुख्यालयों  जहां  इस  समय  टेलीफोन  एक्सचेंज  नहीं  टेलीफोन

 एक्सचेंज  खोलने  का  ओर

 इन  एक्सचेंजों  के  कब  तक  चालू  हो  जाने  की  संभावना  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  राम  निवास  :  हां  ।

 और  कुल  1104  मंडलों  में
 से

 845  मंडलों  में  एक्सचेंज  शेष  259  मंडलों

 में  एक्सचेंज  खोलने  का  मामला  निम्नलिखित  बातों  पर  निर्भर  करता  है  :--
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 (1)  आवश्यक  संख्या  में  डिमांड  नोट  का  भुगतान  ।

 (2)  विभागीय  नीति  के  अनुसार  वित्तीय  व्यवहायंता  ।

 भारत  के  औद्योगिक  विकास  में  जमंनो  हारा  भाग  लेना

 2331.  भ्री  बो०  शोभानाद्रीजवर  राब  :

 ओर  एम०  रघुमा  रेडडशो  :

 क्री  सानिक  रेड्डी  :

 क्ष्या  उच्चयोग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  5  1985  के  इकनॉमिक  टाइम्सਂ  में

 प्रकाशित  इस  आशय  के  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  जर्मन  संधीय  गणराज्य  भारत  के

 द्रुत  औद्योगिक  विकास  में  सक्रिय  रूप  से  भाग  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 औद्योगिक  विकास  थिभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  जी  हां  ।

 भारत  सरकार  अपनी  नीति  की  इसकी  प्राथमिकताओं  तथा  भारत के  राष्ट्रीय

 हित  में  अन्य  देशों  के साथ  सहयोग  का  स्वागत  करती  है  ।

 ज़िपुरा  में  गेस  पर  आधाशित  उद्योगों  की  स्थापना

 2332.  श्री  अजय  विश्वास  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  त्रिपुरा  में  प्राकृतिक  गैस  के  बहुत  बड़े
 भण्डार

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  त्रिपुरा  में  गैस  पर  आधारित  उद्योग  स्थापित  करने
 का  कोई  प्रस्ताव  है  जिसमें  प्राकृतिक  गैस  का  औद्योगिक  दृष्टि  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उचित  प्रयोग  किया
 जा  और

 यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  मबल  किशोर  :

 और  त्रिपुरा  राज्य  विद्युत  बोर्ड  को  बिजली  उत्पादन  के  लिये  प्राकृतिक  गैस  की

 आपूर्ति  के  लिये  पहले  ही  सहमति  दी  जा  चुकी  यह  भी  मालूम  हुआ  है  कि  त्रिपुरा  की  राज्य
 राज्य  में  गैस  पर  आधारित  उद्योगों  को  लगाने  पर  विचार  कर  रही

 विदेशी  सहयोग  समझौते

 2333.  श्री  बो०  एस०  बिजय  शाधवन  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1985  के  दौरान  ओऔद्योगिक  क्षेत्र  में  कितने  विदेशी  सहयोग  समझौते
 किए
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 ता  के  माध्यम  से  किस  प्रकार  के  उद्योग  स्थापित  किए समझोतों

 क्या  जिन  क्षेत्रों  में  इस  प्रकार  के  सहयोग  किए  गए  हैं  वहां  अद्यतन  प्रौद्योगिकी  का

 संपूर्ण  परिवर्तन  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  एम०  :  और
 वर्ष  1985  के  687  विदेशी  सहयोग  स्वीकृति  पत्र  जारी  किए  गए  ।  विदेशी  सहयोग  में
 भारतीय  पार्टी  का  विदेशी  सहयोगकर्त्ता  का  नाम  विनिर्माण  की  वस्तु  आदि  को  दर्शाने  वाला

 ब्यौरा  भारतीय  निवेश  केन्द्र  द्वारा  अपने  मंथली  न्यूजलंटर  के  एक  परिशिष्ट  के  रूप  में  तिमाही
 आधार  पर  प्रकाशित  किया  जाता  इस  प्रकाशन  की  प्रतियां  संसद  के  पुस्तकालय  में  नियमित

 रूप  से  भेजी  जाती  हैं  ।

 और  प्रौद्योगिकी  के  आत्मसात  और  उसे  उन्नत  बनाने  के  लिए  विदेशी  सहयोग
 सम्बन्धी  करार  के  कार्यकाल  में  या  उसके  तुरन्त  बाद  उद्योगों  में  संयंत्र  अनुसंघान
 तथा  विकास  को  बढ़ावा  देकर  समूची  प्रौद्योगिकी  के  अन्तरण  के  लिए  हर  संभव  प्रयास  किए  जा

 रहे

 हैवराबाद  को  एक  सोटरगाड़ी  कम्पनी  के  एक  अधिकारो  द्वारा

 डिजाइन  को  गई  एक  मिनो  कार

 2334.  श्री  बाई०  एस०  महाजन  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  हैदराबाद  की  एक  मोटरगाड़ी  कम्पनी
 में  कार्यरत  एक  अधिकारी  ने  मिनी  कारਂ  का  डिजाइन  तैयार  किया  जिसमें  4  व्यक्तियों

 की  बैठने  की  क्षमता  होगी  तथा  ईंधन  की  खपत  भी  बहुत  कम  होगी  और  वाणिज्यिक  दृष्टि  से
 उत्पादन  किये  जाने  पर  उसका  मूल्य  बहुत  ही  कम  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सरकारी  संयुक्त  क्षेत्र  में  ऐसी  कार  का  निर्माण  के  लाइसेंस

 जारी  करने  का  है  क्‍योंकि  इससे  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  खपत  में  काफी  मितव्ययिता  आएगी  और

 अधिक  से  अधिक  संख्या  में  लोग  इसे  खरीद  सकेंगे  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  सरकार  ने  इस
 आशय  का  समाचार  देखा  है  ।

 क्षमता  संबंधी  अडचन  के  कारण  व्यापक  नीति  से  बाहर  या  श्री  कारों  के  निर्माण  के
 लिए  नये  एककों  को  लाइसेंस  देने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 सीरा  के  मूल्य  में  बढ्धि  का  प्रस्ताव

 2335.  श्री  वाई०  एस०  महाजन  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  चीनी  उद्योग  ने  सीरा  के  मूल्य  में  60  रु»  से  200  to  प्रति  टन  वृद्धि  करने
 तथा  उस  पर  आंशिक  नियंत्रण  हटाने  हेतु  कोई  प्रस्ताव  दिया
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 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 यदि  प्रस्ताव  स्वीकार  किशा  जाता  है  तो  क्या  उससे  चीनी  उद्योग  को  सहायता  मिलेगी

 और  डिस्टीलरीज  की  अर्थव्यवस्था  खराब  नहीं  होगी  !

 रसायन  ओर  केट्रो  रसायन  विभाग  में  राज्य  मंज्ो  आर०  के०  जग्रधना  :

 और  अल्होहल  पर  आधारित  उद्योगों  पर  प्रभाव  सहित  अन्य  सभी  संबद्ध

 पहलुओं  पर  उचित  विचार  करने  के  पश्चात  ही  शीरे  संबंधी  नीति  का  निर्माण  किया

 खिप्ताहष्ट  तथा  विशुत  के  क्षेत्र  भें  भारत  भर  जवंध

 हि  लोकतंत्रास्मक  गणराज्य  के  बोच  समझोता

 2336.  भो  बाई०  एस०  महाजन  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 लिग्नाइट  तथा  विद्युत  के
 क्षेत्र  में  सहयोग  के  लिए  भारत  ओर  जन  लोक

 तंत्रात्मक  के  बीच  हाल  में  हुए  समझौते  की  मुख्य  बातें  क्‍या

 [2  ०  >
 सुधार

 मय  पे
 क्या  जर्मनी  लोकतंत्रात्मक  गणराज्य  सरकार  कोयला  खनन  में  सुधार  करने  के  लिए

 तकनीकी  जानकारी  तथा/अथवा  आधुनिक  मशीनें/उपकरण  उपलब्ध  और

 प्रस्तावित  सहकारिता  और  सहयोग  की  शर्तें  क्‍या  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  से  लिग्ताइट  और  बिद्युत  के

 जमंन  जनवादी  गणतंत्र  कार्यकारी  दलਂ  के  प्रथम  सत्र  के  राजलेख  पर  दिनांक  6-11-1985  को

 हस्ताक्षर  हुए  थे  ।  कार्यकारी  दल  को  चुनिंदा  क्षेत्रों  में  दोनों  देशों  के  बीच  सहयोग  बढ़ाने  का  क्राम्
 सौंपा  गया  था  ।  इस  सहयोग  का  उद्देश्य  यह  है  कि  वैज्ञानिक  ओर  प्रौद्योगिक  विशिष्ट

 प्रौद्योगिक  उपकरण  और  इंजीनियरी  सेवाएं  उपलब्ध  कोयला  और  लिग्नाइट  के  दोहन
 प्रसाधन  ओर  परिस्कार  प्रक्रियाओं  को  युक्तिपूर्ण  और  अधिक  सक्षम  बनाया  विद्युत  क्षेत्र  के
 संबंध  भारतीय  पक्ष  ने  गणतंत्रਂ  में  उपलब्ध  विशेषज्ञता  की  जानकारी
 प्राप्त  की और  भारत  में  सहयोगी  साझेदारों  का  चयन  करने  में  आवश्यक  सहयोग  देने  के  लिए
 सहमति  दी  ।

 सहयोग  के  लिए  निदिष्ट  विशेष  कोयला  परियोजनाएं  हैं--वेस्टर्न  कोलफील्ड्स  लि०  की

 नीलजई  ओपेनकास्ट  परियोजना  और  सिंगरेनी  कोलियरीज  कंपनी  लि०  की  रामागुंडम  ता
 कास्ट  परियोजना  ।  जर्मन  जनवादी  गणतंत्र  ने  न॑वेली  की  खाम  ]”  के  दोहन  ओर

 परिचालन  के  लिए  तकनीकी  आधिक  अध्ययन  ओर  नैवेली  बेसिन  के
 प्रस्तुत  किया  जमंन  जनवादी  गणतंत्र  के  साथ  सद़योग  की  व्यवस्था  राजस्थान  के  पालना  की
 लिग्नाइट  परियोजनाओं  और  गुजरात  की  पनान्ध्रो  परियोजना  के  लिए  हुआ  है  ।  जर्मन  जनवादी
 गणतंत्र  पक्ष  ने  नैवेली  में  बिकेटिंग  प्रक्रिया  के  पुनरनिर्माण  और  विद्यमान  बिकेटिंग  और  का्बनीकरण
 संयंत्र  के  आधुनिकी करण  के  लिए  भी  प्रस्ताव  भेजे  उन्होंने  एक  नए  बिकेटिंग  और  कार्बनीकरण

 संयंत्र  के  निर्माण  के  लिए  साध्यता  अध्ययन  तैयार  करने  का  भी  प्रस्ताव  किया  इन  प्रस्तावों  पर

 अंतिम  निर्णय  1986  तक  ले  लिया  जाएगा  |
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 बिजलो  के  उत्पादन  के  लिए  संयकत  क्षेत्र  की  परियोजनायें

 2337.  श्री  बाई०  एस०  महाजन  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  ताप  बिजली  और  पन  बिजली  दोनों  प्रकार  की  बिजली  के  उत्पादन  ?

 के  लिए  सयुकत  क्षेत्र  में  परियोजनाएं  स्थापित  करने  का  कोई  निर्णय  लिया

 यदि  तो  ऐसे  उद्यमों  के  प्रबंध  की  शरं  क्या  और

 क्या  सरकार  का  विचार  यह  सुनिश्चित  करने  का  है  कि  संयुक्त  क्षेत्र  मे ंबिजली

 उत्पादन के  प्रस्तावित  संयंत्र  उन  सामाजिक  उद्देश्यों  को  पूरा  करें  जिनके  लिए  इनकी  स्थापना  की

 जा  रही

 विद्युत  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 सागरदीघी  में  ताप  बिजलो  घर

 2338.  श्री  जायनल  अबेबिन  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मुरादाबाद  जिले  में  सागरदीधी  में  ताप  बिजलीघर  के  निर्माण  के  लिए
 पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  भेजे  गए  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 )  केन्द्रीय  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विद्युत  विभाग  प्रें  राज्य  मंत्रो  आरिफ  मोहम्मद  :  और  पश्चिम
 के  मुर्शीदाबाद  जिले  में  1385.0  करोड़  रु०  की  अनुमानित  लागत  से  एक  ताप  विद्युत  केन्द्र
 (4  2८  500  प्रतिष्ठापित  करने  हेतु  एक  प्रस्ताव  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  को
 1982  में  प्राप्त  हुआ  पश्चिम  बंगाल  राज्य  बिजली  बोड्  ने  1983  में
 केन्द्रीय  विद्यूत  प्राधिकरण  को  सूचित  किया  कि  वे  में  5»  210  मेगावाट  जिसको

 में  अभिवृद्धि  करके  2%500  मेगावाट  कर  दिया  प्रतिष्ठापित  करने  का
 इरादा  है  ।

 लाना  पकाने  को  गेस  के  उपभोक्ताओं  के  लिए  बोमा  योजना

 2339.  भ्री  बो०  एस०  क्रष्ण  अय्यर  :  क्‍या  पेट्रोलियम  आर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने

 के  क्पा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  का  गैस  विस्फोट  के  बढ़ते  हुए  मामलों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  खाना
 पकाने  को  गैस  के  उपभोक्ताओं  के  लिए  अनिवार्य  बीमा  योजना  आरम्भ  करने  का  विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  :  प्रत्येक
 एल०  पी०  जी०  बितरकों  के  लिए  अन्य  पार्टी  बीमा  योजना  की  व्यवस्था  है  जो  उपभोक्ता  अथवा
 उसके  वैध  उत्तराधिकारी  को  मुआवजे  के  लिए  पात्र  बनाती

 बंगलौर  शहर  में  नए  टेलोफोन  केन्द्र

 2340.  श्री  बो०  एस०  कृष्ण  अग्यर  :  क्‍या  संचार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1985-86  के  दौरान  बंगलौर  शहर  में  कितने  नए  टेलीफोन  केन्द्र  खोलने  का
 विचार  और
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 इन  टेलीफोन  केन्द्रों  के  अन्तर्गत  किन-किन  क्षेत्रों  को  लाया  जायेगा  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री
 निवास  :  शुन्य  ।

 शून्य  ।

 हर  खाना  पकाने  को  गेस  के  वितरकों  के  कमोशन  में  वृद्धि  करने  को  भांग

 श्री  बी०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 खाना  पकाने  की  गेस  के  बितरकों  को  इस  समय  प्रति  सिलेंडर  कमीशन  कम  कितनी
 राशि  अदा  की  जाती  है

 कमीशन  में  पहले  कब  वृद्धि  की  गई

 क्‍या  एल०  पी०  जी०  डिस्ट्रीब्यूट्स  एशोसिएशन  ने  खाना  पकाने  की  गैस  के  वितरकों  के
 कमीशन  में  और  वृद्धि  करने  के  लिए  सरकार  को  कोई  ज्ञापन  दिया  और

 है

 पु
 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  की  है

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  नवल  किक्षोर
 362  to  प्रति  सिजिडर  ।

 1-3-81.
 नरक '

 सरकार  एल०  पी०  जी०  पर  डीलरों  को  देय  कमीशन  के  प्रश्न  पर  बराबर  समीक्षा
 करती  रहती  भविष्य  में  यथासमय  इसकी  समीक्षा  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जाएगा  ।  तथापि

 -  झ्षरकार  ने  डीलरों  के  बढ़ोतरी  करने  की  दृष्टि  से  29-10-85  से  प्रति  डीलर  रिफिलों  की  सीमा  में

 बुद्धि  कर  दी

 विशुत  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  थोजनायें

 |
 2342.  भ्रो  के०  कुन्जम्धु  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 !  "  क्या  विद्युत  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  वर्ष  1983  के  बजट  में  कोई  विशेष  प्रोत्साहन

 [  पोजना
 शुरू  की  गई

 म
 यदि  तो  उस  योजना  का  क्‍या  प्रभाव  हुआ  और

 |

 उस  योजना  का  लाभ  उठाते  हुए  विद्युत  उत्पादन  बढ़ाने  वाले  राज्यों  के  नाम
 श्क्या  हैं  ?

 "३  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  आरिफ  मोहम्मद  :  से  ताप  विद्युत  केम्प्रों

 बैहतर  कार्य  निष्पादन  के  लिए  एक  प्रोत्साहन  पुरस्कार  स्कीम  वर्ष  1983-84  में  लागू  की  गई
 स्कीम  का  उद्देश्य  विद्युत  केन्द्रों  मे ंकायंरत  कमंचारियों  को  विद्युत  उत्पादन  में  सुधार  करने  के

 हज
 प्र  रित  करना  ताप  विद्युत  उत्पादन  में  सुधार  हुआ  है  और  अश्विल  भारत  औसत  संयंत्र

 ।  om
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 भार  अनुपात  1983-84  में  47.9  प्रतिशत  रहा  और  1984-85  5  में  50.  प्रतिशत  रहा  ।  बेहतर
 कार्य  निष्पादन  के  लिए  स्कीम  प्रोत्साहन  के  रूप  में  कार्य  करती  है  ।  उन  विद्युत  केन्द्रों  क ेनाम

 जिन्होंने  1983  ओर  1984  के  दोरान  प्रोत्साहन  पुरस्कार  प्राप्त  नीचे  दिए  गए  है  :---

 1983  1984

 नेवेली  ताप  विद्युत  केन्द्र  अमर  कंटक  ताप  विद्युत  केन्द्र

 पारली  ताप  विद्युत  केन्द्र  पारली  ताप  विद्युत  केन्द्र

 गांधी  नगर  ताप  विद्यूत  केन्द्र  विजयवाड़ा  ताप  विद्युत  केन्द्र

 विंजयंवाड़ा  ताप  विद्युत  केन्द्र  नेवेली  ताप  विद्यूत  केन्द्र

 कोटा  ताप  विद्यूत  केन्द्र

 कोठागुडम  ताप  विद्युत  केन्द्र

 कोरबा  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र

 इष्द्र  प्रस्थ  केन्द्र

 दुर्गापुर  ताप  विद्य॒त  केन्द्र

 इसके  अलावा  आन्धप्र  प्रदेश  राज्य  बिजली  महाराष्ट्र  राज्य  बिजली  पेजाब  राज्य

 बिजली  राष्ट्रीय  ताष  विश त  निगम  जौर  नेवेली  लिण्नाइट  कारपोरेशन  न  कुल  मिलाकर  अपने

 संयंत्र  अनुपात  में  वृद्धि  करने  के  लिए  स्कीम  के  अन्तगंत  1983  में  पुरस्कार  प्राप्त  किए  थे  ।

 मिनो/माइक्तो  पन  बिजलो  पूनिट

 2343.  श्री  के०  कुन्जम्थु  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जिनमें  सिनी/माइक्रो  पन  बिजली  यूनिट  लगाये  गए

 क्या  किसी  राज्य  ने  आयातित  मिनी/माइक्रो  जनरेटर  लगाये  गए  और

 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  और  इनका  आयात  किन  दैशों  से  किया
 गया  था  ?

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  संत्रो  आरिक  लोहम्भद्  :  संलग्न

 हां  ।

 संलग्न  है  ।

 1.  हिमाचल  प्रदेश

 2.  जम्मू  तथा  कश्मीर

 3.  उत्तर  प्रदेश

 4.  महाराष्ट्र

 5.  आश्प्र  प्रदेश

 6.  सिक्किम

 9.  पश्चिम  बंगाल
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 8.  असम
 :  9.  मणिपुर
 10.  मेघालय
 11.  नागालैण्ड

 12.  तिपुरा
 13.  अरुणाचल  प्रदेश
 14.  मिजोरम

 क्रम  संख्या  राज्य  देश  जिससे  जनरेटर  आयात  किया  गया

 1.  उत्तर  प्रदेश  इंग्लैंड  तथा  जमंनी

 2.  मणिपुर  इंग्लैंड

 गोदाबरी  और  काजरो  बसिनों  तथा  वक्षिण  भारत  के  अन्य  स्थानों
 में  खोदे  गए  सेल  कुएं

 2345.  श्री  ई०  अय्यप्पु  रेड्डी  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  गोदावरी  कावेरी  बेसिनों  तथा  दक्षिण  भारत

 के  अन्य  स्थानों  मे  1984  और  1985  में  कितने  तेल  के  कुएं  खोदे

 सफल  कुंओं  की  प्रतिशतता  क्‍या  |

 तेल  तथा  गैस  मिलने  के  हिसाब  से  खुदाई  का  परिणाम  कया

 क्‍या  गैस  काफी  मात्रा  में  मिली  और

 यदि  तो  इन  स्थानों  में  मिली  गैस  के  संसाधनों  का  वाणिज्यीकरण  करने  के

 क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्र।कृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  :  वर्ण

 1984  और  1985  के  दौरान  ओ०  एन०  जी०  सी०  ने  दक्षिणी  भारत  के  गोदावरी  तथा
 कावेरी  बेसिनों  में  2।  कुंभों  का  कार्य  पूरा

 और  इनमें  से  48  प्रतिशत  कुंओों  में  हाईड्रोकारबमों  के  होने  के  संकेत  मिले  हैं  ।
 ओर  भारम्भिक  जांच  के  दोरान  कृष्णा  गोदाबरी  बेसिन  में  छोदे  गए  करुंओं  में

 गैस  देखी  गई  इसकी  भ्रण्डारण  क्षमता  को  स्थापित  करने  के  लिए  उत्पादत  जांच  में  वृद्धि  करने

 का  प्रस्ताव  है  ।

 बम्बई  और  अम्बई  हाई  के  सच्य  एक  हैलिकाण्टर  खलाने  के  लिए  प्रिठिझ

 एयरवेज  के  साथ  ठेका

 2346.  भ्री  ई०  अम्यप्पू  रेड्डी  :  क्या  पेट्रोलिपणम  और  प्राकृतिक  शेस  अंन्री  यह  अताने

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अम्बई  तथा  बम्बई  हाई  एवं  अभय  स्थामों  के  बीच
 हैलीकाप्टर  बलाने  के  लिए
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 तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  ब्रिटिश  एयरवेज  के  साथ  कोई  ठेका  किया  गया  और

 यदि  तो  ब्रिटिश  एयरवेज  को  उसकी  हैलीकाप्टर  सेवाओं  के  लिए  कितनी  धनराशि

 का  भुगतान  किया  जाता  है  ?

 पें्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  नवल  किशोर  शः्  1)  :  और

 जी  ओ०  एल०  जी०  सी०  ने  मंससं  ब्रिटिश  एयरवेज  के  साथ  एक  हैलिकाप्टर  को

 30-4-85  से  3313  डालर  प्रति  प्रभावित  दिन  की  दर  पर  तथा  एक  हैलिकाप्टर  को

 29-10-85  से  2630  डालर  प्रति  प्रभावित  दिन  की  दर  पर  किराये-भाड़े  पर  लेने  का  अनुबन्ध

 किया

 बस्वई  हाई  में  प्राकृतिक  गंस  का  जलाया  जाना

 2347.  श्री  ई०  अय्यप्पु  रेड्डो  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 बम्बई  हाई  में  कितनी  मात्रा  में  प्राकृतिक  गैस  जलाने  की  अनुमति  दी

 इस  कीमती  संसाधन  का  शीघ्रता  से  उपयोग  करने  और  उसको  नष्ट  होने  से  बचाने

 हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 क्‍या  ऐसी  कोई  समय  सीमा  निश्चित  की  गई  है  जिनके  अंतगंत  बम्बई  हाई  में  प्राकृतिक

 गैस  के  जलाने  को  रोका  जा  सके  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  नबल  किशोर  :  बम्बई

 हाई  में  वर्ष  1984-85  5  में  कुल  1993  मिलियन  घन  मीटर  गैस  की  मात्रा  जला  दी  गई  ।

 ओर  बम्बई  हाई  में  कम्प्रेशन  की  सुविधाएं  बढ़ाई  जा  रही  हैं  तथा  इसके  अरप्र॑
 तक  आरम्भ  हो  जाने  का  अनुमान  इसके  साथ  ही  सिवाय  सुरक्षा  संबंधी  कारणों  के  गैस

 का  प्रज्वलन  न्यूनतम  करने  की  आशा  है  ।

 सरकारो  क्षेत्रों  में  रंगीन-फोटो  फिल्मों  का  उत्पादन

 2348.  भ्रो  हरोश  राजत  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  के  दौरान  सरकारी  क्षेत्र  में  रंगीन  फोटो

 फिल्‍मों  की  उत्पादन  क्षमता  बढ़ाने  तथा  इस  प्रयोजन  के  लिए  नई  परियोजना  स्थापित  करने  का
 अस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ओर  क्‍या  सरकार  का  इस  क्षेत्र  में  उद्यमियों  को

 जाइसेंस  जारी  करने  का  विचार  है  ?

 औद्योगिक  विकास  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से

 इन्दुस्तान  फोटो  फिल्म्स  मंन्युफैक्चरिंग  कम्पनी  लिमिटेड  जो  कि  एक  सरकारी  उपक्रम  ने  सिनेमा
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 के  रंगीन  पाजिटिव  बनाने  के  लिए  कुल  190.00  -  करोड़  रुपये  के  निवेश  से  80  लाख  वर्ग  मीटर

 प्रति  वर्ष  की  वार्षिक  क्षमता  का  एक  संयंत्र  स्थापित  करने  हेतु  परियोजना  भ्रस्ताव  प्रस्तुत
 किया  *

 इस  परियोजना  की  स्थापना  के  बारे  में  सरकार  द्वारा  अन्तिम  रूप  से  कोई  निर्णय  नहीं
 किया  गया

 अल्मोड़ा  इलेक्ट्रॉनिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  की  क्षमता  का  विस्तार

 2349.  श्री  हरीश  रावत  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अल्मोड़ा  में  इलैक्ट्रॉनिक  एक्सचेंज  में  टेलीफोन  कनेक्शन  उपलब्ध  कराने
 की  क्षमता  पूरी  हो  गई

 यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि  बड़ी  संख्या  में  लोग  अभी  भी  टेलीफोन  कनेक्शन
 पाने  की  प्रतीक्षा  में  हैं  और

 यदि  तो  इस  एक्सचेंज  की  क्षमता  का  विस्तार  कब  तक  होगा  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी  हां  ।

 लगभग  20  आवेदक  टेलीफोन  कनेक्शन
 की  प्रतीक्षा  कर  रहे

 मांग  और  बढ़ने  पर  एक्सचेंज  का  विस्तार  करने  के  मामले  पर  विचार  किया

 जाएगा  ।

 स्व-रोजगार  गारंटी  योजना  में  सुधार

 2350.  श्री  हरीश  रावत  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  के  लिए  स्वनियोजन  गारंटी  योजना  के  वर्तमान

 ढांचे  में  सुधारों  पर  सुझाव
 देने

 हेतु  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  का  गठन  किया  गया  और

 यदि  तो  इस  समिति  की  रिपोर्ट  कब  तक  प्राप्त  होने  की  संभावना

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पिथोरागढ़  में  डाकधघर  भवन  का  विस्तार

 2351.  श्री  हरीश  रावत  :  क्‍या  संचार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पिथौरागढ़  डाकधर  भवन  के  विस्तार  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  क्या  इस  भवन  का  विस्तार  करने  के  लिए  निर्माण  कार्य  आरम्भ  हो
 गया

 यदि  तो  उसमें  विलम्ब  के  क्या  कारण  और
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 इस  बारे  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी  हां  ।

 जी  नहीं  ।

 बार-बार  निविदा  सूचना  देने
 के  बावजूद  कोई  निविदा  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 इस  काये  के  लिए  निविदा  आमंत्रित  करने  के  लिए  फिर  से  सूचना  जारी  की  जा  रही

 एल०  पी०  जी०  निगम

 2352.  श्री  विजय  कुमार  यादव  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गसेस  संत्नी  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  उनक्रे  मंत्रालय  की  एक  समिति  ने  एक  पी०  निगम
 की  स्थापना  की  सिफारिश  की

 यदि  तो  इस  प्रकार  की  सिफारिश  किस  आधार  पर  की  गई  और

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  संत्रालय  के  राज्य  भन्‍्त्रोी  नवल  किशोर  :
 से  एल०  पी०  जी०  के  विपणन  तथा  वितरण  की  वैकल्पिक  रूपरेखा  को  सुझाने  के  लिए
 गठित  समिति  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  इस  उत्पादन  के  दत्तचित्त  विपणन  के

 लिए  एक  एल०  पी०

 जी०  कारपोरेशन  स्थापित  करने  का  सुझाव  दिया  सरकार  द्वारा  कार्पोरेशन  स्थापित  करने  के

 विषय  में  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 पटना  में  इलेक्ट्रानिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  की  स्थापना

 2353.  श्री  विजय  कुमार  यादव  :  कया  संचार  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  पटना  में  टेलीफोन  प्रणाली  में  सुधार  करने  की  दृष्टि  से  वहां  एक

 इलेक्ट्रानिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  करने  का  विचार

 क्या  वहां  पर  यह  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  वर्ष  19  ही  स्थापित  किया

 )  यदि  तो  विलम्ब  होने  के  क्‍या  कारण  और

 पटना  में  कब  तक  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  की  स्थापना  कर  दी  जाएगी  ?

 संचार  मंत्रालय  के
 राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी

 और  जी  पटना  में  इलेक्ट्रानिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  करने  का

 निर्णय  1984  में  ही  लिया  गया  था  ।

 सम्भवतः  अगले  दो  वर्षों  में  आयातित  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  स्थापित  कर  दिया

 184



 12  1907  सिखित  उत्तर

 -

 बन  स्टेप्डड  कम्पनी  ओर  अन्य  कम्पत्तियों  का विलय

 2354.  भी  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  बरन॑  स्टैण्डई  कम्पनी  भारत  ब्रक्‍्स  एण्ड  जेसप

 एण्ड  कम्पनी  भारत  ईजीनियरिंग  कंम्पी  लिमिटेड  और  ब्रे  थवेट  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड  का
 विलय  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या  है  भौर  इसके  क्‍या  कारण

 इन  एककों  की  गत  तीन  वर्षों  में  वित्तीय  स्थिति  कैसी  और

 इन  एककों  की  वित्तीय  स्थिति  में  सुधार  करमे  के  लिए  कदम  उठाए  गए
 उठाने  का  विचार  है  ?

 ओऔद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  में  इन  एककों  का  वित्तीय-उत्पादन  कार्य  जिम्द  प्रकार  है  :-  -

 लाख  रुपये

 _  __  ___  खडढकह  _(+लाभ/-हानि)  ध/--हानि)  __

 एकक  का  नाम  1982-83  1583-84  1984-85
 व  tee  ऑल  बी  नल  em  न  )

 बर्न  स्टैण्डडे  कम्पनी  लि०  +56.90  +157.59  +209.80
 भारत  ग्रे  कस  एण्ड  वाल्स  लि०

 जेसप  एण्ड  कम्पनी  लि०  --447,00  --393.00  --+268.00
 भारत  वैगन  एण्ड  इंजीनिर्यारिंग

 कम्पनी  लि०  --70.00
 +  38.00  +20.00

 ब्रं  थवेट  एण्ड  कम्पनी  लि०  --70.37  --297.07

 उत्पादन  तथा  लाभकारिता  बढ़ाने  के  लिए  इन  उपक्रमों  द्वारा  किए  गए  अनेक  उपायों
 में  विद्यमान  सुविधाओं  का  अधिकतम  आधुनिकीकरण  के  जरिए  वरंमान  क्षमता  का  क्षति  से

 उनकी  उत्पादन  रूपरेखा  के  अनुकूल  वस्तुओं  का  विविधीकरण  से  कम  योगदान
 वाले  उत्पादों  का  त्याग  तथा  उच्च  योगदान  वालों  का  अपनाया  जाना  एवं  पुरानी  तथा  अप्रचलित

 मशीनों  का  आधुनिकीकरण  के  माध्यम  से  प्रतिस्थापन  करना  शामिल

 पदिचिम  बंगाल  में  बकरेश्वर  में  विदेशी  सहायता  के  बिजली  के  जनरेटिंग  यूनिट

 श्री  प्रियरंजन  दास  मं  शी
 :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  को  पश्चिम  बंगाल  के  बीरभूम  जिले  में  बकरेश्वर  में  विदेशी
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 12  1967  लिखित  उतर

 पोलिस्टर  स्टेफल  फाइबर  ओर  पोलिस्‍्टर  फिलासेंट  थाने  का  उत्पादन

 2357.  डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्‍या  उद्चोग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  वर्ष  1985-86,  1986-87  और  1987-88  के  लिए  पोलिस्टर  स्टेपल

 फाइबर  और  पोलियस्टर  फिलामेंट  यान  के  उत्पादन  के  लिए  कुल  कितनी  लाइसेंसशुदा  क्षमता

 की  मंजूरी  दी

 सरकार  द्वारा  भारत  में  डीएमटी  ओर  प्रीटीए  के  पहले  से  मंजूर  कुल  लाइसेंसशुदा
 क्षमता  की  तुलना  में  यह  लाइसेंसशुदा  क्षमता  कितनी  ओर

 डीएमटी  और  पीटीए  की  पृथक-पृथक  कुल  मांग  और  पूर्ति  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 भारत  को  इनमें  से  प्रत्येक  वस्तु  की  कितनी  मात्रा  का  विदेशों  से  आयात  करना  पड़ेगा  ?

 रसायन  और  पेट्रो  रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  के०  जयचन्ा  :

 »हस  समय  पोलिस्टर  स्टेपल  फाइबर  तथा  पोलिस्टर  फिलामेंट  यार्ने  के  उत्पादन  के  लिए  ओऔद्योगिक

 लाइसेंस  आशय-पत्र  जारी  करके  3,10,400  टन  प्रतिवर्ष  तथा  91,800  टन  प्रतिवर्ष
 की  कुल  क्षमता  अनुमोदित  की  गई  है  ।

 इस  समय  डीएमटी  और  पीटीए  के  उत्पादन  के  लिए  अनुमोदित  क्षमता  कंवल

 2,24,000  टन  प्रतिवर्ष  है  जो  पोलिस्टर  के  लिए  अनुमोदित  क्षमता  के  संदर्भ  में  परिकलित
 आवश्यकता  से  कम  है  ।

 प्रत्येक  वस्तु  का  अपेक्षित  आयात  उस  विशेष  वर्ष  में  वस्तु  की  मांग  और  आपूर्ति  स्थिति

 पर  निर्णर  हि

 गुजरात  में  पवन  सौर  शक्ति  का  विकास

 2358.  श्री  दोलत  सिह  जो  जदेजा  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  में  पवन  सोर  शक्ति  आदि  जंसे  गैर  परम्परागत  ऊर्जा  ज़ोत  के  बिकास

 को  बढ़ावा  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 ऊर्जा  के  गैस-परम्परागत  स्रोत  के  विकास  के  लिए  गुजरात  हेतु  सातवीं  पंचवर्षीय
 योजना  में  प्रस्तावित  वित्तीय  स्वीक्ृतियों  का  ब्यौरा  कया

 क्‍या  गुजरात  में  कोई  फार्मਂ  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 उक्त  फार्मों  के  स्थलों  का  ब्यौरा  कया

 (2)  कया  गुजरात  में  उन  स्थलों  के  संबंध  में  कोई  अध्ययन  किया  गया  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोतों  के  बारे  में  सभी
 कलापों  को  प्रोत्साहित  और  समन्वित  करने  के  केन्द्र  की  सहावता  से  राज्य  में  गुजरात  ऊर्जा
 विकास  एजेन्सी  की  स्थापना  कर  दी  गई  सौर  तापीय  उन्नत  प्रकार  के

 घूम्ररहित  सौर  पक्‍न  ऊर्जा  और  ग्रामीण  नवीकरणीय  ऊर्जा
 प्रणालियों  आदि  के  सखेत्र  राज्य  में  कई  प्रदर्शन  और  बिस्तार  परियोजनाएं
 आरम्भ  कर  दी  गई  केख्द्रीय  योजनाओं  के  अम्तर्गत  विक्तीय  श्रोस्साहुनों  और  आ्षिक  सहायता
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 लिख्वित  उत्तरें  3  1985

 प्रदान  करने  के  बावजूद  राज्य  सरकार  भी  राज्य  अपारम्परिक  कर्जा  कार्यक्रमों  के  लिए  अलग

 से  आथिक  सहायता  एवं  अन्य  प्रोत्साहनों  को  दे  रही  है  ।

 विशेष  प्रदर्शन  और  विस्तार  योजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान
 की  राज्य  सरकार  ने  भी  सातवीं  योजना  में  इन  कार्येक्रमों  के  लिए  13  करोड़े  रुपये  का  _
 आंबंटन  किया  है  ।  ह

 और  जी  1.5  मेगावाट  से  भी  अधिक  विद्यत  शक्ति  उत्पादन  के  लिए  वायु
 फार्म  परियोजनाएं  काण्डलाਂ  और  ओंखा  में  कार्यान्वयन  के  अधीन  इसी  प्रकार  की  अन्य  पवन

 विद्युत  उत्पादन  परियोजनाएं  भी  राज्य  में  स्थापित  हो  रही  हैं  ।

 राज्य  में  पवन  सर्वेक्षण  परियोजनाएं  भी  कार्यान्वयन  के  अधीन  हैं  ।

 ५:  अध्य  प्रदेष्ग  में  दृरसंचार  सेवाओं  का  विस्तार

 2360.  कुमारी  धुष्या  देवी  :  क्‍या  संचार  मंभ्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 छठी  पंचवर्षीय  योजंना  के  दौरान  मध्य  प्रंदेश  में  हुए  दूरसंचार  सेवाओं  के  विस्तार
 काये  का  ब्योरा  क्‍या  है

 ,  मध्य  प्रदेश  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  विभिन्‍न  दूरसंचार  विस्तार  कार्यक्रमों  के

 लिए  कितनीं  धनराशि  खर्च  करने  का  विचार  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राम  निवास  :  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के
 मध्य  प्रदेश  में  दूरसंचार  संबंधी  निम्नलिखित  विस्तार  कार्य  पूरे  कर  लिए  गए  हैं  :--

 tb  +  ४  नि  4  a)
 खोले 207  नए  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोले  गए  हैं  ।

 टेलीफोन  स्विचिंग  क्षमता  की  32120  लाइनें  जोड़ी  गई

 25857  टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदान  किए  गए  ।

 1205  लंबी  दूरी  के  सावंजनिक  टेलीफोन  घर  तथा  1370  तारघर  खोले

 गए  |

 एक  टेलेक्स  एक्सचैंज  स्थापित  किया  गया  तथा  113  नए  टेलेक्स  कनेक्शन  दिए
 गए  ।

 ट्रंक  ऑटोमेटिक  एक्सचेंज  की  क्षमता  में  700  लॉइनें  जीड़ी  गई  । ।

 6  उपभोक्ती  ट्रंक  डायलिंग  मागें  भी  मालूम  किए  गए  ।

 स्व
 परध्य  प्रदेश  में  1-4-1980  और  1-4-1985  को  दूरसंचार  सेवाओं  की  महत्वपूर्ण  मदों  की

 संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 भोर  (77):  सातवीं  पंचरवर्फय  योजमा  में  देश  में  दूरसंचार  सेवाओों  के  बिस्तार  के  लिए
 योजना  ने  4010  करोड़  रुपये  का  परिव्यव  भिन्चारित  किया  इस  प्रर्ि्यिय  के  आधार

 पर  हाज्म  की  ग्रूकिटों  को  अपनी  योजनाएं  तेवार  करने  के  लिएं  माइनिर्देश दे  दिए  वए  हैं  ।

 188  -



 12  लिखित  उत्तर

 विवरण

 .  मध्य  प्रदेश

 प्रदेश  दूरसंचार  सकिल-+-इ  दोर  टेलीफोन

 क्रम  सं०  दूरसूंचार  सुविधाक्षों  :1-4-80  1-4-85  की  1980-85  के

 का  नाम  हि  स्थिति  स्थिति  दौरान  वृद्धि

 1,  टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  सं०
 ः

 429  636  207

 2.  एक्सचेंज  की  80150  112270  32120

 3.  चालू  टेलीफोन
 कनेक्शन  69754  95611  25857

 4.  लंबी  दूरी  सावंजनिक  996  2201  1205

 टेलीफोन  घर

 5.  तारघर  1592  2962.  1370

 6.  टेलेक्स  एक्सचेंज  9  10  1

 7.  चालू  टेलेक्स  कनेक्शन
 377

 377  490  113

 8.  टी०  एु०  शून्य

 9.  टी०  ए०  एक्स०  की  800  1500  700

 क्षमता  '

 10.  प्वाइंट-टू-प्वाइंट  एस०  टी०  डी०  6  12  6

 रूट
 जजਂ  जज

 बम्बई  उपनगरोय  विद्युत  कम्पनो  का  प्रबंधप्रहण

 2361.  भरी  एस८  एम०  गुरड्डो  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उन्होने  सार्वजनिक  वक्तव्य  दिया  है  कि  बिजली  उत्पादन  गैर  सरकारो  क्षेत्र  के

 लिए  खुला

 यदि  तो  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  सरकार  ने  बम्बई  उपनगरी  बिजली  कम्पनी  के  प्रबंधग्रहण  संबंधी  महाराष्ट्र
 सरकार के  प्रस्ताव  को  मंजूरी  दे  दी  भौर

 थंदि  तो  उसके  बया'कारण

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  सोहम्मद  :  ओर

 1985  को  हुए  राज्यों  के  विद्युत  मंत्रियों  के  सम्मेलन  का  उद्घाटन  करते  समय  केन्द्रीय  कर्जा  मंत्री  ने
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 लिखित  उत्तरे  5  1985

 ER  फ--_3उप॒<्])_ूइपप”पथ/  Tren

 कहा  है  कि  सरकार  विद्युत  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  लिए  अतिरिक्त  स्रोतों  को  कायंप्रवृत्त

 बनाने  का  विचार  रखती  है  ।

 और  यह  मामला  राज्य  सरकार  के  अधिकार  क्षेत्र  में  है  ।

 राजस्थान  में  तेल  को  शोज

 2362.  भो  मूलचम्द  डागा  :  क्‍या  पेट्रॉलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :  ह

 क्‍या  सरकार  ने  राजस्थान  तेल  और  गैस  का  पता  लगाने  के  लिए  कुछ  परियोजनाएं
 आरम्भ  की  यदि  तो  (1)  इन  परियोजनाओं  के  नाम  क्या  हैं  तथा  वे  कहां  स्थित

 (  2)  प्रशासनिक  व्यय  सहित  उन  पर  अब  तक  कुल  कितनी  व्यय  किया  गया

 परियोजनाओं  की  उपलब्धियां  क्‍या  यदि  कोई  उपलब्धि  नहीं  तो
 उनके  क्‍या

 कारण

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  ने  इस  क्षेत्र  में  तेल  और  गैस  का  पता  लगाने  के  लिए  नई

 योजना  आरम्म्न  की  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  मबल  किशोर  :

 राजस्थान  में  भो०  एन०  जी०  सी०  और  आयल  इंडिया  लिमिटेड  खोज  कार्य  कर  रहे  दोनों

 कंपनियों  के  प्रोजेक्ट  मुख्यालय  जोधपुर  में  स्थित  3  1985  तक  राजस्थान  में  खोज

 कार्य  पर  लगभग  56  करोड़  रुपये  की  राशि  व्यय  की  गयी

 राजस्थान  के  घोटारू  तथा  मनहरा  टिब्बा  में  गैस  मिली  है  ।

 और  राजस्थान  में  हाइड्रोकोबंनों  की  खोज  की  जा  रही  सातवीं  योजना
 लिये  अन्तरिम  खोज  कार्यक्रम  निम्न  प्रकार  से  है  :--

 ओ०  एन०  जी०  सी०  ओ०  आई०  एल०

 (1)  सर्वेक्षण

 ः

 18  पार्टी  वर्ष  हु  0200  लाइन  कि०  मी०  में

 (11)  अनवेष्णात्मक  खुदाई  60.21  29

 (000
 -

 पाली  जिले  में  स्व-नियोजन  योजना

 2363.  ओर  मूल  अन्द  डागा  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  स्वनियोजन  योजना  देश  में  15  1983  को  शुरू  की  गई  थी  और  यदि

 तो  पाली  जिले  से  कितने  युवक  हैं  जिनके  पास  कोई  साधन  नहीं  थे  ओर  उन्हें  इस  योजना  के .
 शुरू  किये  जान ेके  बाद  व्यापार  आदि  के  लिए  ऋण  दिए  गए  हैं  और  इस

 प्रयोजन  के  लिए  कितनी  घनराशि  दी  गई  और
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 है :
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 अत  त तीन  का
 क्‍या  इन  ऋषणों  से  सन्‍्बन्धित  सहायता  राशि  बैंकों  में  जमा  कर  दी  गई  है  और  इन

 ऋणों  से  कितने  रोज  गार  और  व्यापार  सेवा  अभी  तक  चल  रही  है  और  क्‍या  इस  सम्बन्ध
 में  एक  सूची  सभा  पटल  पर  रखी  जाएगी  ?

 औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एसਂ
 :

 यह  योजना
 आरम्भ  किये  जाने  की  घोषणा  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  द्वारा  ।5  1983  को  की  गई  थी  ।
 पाली  जिले  में  सहायता  प्राप्त  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  के  ब्यौरा  निम्नलिखित  हैं  :--

 की  —  जप न

 वर्ष
 बकों  द्वारा  स्वीकृत  मामलों  स्वीकृत  ऋण  की  राशि

 की  संख्या  रू०

 1983-84

 उद्योग  158  26.49

 सेवा  47  8.41

 व्यापार  410  46.25'

 योग  615  111,15

 1984-85

 उद्योग  262  46.16'

 सेवा  38  7.41}

 व्यापार  43  6.15

 योग  343  59.72

 1985-36  5-36  जिला  उद्योग  केन्द्र  पाली  से  प्राप्त  रिपोर्ट  यह  दर्शाती  है  कि  1985

 .  के  अन्त  तक  बैंकों  द्वारा  कोई  भी  मामला  स्वीकृत  नहीं  किया  गया  था  ।

 इस  प्रकार  सूचना  केंद्र  सरकार  द्वारा  जिलावार  इकट्टी  नहीं  की  जाती  ।

 ,

 कड़  को  बायो-गेस  में  बबलना

 364.  भ्री  मुरलीधर  माने  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  बड़  शहरों  में  एकत्रित  कं  की  बड़ी  मात्रा  को  उपयोगी  बायोगैस

 में  परिवर्तित  करने  का  कोई  विचार

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिए  पहले  किन-किन  शहरों  को  चुना  गया  भर

 इस  बायोगैस  का  उपयोग  किस  प्रकार  किया  जाएगा  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  से  सफाई-गड्ढ़ों  से  बायोगैस  निष्कषंण  के  लिए

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  विभाग  द्वारा  दिल्‍ली  के  एक  स्थान  पर  एक  प्रयोगात्मक  प्रायोगिक  संयंत्र  की

 N
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 स्थापना  कर  दी  गई  बम्बई  और  कलकंत्ता  जैसे  अन्य  सम्भाव्य  बंद  शहरों  में  दिल्‍ली  में  इन  पर
 अध्ययन  करने  के  पश्चात  ऐसे  प्रयोगों  को  प्रारम्भ  करने  का  प्रस्तोव  किया  गया  बायोगैस  का
 उपयोग  बिजली  के  उत्पादन  या  सीधे  खाना  पकाने  के  लिए  किया  जा  सकता  है  जोकि  विशिष्ट
 स्थानीय  दशाओं  और  आवश्यकताओं  पर  भिभंर  करता  है  ।

 साध्यस्थम  1940  का  संशोधन

 2365,  श्री  एम०  रघुमा  रेडडो  :  क्या  विधि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  माध्यस्थम्‌  1940  पुराना  हो  गया  है
 ओऔर  उसे  बढ़ती  हुई  विकास  की  आवश्यकताओं  और  प्रौद्योगिकी  के  विकास  के  अनुकूल  लाने  के  लिए
 संशोधित  करने  की  आवश्यकता  है

 )  यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  मध्यस्थों  को  और  सशक्त  करने  के  लिए  इस
 संबंध  में  आवश्यक  विधान  लाने  का  है  जिससे  कि  हर  स्थिति  में  विशेष  मध्यस्थता  आदि  की

 प्रक्रियाओं  में  जानबूझकर  विलंब  करने  के  प्रयासों  से  प्रभावी  ढंग  से  निपटा  जा  और

 यदि  तो  इस  विषय  पर  सरकार  द्वारा  क्या  कारंवाई  की  जानी  है  ?

 विधि  और  न्याय  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  एज०  आर०  :  से
 सरकार  के  अनुरोध  विधि  आयोग  ने  माध्यस्थम्‌  1940  का  पुनविलोकन  किया

 और  माध्यस्थम्‌  अधिनियम  पर  अपनी  रिपोर्ट  1978  में  प्रस्तुत  की  ।

 आयोग  का  यह  विचार  था  कि  उक्त  अधिनियम  के  कुछ  ऐसे  उपबंधों  में  संशोधन  की  आवश्यकता  है
 जिनके  कारण  कार्यवाही  में  विलम्ब  होता  है  या  पक्षकारों  के  लिए  कठिनाइयां  उत्पन्न  होती  हैं  या

 अनावश्यक  रूप  से  ऐसी  बाघाएं  उत्पन्न  होती  हैं  जो  कार्यवाही  में  रकावट  डालती  विधि  आयोग

 की  सिफारिशें  राज्य  सरकारों  भौर  अन्य  हितबद्ध  व्यक्तियों  को  भेजी  गई  थीं  और  उन  पर  उनका

 दृष्टिकोण  अभिनिश्चित  किया  गया  है  ।  भारतीय  माध्यस्थम  परिषद  ने  आग्रह  किया  है  कि  विधि

 माध्यस्थम  के  क्षेत्र  में  हुए  नवीनतम  विकास  के  उपयुक्त  रूप  से  संशोधित  कर  दिया  जाना

 अतः  हाल  में  उससे  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वह  सरकार  यथासंभव  कियान्वित

 किए  जाने  के  लिए  अपने  ठोस  प्रस्ताव  भेजे  ।  इस  निमित्त  परिषद  जो  संशोधन  भेजना  चाहती

 वे  परिषद  की  एक  समिति  जिसके  अध्यक्ष  भारत  के  पूर्व  मुख्य  न्यायमूर्ति  विचाराधीन  हैं  ।

 सरकार  इस  विषय  में  भारतीय  माध्यस्थम्‌  परिषद  से  प्रस्ताव  प्राप्त  हो  जाने  के  पश्चात  अन्तिम

 विनिश्चय  करके  माध्यस्थम्‌  अधिनियम  को  संशोधित  करने  के  लिए  उपयुक्त  विधान  लाना

 चाहती  है  ।

 मध्य  प्रदेश  में  दुपहिया  बहनों  के  लिए  अलग  पेट्रोल  पम्प

 2366.  श्रो  सरफराज  अहमद  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  मध्य  प्रदेश  में  दुपहिया  वाहनों  के  लिए  अलग  पेट्रोल  पम्प

 स्थापित  करने  का

 4  ॥6
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 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 उन  स्थानों  के  नाम  क्‍या  हैं  जद्बां  पर  इस  प्रकार  के  पेट्रोल  पम्प  स्थापित  करने  का
 विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नव  किशोर  :  से
 दो  पहिये/तिपहिये  स्कूटरों  के  लिए  अलग  से  पेट्रोल  पम्प  खोलने  के  मामले  में  कोई  निर्णय  नहीं

 लिया  गया  है  ।
 |

 हुक्ली  गोदी  में  जहाज  निर्माण  और  जहाज  मरम्मत  सुविधाओं  का  आधुनिकोकरण

 2367.  भी  प्रिय  रंजन  दास  भू  ज्षी  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हुगली  गोदी  और  पत्तन  इन्जीनियरों  को  हुगली  गोदी  में  अपने  जहाज  निर्माण
 और  जहाज  की  मरम्मत  सुविधाओं  के  आधुनिकौकरण  करने  का  कोई  कार्यक्रम

 यदि  तो  इस  पर  होने  वाले  निवेश  सहित  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 उक्त  मामले  में  कितनी  प्रगति  हुई  ?

 औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  हां  ।

 और  हुगली  डाक  एण्ड  पौट  दृम्जीमियसै  लिमिटेंड  मे  कंपनी  की  पोत-निर्माण  और

 पोत-मरम्मत  सुविधाओं  के  आश्वूनिकीकरण  के  लिए  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  करने  हेतु
 एक  बिख्यात  विदेशी  परामशंदाता  को  खिग्रुक्त  किया  एक  बार  आधुनिकीकरण  की  योजना  को

 अन्तिम  हरूप  दिए  जाने  पर  कम्पनी  द्वारा  परियोजना  के  अ्यौरे  तैयार  किए  जायेंगे  और  निवेश

 की  मात्रा  की  गणना  की  1986  तक  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  क

 त्रांशा  है  |

 सीमेंट  के  मूल्यों  में  बढ़ि

 2368.  डा०  सुधोर  राय  :  क्या  उद्योग  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1980-81  से  1984-85  के  दौरान  कितने  सीमेंट  का  उत्पादन  हुआ  और  कितते

 सीमेंट  का  आयात-निर्यात

 वर्ष  1980-82  से  1985  वर्षवार  लेबी  सीमेंट  तथा  आाजार  में  खुली  बिक्री

 सीमेंट  की  प्रति  टन  मूल्य  क्या  ८

 वर्ष  1980-81  से  1985-86  5-8  6  तक  की  अवधि  कै  दौरान  लेथी  सीमेंट  और  खुली  बिक्री

 सीमेंट के  मूल्यों  में  कितनी  बार  वृद्धि  की  गई  और  प्रत्येक  बार  कितनी  वृद्धि  की
 ओर

 बष  1980-81  से  1985-86  तक  सीमेंट  के  मूल्यों  में  बुद्धि  करके  अतिरिक्त
 संसाधनों  के  रूप  में  कुल  कितनी  राशि  वसूल  की  गई  ?

 औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  वर्ष  1980-81
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 _  से 1994-85 के दौरान सीमेंट  खरर३ उत्पादन

 से  के  दौरान  सीमेंट  का  उत्पादन  आयात  और  निर्यात  नीचे  दर्शाया  गया  है  :--

 लाख टन
 --  ———

 वर्ष  सीमेंट  उत्पादन  निर्यातित  सीमेंट  आयातित  सीमेंट

 की  मात्रा  की  मात्रा  की  मात्रा

 1980-81  186.57  0.47000  19.70

 1981-82  210.12  0.21886  16.06

 1982-83  233.23  0.04947  15.45

 1983-84  270.71  *  0.10306  23.85

 1984-85  301.74  0.42392  03.74
 वि  आओ  विनमनिनिननननिनिनिीशिीी  |  की

 सीमेंट  का  समस्त  उत्पादन  27  1982  तक  मूल्य  और  वितरण  नियंत्रण  के

 अधीन  था  ।  इस  प्रकार  सीमेंट  से  आंशिक  रूप  से  नियंत्रण  उठा  लेने  की  योजना  लागू  करने  से  पहले
 अर्थात  27.2.82  तक  सीमेंट  की  खुली  बिक्री  नहीं  की  जाती  थी  ।

 लेबी  सीमेंट

 1980-81  से  उत्पादन  शुल्क  और  पैकिंग  प्रभार  को  छोड़कर  लेबी  सीमेंट

 का  रेलभाड़ा  मुक्त  मूल्य  नीचे  दिया  गया  है  :--
 क ककफृ्तत--चज--+++

 कं  अथधि  साधारण  पोर्टलैंड

 ह

 पोजलाना  पोर्टलैंड
 और  स्लैग  सीमेंट  का  मूल्य

 का  मूल्य

 1980-81  न  318.94  318.94

 1981-82  1-4-81  से  23-7-81  318.94  318.94

 24-7-81  से  27-2-82  400.8  5  400.85

 28-2-82  से  31-3-82  440.00  425.00

 1982-83  2-83  न  440.00  425.00

 1983-84  1-4-83  से  1-7-83  440.00  425.00

 2-7-83  से  31-3-84  492.00  477.00

 1984-85 5  1-4-84  से  17-6-84  492.00  477.00

 है  18-6-84  से  31-3-85  532.00  517.00

 1985-86  1-4-85 5  से  आगे  532.00  517.00

 टिप्पण  :  प्रत्येक  तिमाही  के  लिए  पूर्ववर्ती  तीन  महीनों  के  दौरान  पटसन  की  कीमतों  के  आधार
 पर  पैकिंग  प्रभार  नियत  किया  जाता
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 खुलो  बिक्री  बाला  सोमेंट

 गैर-लेवी  सीमेंट  पर  कोई  सूल्म  नियंत्रण  नहीं  वास्तविक  बाजार  मूल्य  एक
 स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  और  दैनन्दिन  आधार  पर  घटते  बढ़ते  रहते  हैं  ।

 तथापि  एसोसिएशन  ने  सीमेंट  की  खुली  बिंक्री  के लिए  अधिकतम  सीमा

 निम्न  प्रकार  निर्धास्ति  की  है  :---
 ee  -

 राज्य  28-2-85  से  22  eee

 तक  तक  से  आगे
 बोरी

 केरल  )
 महाराष्ट्र  ै
 जम्मू  भौर  कश्मीर  »  60.00  64,00
 असम  ओर  |
 उत्तर-पूर्वोी  राज्य  _|
 अन्य  सभी  राज्य  56.00  60.00

 ह  65.00

 ठिप्पण  :  उपर्युक्त  फुटकर  मूल्यों  में  गंतव्य  स्थान  पटरी  शीर्ष  केन्द्रीय
 बिक्रोकर  स्टाकिस्टों  का  माजिन  आदि  सब  शामिल  है  किन्तु  इसमें  स्थानीय  विक्षीकर  तक
 स्थानीय  कर  शामिल  नहीं

 लेबी  सीमेंट  रेलभाड़ा  मुक्त  मूल्य  में  शीर्ष  से  वृद्धि  की  मई  जो  तीचे  दी
 गई  हैं

 :--

 अवधि  रेलभाड़ा  मुक्त  मूल्य  टिप्पणी
 में  बुद्धि

 शून्य
 २०  प्रति  निवेश  के  भूल्य  में  हुई  बृद्धि  की  प्रा

 स्थानीय  मी०  टन  पति  के  लिए  उद्योग  को  दिए  गए
 अधिक  साधारण  भूल्य  के  फलस्वरूप
 मूल्य  वृद्धि  हुईं  है  ।

 28-2-82  ३०  प्रति  मी०  टन

 शून्य
 52  रु०  प्रति  मी०  टन  रेलभाड़ा  की  दरों  में  हुई  वृद्धि  के कारण

 2-7-83  *

 40  र०  श्रति  मी०  टन  निवेश  के  मूल्य  में  हुई  बृद्धि  की  प्रति

 पति  के  लिए  उद्योग  को  दिए  मए  अधिक
 साधारण  मूल्य  के  फर्लस्वरूप  मूल्य  वृद्ध
 हुई

 5-86  शून्य
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 —  गे  जय

 जहां  तक  गैर-लेवी  सीमेंट  का  संबंध  है  यह  27-2-82  से  मूल्य  और  वितरण  से  मुक्त

 एफ०  ओ०  आर  मूल्य  में  वृद्धि  की
 अनुमति  उत्पादन  की  लायत  में  वृद्धि/रेलभाड़े  की

 दरों  में  वृद्धि  के
 कारण  दी  गई  1980-81  से  सीमेंट  की  कीमतों  में  हुई  वृद्धि  के  फलस्वरूप

 वर्षवार  अजित  अतिरिक्त  आय  का  कोई  आकलन  नहीं  किया  गया  है  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  डांकधर  तथा  तारघर  खोलना

 2369.  2369.  कली  बो०  शोभनाद्रीक्षर  राव  :  क्‍या  संछ्यर  सब्यो  यह  बताने  की  कूपा
 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1985-86  5-86  के  दोरान  आंध्र  प्रदेश  में  कुल  कितने  डाकधर  और  तारघर  खोलने

 का  प्रस्ताव  है  और  उनका  जिला-वार  ब्यौरा  क्‍या  और

 इनमें  से  कितने  पहले  ही  खोले  जा  चुके  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  नए  पदों  के  सृजन  पर  लंगे

 मौजदा  प्रतिबन्ध  के कारण  फिलहाल  डाकघर  खोलने  के  किसी  भी  प्रस्ताव  को  अंतिम  रूप  नहीं
 दिया  गया  वर्ष  1985-86  5-86  के  दोरान  72  तारघर  खोलने  का  प्रस्ताव

 है  ।  जिले-वार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 (a)  जहां.तकः  डाकघरों  का  संधंध  उपरोगत  के  उत्तर  को  मदेनंजर  रखते  हुए
 अशन  ही  बह्ली  उठता  ।

 पहले  से  खोले  गए  तारघरों  की  स॑ख्या  52

 31  और

 विवरण
 a  9५५७3  3७७५3७५+  ५» >>  धरम»

 जिले का नाम तारघर हैदराबाद | रा 2. महबूबनगर 3. संगा रेड्ड्री + 4. आदिलाबाद ॒ 6 5. 6 6. नलगोण्डा 2 7, आारंगल 3 8. अनन्तपुर 20 ' “9. चिक्तूर कुरनुल योग 72
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 |
 बिक्‍स  वबेपोरव  पर  मूल्य  नियंत्रण

 2370.
 श्री  विष्णु

 मोदी
 :  उल्लोम्न  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  सच  यह  है,कि  बिज़स  बेप्ोरव  क्कंसी  के  शद  की  नियंत्रण
 प्राप्त

 मूल  छू

 की  लीीीाॉमफसससस नइनइनइक्‍नक्‍  क

 क्‍या  यह  सच  है  कि  इन  उत्पादों  के  मूल्यों  में  200  प्रतिशत  से  400  प्रत्रिज्ञत  तक
 की  वृद्धि  हुई

 इन  उत्पादों
 के  प्रत्येक  पैक  का  वर्ष  हित में  में  क्या  मूल्य  था  प्रत्येक  का  इस

 समय  क्या  मूल्य  है

 क्या  उनका  मंत्रालय  उपभोक्ताओं  के  हित  में  इन  उत्पादों  का  मूल्य  नियंत्रित  करने  पर
 विचार  कर  रहा  अं

 यदि  तो  कब  तक  तथा  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रसायन  ओर  पेड्रो-रसायन  में  राज्य  मंत्री  जआार०  के०  ज़जबना  :

 और  ओऔषध  उपलब्ध  की  घोषणा  के  पुर्व  इन  उत्पादों  के

 मूल्य  दर्शान  वाला  विवरण  संलग्न  उनके  वर्तमान  मूल्य  उपलब्ध  नहीं

 और  8  की  ओऔषध  नीति  में  किए  जाने  वाले  परिघतंनों  के  संब्रंध  में  सरकार
 ने  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।

 विवरण

 क्रमांक उत्पादन का नाम पैक साईज डी० पी० सी० ओ० विकस वैपोरव 5 प्राम , ग्राम प्राम 2.66 35 प्राम 4.47 60 प्राम 6.50 :2. विक्‍स कफ ड्राप्स 2 लोजस 0.29 4 का 0.32 का



 लिखित  उत्तर
 Ree  3  दिसम्बर

 $  1985
 ——

 हिन्दी  सलाहकार  समिति  का  गठन

 2371.  भी  जिजवब  कुमार  बादव  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  राजभाषा  1963  के  कार्यान्वयन  के  लिए  डाक  और

 तार  बिभाग  में  हिन्दी  सलाहकार  समिति  कार्य  कर  रही

 यदि  तो  इसके  सदस्य  को  कितने  वर्षों  क ेलिए  नामित  किया  जाता

 क्‍या  सरकार  ने  नई  समिति  का  गठन  किया

 यदि  तो  इसके  सदस्यों  के  नाम  कया

 यदि  तो  इसके  गठन  में  देरी  के  कया  कारण  भौर

 इस  समिति  के  सदस्यों  को  नामित  करने  के  लिए  क्‍या  मानदंड  निर्धारित  किए

 गए  हैं  ?

 संचार  मंत्रालच  के  राज्य  संत्री  राज  निवास  :  जी  हां  ।

 सामान्यतः  3  वर्ष  के  लिए  ।

 जी
 हां  ।

 सदस्यों  के  नाम  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राजभाषा  विभाग  द्वारा  जारी  किए  गए  मार्गनिर्देशन  सिद्धांतों  के  अनुसार  सदस्यों  को
 नामित  किया  जाता

 विवरण

 संचार  भन्त्रालय  हिन्दो  सलाहकार  समिति  के  सदस्यों  की  सूचो
 गठन  22-11-1985  को  किया

 क्रम  सं०  सदस्य  का  नाम
 :

 1.  संचार  मंत्री

 2.  सचिव

 3.  सचिव

 4.  अपर  संच्षिव

 5.  सदस्य  दूरसंचार  बोर्ड

 6.  सदस्य  दूरसंचार  बोर्ड

 7.  सदस्य  दूरसंचार  बोईड

 8.  सदस्य  दूरसंचार  बोड्े
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 9.  सदस्य  ),  दूरसंचार  बोर्ड  सदस्य

 10.  सदस्य  डाक  सेवा  बोर्ड  सदस्य

 11.  सदस्य  डाक  सेवा  बोर्ड  सदस्य

 12.  सदस्य  डाक  सेवा  बोर्ड  सदस्य

 13.  सदस्य  डाक  सेवा  बोर्ड  सवस्य

 14.  दूरसंचार  बोर्ड  सदस्य

 15.  डाक  सेवा  बोर्ड  सदस्य

 16.  रांजभाषा  विभाग  एवं
 भारत  सरफ़ार  के  हिन्दी  सलाहकार  सवस्य

 17.  संयुक्त  राजभाषा  विभाग  सदस्य

 18.  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  हिन्दुस्तान  टेली  प्रिटर्स
 मद्रास  सदस्य

 19.  विवेश  संचार  बंबई  सदस्य

 20.  भारत  सरकार  के  बेतार  नई  दिल्ली  सदस्य

 21.  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  आई०  टी०  आई०  बेंगलूर  सदस्य

 22.  दूरसंचार  बोर्ड  सदस्य-सचिव

 23.  संसद  सदस्य  श्री  लाल  विजय  प्रताप  सिंह  सदस्य

 24.  संसद  सदस्य  श्री  गंगा  राम  सदस्य

 25.  संसद  सदस्य  श्री  बी०  एल०  पंवार  सदस्य

 26.  संसद  सदस्य  श्री  जे०  पी०  गोयल  सदस्य

 27.  संसद  सदस्य  श्री  श्रीकांत  वर्मा  सदस्य

 28.  संसद  सदस्य  डा०  लोवेश  घन्द्र  सदस्य

 29.  डा०  विजयेन्द्र  स्नातक

 राणा  प्रताप  दिल्ली  सदस्य

 30.  श्री  गंगा  शरण  हिन्दी  संस्था

 जवाहर  लाल  नेहरू  दिल्ली  सदस्य

 31.  प्रोफेसर  शेर  नई  दिल्‍ली  सदस्य

 32.  श्री  हरिवंश  लाल  उत्तर  प्रदेश  सदस्य

 33.  डा०  प्रकाश  अध्यक्ष  साहित्य

 उदयपुर  सदस्य

 34.  डा०  टी०  एम०  प्रोफेसर  हिन्दी
 कालीकट  कालीकट  सदस्य
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 ]

 आविवासो  क्षेत्रों  में  तये  डाकधर  श्ोलत्स

 2372.  भरी  अमर  सिह  राठवा  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ।

 क्‍या  यह  सच  है
 कि  पिछड़े  क्षेत्रों

 में
 विशेषकर  आदिवासी  क्षत्रों  में  डार  सैवाएं

 यदि  तो  इन  सेवाओं  में  सुधार  करने
 के  लिए  क्‍या  कदम  सठाये  जी  रहे

 और

 वर्ष  1985-86  के  दौरान  उन  क्षेत्रों  में  नये  डाकधर  खोलने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किये

 जा  रहे

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  तिवास  :  जी  नहीं  ।  आम  दृष्टि  से

 ऐसा  कुंछ  नहीं  है  ।
 पर

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पदों  के  सृजन  पर  लगी  पाबंदी  को  देखते  अभी  नए  डाकधर  खोलने  के  किसी

 प्रस्ताव  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 भारत  हेवो  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  हारा  सरकारो  क्षेत्र  स ेसामान  को  खरोद

 2373.  अभ्री  बोी०  श्रीनिवास  प्रसाद  :  कया  प्ंत्रो  यह  बताने  की
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  हेवी  इलेक्ट्रिबल्स  लिमिटेड  ने  सभी  कर्मचारियों  को  ऊनी  जर्सी
 ओर  ऊनी  वर्दी  देने  के लिए  अपनी  एककों  की  विभिन्‍न  यूनियनों  के  साथ  समझौता  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 ऊनी  जर्सी  और  ऊनी  वर्दियां  कब  तक  दे  दी

 कया  भारत  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के  प्राधिकारी  ऊनी  जर्सियां  सप्लाई  करने

 वाले  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  से  उपलब्ध  होने  के  बावजूद  उन्हें  गैर-सरकारी  क्षेत्र  स ेखरीदने  की

 व्यवस्था कर  रहे

 (8)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 यह  सामान  सरकारो  क्षेत्र  के  संगठनों  से  खरीदने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  करने  का

 विचार  है  ?

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  एम०  :  जी  नहीं  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।
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 अनिल  जाए  हासन  ey,

 कृष्ण  तट  पर  लुबाई

 2374.  थी  के०  एस०  राव  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  कुष्णा  मोदावरी  नदी  घाटी  में  तेल  खोज  कार्य  पूरे  पैमाने  पर  चल  रहा  है  भौर

 इसमें  ब्यवधान  पड़ने  का  कोई  डर  नहीं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या ५  ४

 )  क्या  आन्ध्र  प्रदेश  में  गोदावरी-कृष्णा  घाटी  में  कंकालूर  तटवर्ती  कुएं  में  कच्चे  तेल  के
 साथ-साथ  प्राकृतिक  गैस  की  सम्भावनाओं  का  भी  पता  चला  और

 ॥

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  मैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  मबल  किशोर  :  और

 कृष्णा  गोदावरी  बेसिन  में  खुदाई  कार्य  चल  रहा  है  तथा  योजना  के  अनुसार  इस  बेसिन  में

 5  क॒ंओं  में  खुदाई/जांच  की  जा  रही  वर्ष  1985-86  में  8  तथा  वर्ष  1986-87  में  12

 अन्वेषी  कुएं  खोदने  का  प्रस्ताव  है  ।

 जी  हां  ।

 जांच  के  दौरान  ही  कुएं  से  4  प्रतिशत  लाइट  ऑयल  के  सम्मिश्रण  सहित  प्रतिदिन

 4100  घन  मीटर  की  दर  से  गैस  तथा  68  घन  मीटर  को  दर  से  पानी  का  उत्पादन  हुआ  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  ऊना  में  स्वचालित  टेलोफोन  एक्सचेंज  ओर  नये  डाकधर

 के  लिए  विभागौय  भवन  का  निर्माण

 2375.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराहर  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  हिमाचल  प्रदेश  में  ऊना  में  (1)  स्वचालित  टेलीफोन  एक्सचेंज  और

 (2)  प्रधान  डाकधघर  के  लिए  विभागीय  भवन  के  निर्माण  की  परियोजनाओों  को  स्वीकृति  दे  दी

 गई

 यदि  तो  प्रत्येक  भवन  की  अनुमानित  लागत  कया  है  और  निर्माण  कार्य  किस
 तारीख  से  आरम्भ  हो  जाने  और  किस  तारीख  तक  पूरा  हो  जाने  की  संभावना  और

 यदि  इन  तो  परियोजनाओं  को  किस  तारीख  तक  स्वीकृत  और  कब  तक  आरम्भ
 कर  दिये  जाने  की  संभावना  और

 विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  राम  निवास  :  ऊना  में  विभागीय
 टेलीफोन  एक्सचेंज  भबन  बनाने  की  योजना  की  मंजूरी  दे  दी  गई  है  ।  मुख्य  डाकघर  के  लिए
 योजना  मंजूर  नहीं  की  गई

 भी
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 पाप  दे  न

 और  टेलीफोन  एक्सचेंज  भवन  के  निर्माण  के  लिए  लागत  अनुमान  5.66  लाख

 रुपए  भवन  बनाने  का  कार्य  86  से  प्रारंभ  होगा  भौर  1987  में  पूरा  हो
 जाने  का  अनुमान  है  ।

 बशतें  कि  निधि  उपलब्ध  हो  ।  डाकधर  के  लिए  भवन  बनाने  की  कोई  योजना  मंजूर

 नहीं  हुई  है  अतः  लागत  का  कोई  अनुमान  नहीं  लगाया  गया  यद्यपि  1986-87  के

 दौरान  ऊना  में  मुख्य  डाकधर  के  लिए  भवन  निर्माण  का  श्रस्ताव  है  बशततें  कि  इसके  लिए  संसाधन

 उपलब्ध  हों  ।

 जिस  भूमि  पर  मुख्य  डाकधर  की  इमारत  का  निर्माण  कार्य  होना  है  उस  प्लाट  पर

 दूसरे  का  अनधिकृत  कब्जा  इस  प्लाट  को  खाली  कराने  के  लिए  राज्य  सरकार  के  साथ  मामला

 उठाया  गया

 आटोसोबाइल  उद्योग  में  जापान  का  सहयोग

 2376.  श्री  सनत  कुसार  संडल  :  क्‍या  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गैर-सरकारी  और  सरकारी  क्षेत्र  के  आटोमोबाइल्स  उद्योग  का  कार्य  करने  वाले  उन

 विभिन्न  औद्योगिक  घरानों/कंम्पनियों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिन्होंने  जापान  के  साथ  सहयोग
 किया

 जापान  की  फर्मों  के  साथ  किये  गये  विभिन्‍न  तकनीकी  सहयोग  समझौतों  का  ब्यौरा
 कया  संयंत्र  और  मशीनों  के  अतिरिक्त  जापानी  फर्मों  द्वारा  क्या  तकनीकी  सहायता  ओर  जानकारी

 ई  है/दी  जाने  वाली  और

 जापान  की  कम्पनियों  की  भारतीय  कम्पनियों  में  साम्य  शेयर-पुंजी  कितनी  है  और
 लाभ  का  कितना  भाग  जापान  को  भेजा  जाएगा

 ?

 ओच्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  (sft  एम०  :  से

 वाहनों  के  सम्बन्ध  में  एक
 विवरण  संलग्न
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 12  1907  लिखित  उत्तर

 भारत  कोकेग  कोल  लिमिटेड  के  पास  बकार  पड़ो  हाइवਂ
 कोयला  भट्टटियां  ओर  अन्य  उप-उत्पाद

 2377.  भी  बसदेव  आचाय  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  के  पास  1  1985  को  कितनी  “  बी०

 हाइवਂ  कोयला  भट्टियां  और  उप-उत्पाद  बेकार  पड़े  थे  एवं  उनकी  दैनिक  कार्बनिकीकरण  क्षमता

 कितनी  थी  और  उनके  नाम  क्या  हैं  तथा  वे  कहां  पर  स्थित

 1985  को  वास्तविक  उत्पादन  कितना

 इन  महंगे  संयंत्रों  को  बेकार  रखने  के  क्या  कारण

 कया  यह  सच  है  कि  भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  के  पास  बेकार  पड़ी  इन  कोक

 भरट्टियों  का  उपयोग  करके  करोड़ों  रुपये  के  मूल्य  के
 बारीक  कोयले  को  कोक  में  बदला

 जा  सकता  और

 (3)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  बारीक  कोयले
 फाइन  )  को  बेकार

 जाने  देने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री  वसंत  :  दिनांक  1-10-1985  को  भारत  कोकिंग  कोल

 लिमिटेड  में  सी०  एच०  एवं  बी०  पी०  कोक  ओवनों  की  कुल  संख्या  क्रमशः  1199  एवं  173  थी  ।

 इन  ओवनों  में  काबंनीकरण  की  देनिक  क्षमता  क्रमशः  1105  एवं  722  टन  है  ।

 कोलियरीवार  विवरण  एकत्र  किया  जा  रहा  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दिया

 जाएगा  ।

 खो  वर्ष  1985  में  अप्रल  से  सितम्बर  के  दोरान  वास्तविक  उत्पादन  2,37,900  टन

 था  ।  1985  के  दौरान  कोयला  उत्पादन  48,000  टन  था  जिसे  मिलाकर  उत्पादन  का

 प्रतिदिन  औसत  1,548  टन  हो  जाता  है  ।

 कोई  भी  बो०  पी०  संयंत्र  निष्क्रिय  नहीं  इस  समय  लोयाबाद  क्षेत्र  के  40  ओबनों

 में  नवीकरण  कार्य  चल  रहा  है  ।  जहां  तक  बी०  एच०  ओवर्नो  का  प्रश्न  1983  में

 भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  ने  996  ओवन  अस्थायी  तौर  पर  बन्द  कर  दिए  थे  जिसके  कारण  इस

 प्रकार  (i)  कुछ  ओवनों  की  बुरी  दशा  (४)  उस  समय  हार्ड  कोक  का  अत्यधिक  भंडार

 (iii)  इस्पात  संयंत्र  वबाशरियों  की  वाशंरी  प्रेड  के  कोककर  कोयले  की  अतिरिक्त  आवश्यकता

 को  पूरा  करना  ।

 और  ($)  यह  कहना  सच  नहीं  है  कि  करोड़ों  रुपये  की  कीमत  के  वह  कोय

 माइन्स  जो  बेकार  पड़े  हैं  इन
 कोककर  ओवनों  का  उपयोग  करते  वाशरियों  के  फाइन  कोयलों

 को  सामान्यतः  स्‍लरी  कहां  जाता  है  और  इसे  निकालने  के  उद्देश्य  से  बनाए  गए  तालाबों  से  यह

 निकाल  लिया  जाता  है  इसे  कोककर  बनाने  के  लिए  स्वक्छ  कोयला  या  मिडलिग्स  के  साथ  मिला

 दिया  जाता

 री

 20$
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 पद्चिचसो  बंगाल  में  ओद्योगिक  अल्कोहल  को  कमी

 2378.  भरी  हन्नान  मोल्लाह  :  क्‍या  उच्चोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  पश्चिम  बंगाल  में  औद्योगिक  अल्कोहल  की  कमी  के

 कारण  अनेक  उद्योगों  को  गम्भीर  संकट  का  सामना  करना  पड़  रहा

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की

 और

 पश्चिम  बंगाल  को  इसकी  पर्याप्त  मात्रा  में  सप्लाई  कब  तक  की  जायेगी

 गत  अलकोहल  वर्ष  1984-48  85)  के  दौरान  देश  जिसमें  पश्चिम
 बंगाल  भी  सम्मिलित  था  अलकोहल  की  उपलब्धता  मांग  से  कम  हो  गई  थी  ।

 रसायन  और  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  आर०  के०  जयचन्त्र  :  से

 पश्चिम  बंगाल  के  लिए  अलकोहल  का  आबंटन  उत्तर  प्रदेश  तथा  बिहार  से  किया  गया  तथा

 सूचनानुसार  इन  दो  राज्यों  द्वारा  लगभग  135  लाख  लिटर  की  आपूर्ति  की  गई  |  इसके  अतिरिक्त

 गत  अलकोहल  वर्ष  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  के  औद्योगिक  एककों  को  लगभग  160  लाख  लिटर

 ओऔद्योगिक  अलकोहल  )  को  शुल्क  रहित  आयात  करने  की  अनुमति  दी  गयी  ।

 उन  राज्यों  में  जहां  उच्च  स्यायालय  नहों  उच्च  भ्यायालय  स्थापित  करना

 2379.  श्री  सत्यगोपाल  सिश्र  :  क्‍या  विधि  और  म्थाय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  ने  उन  राज्यों/संध  राज्य  क्षेत्रों  जहां  इस  समय  उच्च

 स्यायालय  नहीं  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  के  कोई  उच्च  न्यायालय  स्थापित

 करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 विधि  और  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  आर०  :  से

 उच्च  न्यायालयों  की  स्थापना  योजना  स्कीम  नहीं  है  और  इसलिए  इसका  सातवीं  योजना  से  संबंध

 नहों  है  ।

 पर्वोत्तर  क्षेत्र  में  राज्यों  क ेलिए  पृथक  उच्च  स्यायालयों  की  स्थापना  के  मामले  पर  सरकार

 विचार  कर  रहो

 भारत  के  कुल  विश्व  त  उत्पादन  में  पश्चिभ  बंगाल  का  हिस्सा

 2380  गेलानाथ  सेन  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1980-81  से  1984-85  के  बोच  छठी  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दौरान  भारत

 के  कुल  विद्युत  उत्पादन  में  पश्चिम  बंगाल  के  प्रतिशत  हिस्सों  में  कमी  आई

 206
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  कमी  के  क्‍या  कारण

 विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :  और  1980-81
 से  1984-85  तक  की  श्रवध्वि  के  दौराम  पश्चिम  बंगाल  और  अखिल  भारत  का  वर्षवार  विद्युत
 उत्पादन  का  प्रतिशत  हिस्सा  निम्नानुसार  है  :--

 ॥॒

 विद्युत  उत्पादन  आवर ) औजज--मनन  —  a +++  ४७छएए॑ए॑र्भभी  लाल  धो  अल>>>«»म««»म«»गामकी
 वर्ष  पश्चिम  बंगाल  अखिल  भारत  प्रतिशत

 1980-81  5375  110560  4.86
 1981-82  5509  121708  4.53
 1982-83  5805  ।  4.47

 1983-84  6185  139896  4.42

 1984-85  6750  156633  4.31

 प्रतिशत  हिस्से  में  मामूली-सी  गिरावट  के  कारण  ये  निर्माणाधीन  परियोजनाओं
 के  पूरा  होने  में  विलम्ब  होना  तथा  राज्य  के  संथालडीह  और  दुर्गपुर  परियोजना  लि०  विद्युत  केन्द्रों

 का  कार्यनिष्पादन  घटिया

 ओद्योगिक  एककों  का  आधुनिकोकरण

 2381.  श्री  म्रलोधर  माने  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ण०्व क्‍या  दशक  पृव॑स्थापित  कुछ  औद्योगिक  एकक  रुग्ण  हो  रहे  हैं  और  पर्याप्त

 करण  की  व्यवस्था  के  अभाव  में  वर्तमान  स्थिति  का  सामना  करने  में  असमर्थ  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 औद्योगिक  विकास  विभाग  में  र/ज्य  मंत्री  एम०  :  ओर

 ओऔद्योगिक  रुग्णता  औद्योगीकरण  और  प्रौद्योगिकीय  प्रगति  की  प्रक्रिया  के  साथ-साथ  चलने  वाला

 तत्व  है  जिसमें  शक्तिशाली  और  सुनियोजित  एककों  का  आधुनिकीकरण  क्षौर  विविधीकरण

 होता  है  जबकि  ठीक  ढंग  से  तैयार  न  किए  अकुशल  ओर  कुप्रबंध  में  चल  रहे  एकक  निष्क्रिय  हो

 जाते  हैं  तथा  उत्पाद  और  प्रक्रिया  में  पुराने  हो  जाते  रुणण  हो  जाते  हैं  और  फिर  ओऔद्योगिक  क्षेत्र

 से  लुप्त  हो  जाते  हैं  ।

 बैंक  और  वित्तीय  संस्थान  निदानपरक  अध्ययनों  के  आधार  पर  पुनःस्थापना  योजना  तैयार

 करते  हैं  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  पूंजी  का  ब्याज  संबंधी  देयताओं  के  लिए  वित्त

 आसान  शर्तों  पर  पूंजीगत  और  कार्यशील  पूंजी  प्रबंध  संबंधी  ऋण  सेवाओं

 की  देयताओं  में  राहत  अथवा  समय-सूची  पुनः  बनाने  आदि  की  व्यवस्था  करना  शामिल  बेकों

 और  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  तैयार  की  गई  पुनःस्थापना  की  योजना  के  एक  अंग  के  रूप  में  सरकार

 ब्यवह्वायं  और  आवश्यक  राहूतें  और  रियाय  तें  देती  इसके  स्वस्थ  एककों  द्वारा  रुग्ण
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 लिखित  उत्तर  3  1985

 एककों  को  अपने  अधिकार  में  लिए  जाने  पर  स्वस्थ  एककों  को  आय  कर  में  राहत  देकर  प्रोत्साहित
 किया  जाता  पुराने  संय॑  त्रों  को  बदलने  और  मशीनों  के  आघुनिकीकरण  के  लिए  पूंजीगत  माल

 के  आयात  के  वास्ते  तकनीकी  विकास  निधि  और  आयात  के  अंतगंत  सहायता  भी  उपलब्ध  है  ।

 खनन  क्षंत्र  में  भारत  ओर  आस्ट्रेलिया  के  बीच  सहयोग

 2382.  श्री  वो०  तुलसीराम  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  में  खनत  क्षेत्र  मे ंसहयोग  का  पता  लगाने  के  लिए  भारत  और  आस्ट्रेलिया

 कया  आस्ट्रेलिया  द्वारा  की  गई  पेशकश  सोधियत  संघ  द्वारा  पहले  से  की  गई  और
 जारी  पेशकश  की  तुलना  में  बेहतर

 क्‍या  आस्ट्रेलिया  द्वारा  की  गई  मशीनरी  खनन  क्षेत्र  के  कार्य  में  खरी  उतरी  भौर

 यदि  तो  प्राप्त  हुई  सफलता  का  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  ठो  उस  देश  के
 साथ  समझौता  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  से  (5)  कोयला  क्षेत्र  में  सहयोग  के  लिए  भारत  एवं
 आस्ट्रेलिया  में  नए  क्षेत्रों  की खोज  करने  के  लिए  सहमति  हो  गई  भ्भी  तक  इस  सहयोग  के

 विस्तृत  विवरण  नहीं  तैयार  किए  गए  हैं  ।  इस  पर  आगे  विचार-विमर्श  हेतु  एक  आस्ट्रेलिया  के
 व्यापार  विभाग  के  सचिव के  नेतृत्व  में  वहां  के  एक  प्रतिनिधिमंडल  की  1985  में  भारत
 आने  की  आशा

 खान  विभाग  के  पास  फिलहाल  आस्ट्रेलिया  के  साथ  सहयोग  करने  का  कोई  निश्चित  प्रस्ताव
 नहीं  फिर  उस  विभाग  के  एक  सरकारी  उपक्रम  हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड  ने  सूचित  किया
 है  कि  वाणिज्य  आधार  पर  निम्नलिखित  सौदे  किए  गए  हैं  :--

 ()  हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड  ने  आस्ट्रेलिया  की  आर०  टी०  जेड०  द्वारा  विकसित
 लॉजी  के  आधार  पर  खेतड़ी  कापर  काम्लेक्स  में  एक  अयस्क  सॉर्टर  लगाया  था  ।

 -(॥)  सिहभूमि  ताम्र-पट्टी  के  साध्यता  अध्ययन  के  लिए  परामर्श  सेवा  प्रदान  करने  हेतु  अन्य
 फर्मों  के  साथ-साथ  मेसस  राबटूसन  रिसर्च  ने  भी  प्रस्ताव  दिया  यह  प्रस्ताव  अब
 लोक  निवेश  बोर्ड  के  विचाराधीन  है  ।

 कोयला  संबंधी  विशेषत्ष  सभिति

 2383.  भी  बनवारो  लाल  पुरोहित  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  मह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कोयला  संबंधी  विशेषज्ञ  समिति  ने  उच्च  ग्रंड  कै  कोयले  का  उत्पादन  करने  वाली
 बड़ी  खानों  में  सम्पूर्ण  यंत्रीक  रण  की  सम्भावना  की  सिफारिशें  की

 *
 यदि  तो  विशेषज्ञ  समिति  की  रिपोर्ट  के  क्‍या  निष्कर्ष
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 12  2  1907  907  एक  सदस्य  की  कथित  गिरफ्तारी  की  सूचन  ॥  अध्यक्ष  महोदय  को
 न  देने  के  लिए  कलकत्ता  के  पुलिस  आयुक्त  के  विरुद्ध  विशेषाधिकार
 के  प्रश्न  के  बारे  में  विनिर्णय

 ~~  जज
 क्या  सरकार  का  विशेषज्ञ  समिति  के  निष्कर्षोंको  अमल  में  लाने  का  विषार

 कौर

 यदि  तो  कब  तक  गौर  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मन्त्री  बसंत  से  कोयला  विभाग  ने  1985  में  एक
 समिति  गठित  की  जिसके  अध्यक्ष  श्री  एच०  एस०  आर०  परामशंदाता  और  कोयला  विभाग  के

 भूतपूर्व  सचिव  इस  समिति  का  गठन  इस  दृष्टि  से  किया  गया  है  कि  ईस्टर्न  कोलफील्ड्स  लि०

 को  परेशान  कर  रही  विभिन्‍न  समस्याओं  का  पता  लगाने  और  इन  समस्याओं  के  समाधान  के  लिए
 उपचारी  कदम/उपाय  ज्ञात  करने  के  लिए  कंपनी  के  क्रियाकलापों  का  गहन  अध्ययन  किया  जा  सबे

 ताकि  कंपनी  विभिनन  क्षेत्रों  में  अपने  लक्ष्य  प्राप्त  कर  यह  क्षेत्र  हैं  अपने  अधिकार:क्षेत्र  में  कोयले

 के  भंडारों  का  वैज्ञानिक  कोयला-उत्पादन  में  वृद्धि  और  विकास  तथा  कल्याण  कार्यों  के

 लिए  अन्य  योजनाओं  का  कार्यान्वयन  ।  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  1985  में  प्रस्तुत  कर  दी

 है  और  अभी  इसकी  जांच  बाकी  है  ।

 घाटे  में  चल  रहे  सरकारो  क्षंत्र  के  उपक्रमों  का  गर-सरकारोकरण

 2384.  भरी  संयद  मसुदल  हुसन  :

 भरी  रामाअय  प्रसाद  सिह  :

 क्या  उद्योग  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  सरकारी  क्षेत्र  के  कुछ  विशेषकर  सरकारी  क्षेत्र  की उन  कंपनियों

 को  जो  घाटे  में  चल  रही  के  गर-सरकारीकरण  करने  संबंधी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही

 और
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  !?

 ओद्योगिक  बिकास  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  एम०  :  ऐसा  कोई

 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 उपर्युक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  पैदा  नहीं  होता  ।

 12.00  भध्यालु

 श्री  राम  नगीना  मिश्र  :  अध्यक्ष  मैं  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  विषय  के  बारे  में  कुछ  कहना

 चाहता  हुं'*ਂ
 अध्यक्ष  सहोदय  :  आप  बैठिए  ।  अगर  कुछ  जरूरी  है  तो  मुझसे  आकर  कहिए  कि  यह  जरूरी

 विषय  है  ।

 एक  सदस्य  को  कथित  गिरफ्तारी  की  सूचना  अध्यक्ष  महोदय  को  न  वेने

 के  लिए  कलकत्ता  के  पुलिस  आयुक्त  के  विरुद्  विशेषाधिकार  के  प्रइन

 के  बारे  में  विनिणंय

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  25  तथा  26  1985  को  श्रीमती  गीता  मुखर्जी
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 एक  सदस्य  की  कथित  गिरफ्तारी  की  सूचना  अध्यक्ष  महोदय  को  न  देने  के  3  1985

 लिए  कलकत्ता  के  पुलिस  आयुक्त  के  विरुद्ध  विशेषाधिकार  के  प्रश्न  के  बारे ना
 में  विनिर्णय

 तथा  श्री  एस०  जयपाल  रेडडी  से  कलकत्ता  में  ।9  1985  को  इस  सभा  के  एक  सदस्य  की

 कथित  गिरफ्तारी  की  सूचना  अध्यक्ष  को  न  देने  के  लिए  पुलिस  के  विरुद्ध  विशेषा -

 घिकार  का  प्रश्न  उठाने  की  सूचनाएं  मिली  जब  25  1985  को  कुछ  सदस्यों  ने  इस

 मामले  को  सभा  में  उठाना  चाहा  तो  मैंने  उन्हें  बताया  कि  मुझे  किसी  गिरफ्तारी  की  सूचना  नहीं

 दी  गई  मैंने  कहा  कुछ  जानकारी  प्राप्त  हुई  है  जिसका  सम्बन्ध  किसी  संसद  सदस्य  की

 गिरफ्तारी  से  नहीं  है और  जिसमें  किसी  संसद  सदस्य  की  गिरफ्तारी  का  स्पष्ट  उल्लेख  नहीं  है  ।”

 25  1985  को  मुझे  विशेषाधिकार  के  प्रश्न  की  सूचना  सर्वेश्री  बसुदेव

 सैफट्टीन  अजित  कुमार  आनन्द  पाठक  तथा  भनिल  बसु  द्वारा  संयुक्त  रूप  से

 क्षरित  एक  और  सूचना  टैलीग्राफਂ  के  विरुद्ध  इस  समाचार  के  प्रकाशित  करने  के  बारे  में  प्राप्त

 हुई  है  कि  सर्दस्य  की  गिरफ्तारी  के  बारे  में  अध्यक्ष  महोदय  को  विधिवत्‌  सूचित  किया  गया  है  ।

 चूंकि  अध्यक्ष  महोदय  ने  ऐसी  जानकारी  प्राप्त  होने  से  इंकार  किया  सदस्यों  ने  आरोप  लगाया  है

 कि  ने  सभा  के  विशेषाधिकार  का  उल्लंघन  किया

 25  1985  को  ही  मैंने  ग॒ह  मंत्रालय  से  तथ्यों  की  जानकारी  मांगी  ।

 26  1985  को  जब  कुछ  सदस्यों  ने  सभा  में  यह  मामला  फिर  उठाना  मैंने

 सभा  को  सूचित  किया  कि  18  1985  को  एक  अस्पष्ट  संदेश  मुझे  प्राप्त  हुआ  था  ।  चूंकि
 बह  हस्ताक्षरित  नहीं  उस  पर  ध्यान  नहीं  दिया  जा  सकता  था  ।  तार  टेलेवस  अथव

 पत्र  द्वारा  कोई  शासकीय  सूचना  मुझे  प्राप्त  नहीं  हुई  ।  26  1985  को  मध्याह्ल  पश्चात्‌
 5-20  पर  मुझे  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  गृह  विभाग  के  उप  सचिव  से  दिनांक

 17  1985  के  एक  द्रत  टैलीप्रिन्टर  संदेश  की  प्रति  प्राप्त  हुई  ।  उसमें  भी  किसी  संसद

 सदस्य  की  गिरफ्तारी  की  स्पष्ट  तथा  निश्चित  सूचना  नहीं  दी  गई  थी  ।  उदाहरणाय्े  उसमें  कहा
 गया  व्यक्ति  बिहार  के  संसद्‌  सदस्य  श्री  प्रकाश  चन्द  के  तदरूप  लगता  है  ।”

 सन्देश  में  फोटो  आदि  की  पहचान  का  भी  उल्लेख  किया  गया

 2  1985  को  मुझे  पुलिस  आयुक्त  कलकत्ता  से  29  1985  का  एक
 सन्देश  मिला  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  बताया  गया  कि  प्रकाश  चन्द्र  को  19.9.85  को

 पार्क  स्ट्रीट  पुलिस  स्टेशन  में  महिलाओं  तथा  लड़कियों  के  अनैतिक  व्यापार  का  निषेध  अधिनियम  की

 धारा  3,  4,  5,  6  और  7  के  अधीन  गिरफ्तार  किया  गया  श्री  प्रकाश  चन्द्र  ने  बताया  है
 कि  वह  11,  डेकरेस  पुलिस  स्टेशन  हरे  का  रहने  वाला  उसने  पुलिस
 स्टेशन  में  यह  प्रकट  नहीं  किया  कि  वह  कभी  भी  संसद  सदस्य  श्री  प्रकाश  संसद्‌
 सदस्य  का  एक  फोटोग्राफ  साप्ताहिक  के  दिनांक  10.11.85  के  अंक  में  प्रकाशित  हुआ  था  ।
 जिन  अधिकारियों  ने  19.9.1985  को  छापे  मारे  थे  उन्होंने  उस  फोटो  को  19.91985  को  गिरफ्तार

 किए  गए  व्यक्ति  प्रकाश  चन्द्र  स ेपहचान  जांच  से  ज्ञात  हुए  तथ्यों  से  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि

 गिरफ्तार  किये  गये  व्यक्ति  जिसने  अपना  नाम  प्रकाश  चन्द्र  सपुत्र  प्रबीर  चन्द्र  बताया  वास्तव
 में  बिहार  के  श्री  प्रकाश  चन्द्र  संसद  सदस्य  17,11.85  मामला  आपत्तिजनक  दस्तावेज

 परीक्षा  गुप्तचर  विभाग  पश्चिम  बंगाल  के  निदेशक  से  17.11.85  5  को  रिपोर्ट  प्राप्त

 जिसमें  पहली  बार  इस  बात  की  पुष्टि  की  गई  कि  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्ति  प्रकाश  संसद
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 सदस्य  थे  और  उसी  सायंकाल  (17.11.85)  को  लोक  सभा  के  अध्यक्ष  महोदय  को  सम्बोधित

 सहायक  आसूचना  की  टैलीप्रिन्टर  सेवा  के  माध्यम  से  एक  रेपोर्ट  भेजी  गई  ।
 श्री  डी०  सी०  नाथ  एस०  आई०  बी०  कलकत्ता  ने  बाद  में  बताया  कि  चूकि  संदेश  प्राप्त  होने  के

 समय  टैली  प्रिन्टर  सेवा  बंद  इसलिए  आपको  भेजे  जाने  के  लिए  यह  सन्देश  17.11.85  को

 नियंत्रण  गुप्तचर  विभाग  गृह  मंत्रालय  के  माध्यम  से  टेलीफोन  द्वारा  भेजा  गया  ।  अगली

 सुबह  (18.11.85  फिर  टेलीप्रिटर  के  माध्यम  से  टी  पी  एम  सं०  1329  दिनांक  18.11.8  5

 द्वारा  9  बजकर  20  मिनट  पर  इसे  गुप्तचर  गृह  नई  दिल्‍ली  के  नियंत्रण  कक्ष  को

 भेजा  गया  ।

 मैने  पाया  है  कि  यह  2  1985  के  संदेश  से  भी  यह  स्पप्ट  नहीं  है  कि  गिरफ्तार
 किया  गया  व्यक्ति  संसद  सदस्य  है  क्योंकि  इसमें  यह  भाषा  प्रयोग  की  गई  लगता

 आभादि  ।”

 जैसा  कि  मैंने  पहले  कहा  मैंने  इस  बिना  हस्ताक्षर  के  सन्देश  की  ओर  कोई  ध्यान  नहीं
 दिया  और  इसके  पश्चात्‌  कोई  प्रामाणिक/सरकारी  जानकारी  न  मिलने  पर  जह्हों  ही  यह  प्रश्न
 प्तदन  में  उठाया  मैंने  यह  मामला  गृह  मंत्रालय  के  पास  भेज  दिया  ।  यदि  टेलीप्रिटर  सेवा  काम

 नहीं  कर  रही  थी  तो  स्थानीय  अधिकारी  यह  सन्देश  टेलीफोन  या  तार  द्वारा  सीधे  मुझे  या  मेरे

 कार्यालय  को  भेज  सकते  थे  ।  लेकिन  उन्होंने  ऐसा  नहीं  किया  ।

 इसके  बाद  2  दिसम्बर  को  सम्बन्धित  सदस्य  श्री  प्रकाश  चन्द्र  ने  भी  मुझे  लिखा  और

 कलकत्ता  में  हुई  तथाकथित  घटना  में  शामिल  होने  से  स्पष्ट  रूप  से  इनकार  किया  है  और  पुलिस

 आयुक्त  की  रिपोर्ट  में  दिए  गए  बयानों  की  सत्यता  पर  सन्देह  प्रकट  किया  है  ।

 घटना  में  शामिल  व्यक्ति  की  पहचान  समेत  सारा  मामला  अब  न्यायालय  के  सम्मुख  है  ।

 चुंकि  मामला  न्यायाधीन  सुस्थापित  परम्परा  के  अनुसार  इस  समय  आगे  कार्यवाही  उपेक्षित  नहीं डे  ~

 है  ।  श्रीमती  गोता  श्री  जयपाल  श्री  वसुदेव  आधाय॑  तथा  अन्य  सदस्यों  ने

 जिस  विशेषाधिकार  के  प्रश्न  का  नोटिस  दिया  उसे  मैं  अपनी  स्वीकृति  प्रदान  नहीं  कर  सकता  ।

 भरी  जयपाल  रेट्डो  :  महोदय
 ''*'**

 अध्यक्ष  महोदय  :  विनिर्णयों  को  चुनौती  नहीं  दी  जा  सकती  ।

 )

 12.06  म०  १०

 क्री  रामनाथ  गोयनका  के  विरुद्ध  विशेषाधिकार  क  प्रहन  के  बारे  में  विनिणय

 अध्यक्ष  महोदय  :  2  1985  को  श्री  के०  पी०  उननीकृष्णन  तथा  प्रो०  मधु  दंडबते

 ने  श्री  आर०  एन०  गोयनका  के  विरुद्ध  विशेषाधिकार  के  प्रश्न  के  दो  अलग-अलग  नोटिस  दिए  थे

 जिनमें  एक्सप्रेसਂ  के  30  1985  के  अंक  में  प्रकाशित  एक  लेख  में  श्री  जगमोहन

 को  जम्मू  तथा  काश्मीर  के  राज्यपाल  पद  से  हटाए  जाने  के  बारे  में  सदस्यों  पर  इस  सभा  तथा

 नियम  184  के  अधीन  एक  प्रस्ताव  पर  सदन  में  26  1985  को  हुई  कार्यवाही  के  बारे  में

 भाक्षेप  किए  जाने  का  आरोप  है  |
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 -  7

 श्री  के०  पी०  उन्‍्नीकृष्णन  ने  यह  बताया  है  कि  लेख  में  लेखक  ने  जानबूझकर

 विधि  राज्य  मंत्री  श्री  एच०  आर०  भारद्वाज  तथा  वरतंमान  संसद  पर  आशक्षेप  किया  उन्होंने  संसद

 में  कार्यवाही  के  संचालन  जो  कि  स्वतंत्र  टिप्पणी  के  दायरे  से  परे  भी  आक्षेप  किए  हैं  ।

 प्रो०  मध  दडवते  ने  कहा  है  कि  न  कंवल  मंत्री  महोदय  की  अवमानना  है  बल्कि  पूरी  लोक

 सभा  की  अवमानना  और  वह  भी  जानबूझकर  ।”  दोनों  सदस्यों  के  आरोप  लगाया  है  कि  श्री

 आर०  एन०  गोयनका  ने  सभा  के  विशेषाधिकार  का  हनन  तथा  इसकी  घोर  अवमानना  की  है  ।

 मैंने  30  1985  के  एक्सप्रेसਂ  में  प्रकाशित  श्री  गोयनका  के  इस  लेख  को

 ध्यानपर्वक  पढ़ा  मैंने  पाया  है  कि जिस  लहजे  तथा  अभिप्राय  से  यह  लेख  लि  गया  है  वह  एक

 ऐसे  ब्यक्ति  को  शोभा  नहीं  देता  जो  इस  सभा  के  स्वयं  सदस्य  रह  चुके  हैं  तथा  इसके  अधिकारों  व

 बिशेषाधिकारों  से  भलीभांति  परिचित  लोकतंत्र  में  समाचार-पत्रों  को  निष्पक्ष  आलोचना  का

 पर्ण  अधिकार  लेकिन  इसका  प्रयोग  ऐसे  ढंग  से  नहीं  किया  जाना  चाहिए  जिससे  संसद  तथा

 सके  सदस्यों  की  बदनामी  हो  या  जनता  की  नजरों  में  उनकी  प्रतिष्ठा  गिरे  ।

 ऐसा  लगता  है  कि  एक  ऐसे  विवाद  जिसमें  वह  स्वयं  शामिल  श्री  गोयनका  ने  प्रस्ताव

 पर  हुई  चर्चा  के  बाद  विधि  तथा  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  श्री  एच०  आर०  भारद्वाज  द्वारा

 दिए  गये  उत्तर  पर  जरूरत  से  कहीं  अधिक  प्रतिधिया  दिखाई  है  ।

 जनता  की  सर्वोच्च  प्रतिनिधि  संस्था  के  रूप  में  इस  सभा  ने  समाचार-पत्रों  द्वारा  की  गई

 आलोचनात्मक  टिप्पणियों  की  ओर  ध्यान  न  देकर  उनके  प्रति  विशेष  रूप  से  उदारता  तथा  व्यापक

 दूरदिष्ट  दिखाई  ताकि  सभा  की  कार्यवाही  पर  राय  की  स्वतंत्र  अभिव्यक्ति  या  निष्पक्ष  टिप्पणी

 प्र  संसदीय  विशेषाधिकार  किसी  तरह  से  बाधक  या  हतोत्साहक  न  बनें  ।  मैं  महसूस  करता  हूं  कि

 यदि  लोकतांत्रिक  प्रणाली  में  शक्ति  का  प्रयोग  संयम  से  किया  जाये  तो  इससे  सभी  की  प्रतिष्ठा

 बढ़ती  और  कोई  संस्था  या
 निकाय  जितना  अधिक  शक्तिशाली  हैं  उतने  ही  अधिक  संयम  की

 आवश्यकता  विशेषकर  अपने  दंड  न्याय  क्षेत्राधिकार  को  प्रयोग  करने  के  संबंध  में  ।

 इंस  नजरिए  तथा  सभा  की  सर्वोत्तम  परम्पराओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मेरा  यह  मत  है

 कि  यह  सभा  इस  मामले  पर  और  भागे  ध्यान  नहीं  देगी  तथा  अपनी  गरिमा  को  बनाए  रखेगी  ।

 मैं  इस  मामले  को  एक  विशेषाधिकार  के  प्रश्त  के  रूप  में  उठाये  जाने  की  बपनी

 स्वीकृति  नहीं  देता  ।

 ]
 प्रो०  मधु  दंडबते  :  इसे  विशेषाधिकार  समिति  के  पास  क्यों  नहीं  भेज  दिया

 जाये  ।  एक  ओर  मुद्दा  भी  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  पहले  मैंने  उन्हें  बुलाया  है  ।

 भ्रो  राम  नगोना  सिभ्र  :  अध्यक्ष  2  तारीख  के  हिन्दुस्तान  में  एक

 समाचार  छपा  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  लिख  कर  ऐसे  यह  कोई  तरीका  नहीं  लिख

 कर  मैं  पता  तो  करूं  ।
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 ने  न  अनबन 4  5  ले  5  के  लोक  लक  ५-4  जिनन+ननननन-म-न-न-म-म-मभ+ 3."  अननम+-न जनम  पननन  जान  ली  अमनाननतपिलतना  जनम  टन  हपलक

 झरी  राम  नगोना  मिश्र  :  मैंने  जिख  कर  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  ?

 श्री  राम  नगोना  सिश्र  :  मैंने  यह  लिखकर  दिया  है  कि  2  तारीख  के  हिन्दुस्तान  अखबार
 में  प्रशासन  की  तरफ  से  एक  न्यूज  है  कि  जितने  हिन्दी  में  नाम  प्लेट  हैं  वे  हटा  दिये  जाएं  और
 अंग्रेजी  में  लिखे  जाएं  ***

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझसे  मिलियेगा  |  मैं  पूछ  कर  पता  करू गा  ।

 पं

 श्री  राम  नगीना  मिश्र  :  मान्यवर  यह  संविधान  की  हत्या  हुई  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  मुझे  बताइएगा  ।  ऐसे  मत  करिये  ।  मुझसे  मिलियेगा  ।

 भरी  राम  नगीना  सिशञ्र  :  हिन्दी  के
 साथ  अन्याय  हुआ  इस  पर  अविलम्ब  कार्यवाही

 होनी  चाहिये''****

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझसे  मिलियेगा  ।  हम  इसको  देख  लेंगे  और  पूरा  पता

 प्रो०  मधु  दंडवले  :  अयध्क्ष  8  1985  को  तारांकित  प्रश्न  सं०

 323  के  बारे  में  पूरक  प्रश्न  पूछते  समय  मैंने  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  मंत्री  श्री  बूटा  सिंह  से

 केंद्रीय  भेड़  और  ऊन  अनुसंधान  संस्थान  तथा  वहां  हो  रहे  कदाचारों  की  जांच  के  लिए  श्री  ज्योतिर्मय

 बसु  की  अध्यक्षता  में  गठित  समिति  द्वारा  खंडों  में  प्रस्तुत  की  गई  रिपोर्टों  की  प्रतियां  सभा  पटल  पर

 रखने  का  अनुरोध  किया  था  ।  रिपोर्ट  का  प्रथम  खंड  1985  दूसरा  खंड  1981
 में  और  तीसरा  खण्ड  1982  में  प्रस्तुत  किया  गया  था  ।  लेकिन  अभी  आज  तक  इन  रिपोर्टों
 को  सभा  पटल  पर  नहीं  रखा  गया  इसलिए  मैं  स्वयं  ये  तीन  खंड  ले  आया  हूं  ।  इन्हें  अगर  सभा
 पटल  पर  रखा  जाता  है  तो  जनहित  में  मैं  ऐसा  करना  पसंद  करू गा  ताकि  सारे  देश  को  इस  संस्थान
 में  किये  जा  रहे  कदाचितों  का  पता  चल  सके  और  जन  हित  में  संस्थान  के  विरुद्ध  जनमत  तैयार  किया

 जा  सके  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  मुझे  आज  सूचना  दी  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  मैंने  उन्हें  सत्यापित  कर  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  मुझे  आज  दिए  आपने  उन्हें  सत्यापित  कर  दिया  मैं

 इसकी  जांच  करू गा  ओर  देखू  गा  कि  क्‍या  वे  ठीक  क्रम  में  हैं  ।

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  लेकिन  उतना  ही  समय  फिर  लग

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उतना  ही  समय  नहीं  लूंगा  ।  आप  जानते  ही  हैं  कि  मैं  तत्परता  से
 काम  करता  हूं  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  उन्हें  कल  सभा  पटल  पर  रखने  की  अनुमति

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  दे  दीजिए  ।  मैं  उन  पर  विचार  करूंगा  ।

 प्रो०  सधु  दंडबते  :  मैं  पहले  ही  दे  चका  मैं  उन्हें  सत्यापित  कर  चुका  हूं  ।

 as



 श्री  रामनाथ  गोयनका  के  विरुद्ध  विशेषाधिकार  के  प्रश्न  के  बारे  में  विनिणण  3  1985
 ee  नाना  3०

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  है  ।

 झो  अमल  दत्त  :  अध्यक्ष  मैं  चाहता  हूं''****

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  यही  तो  आपसे  कह  रहा  हूं  आप  भाकर  मुझसे  बात  कीजिए  ।

 ]
 मैं  आपको  कुछ  बताऊंगा  ।  मुझे  मालूम  है

 भो  बलवंत  सिह  रामूवालिया
 :  बंगलादेश  की  सरकार  ने  वहां  सिखों  के  प्रवेश

 पर  प्रतिबंध  लगा  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोवय  :

 श्री  बलवंत  सिह  रामवालिया  :

 श्री  एस०  क्षयपाल  रेडडो  :  श्री  भजन  लाल  के  खिलाफ  लगाए  गए  आरोपों  के  बारे  में

 प्रधान  मंत्री  को  संसद  सदस्यों  द्वारा  दिए  गए  ज्ञापन  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  जानने  के  लिए  मैंने

 सूचनाएं  दी  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  पर  बहुत  पहले  निर्णय  लिया  जा  चुका  है

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :

 :  जी  जी  नहीं  ।

 मुझे  नहीं  मालूय  ।  यह  उनका  आंतरिक  मामला

 सरकार  को  नागरिकों  के  अधिकारों  की  रक्षा  करनी

 मेरा  ख्याल  है  कि

 अध्यक्ष  महोदय  :

 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  नहीं  अब  श्री  कुरूप  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  मैं  चाहता  हूं  कि'*****

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  अधिकार  नहीं  है  ।

 *

 अध्यक्ष  महोवय  :  मैंने  इन्हें  अनुमति  नहीं  दी  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  दूंगा  ।

 भ्री  सुरेदा  कुरूप  :  मैंने  केरल  राज्य  में  स्थित  नौसेना  अकादमी  का  स्थानांतरण
 गोआ  में  करने  के  बारे  में  सूचना  दी  है  ।

 )

 में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 अ्षष्यक्ष  महोदय  :  अस्वीकृत  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  मैंने  उनसे  पूछा  है  कि  क्‍या  आपका

 कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ?  इसे  अस्वीकृत  किया  गया  ।

 शो  के०  एन०  प्रधान  :  माननीय  अध्यक्ष  पिछले  वर्ष  2-3

 की  रात  को  भोपाल  में  जो  भीषण  दुर्घटना  हुई  थी  उसमें  हजारों  लोग  मारे  गए

 थी  अमल  दत्त  :  मैं  चाहता  हुं'*****

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  अन्य  सदस्यों  को  भी  क्‍यों  नहीं  बोलने  दे  रहे  ?  मैंने  उन्हें  अनुमति
 दी  यह  माननीय  सदस्यों  व्यवधान  डाल  रहे  श्री  राम  निवास  मिर्घा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इसे  उचित  ढुंग  से  कर  सकते  हैं  ।

 थी  एस०  एम०  भट्टम  :  यह  एक  अलग  मामला  26  जनवरी  से  नागर

 विमानन  विभाग  स्थानांतरण  कर  रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  इस  पर  विचार  करेंगे  ।

 श्री  अमल  इस  :  मुझे
 *'**'  *

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बहुत  जिद्दी  आप  दूसरों  को  तो  बोलने  ही  नहीं  देते  ।  आप

 दूसरों  के अधिकारों  का  हनन  कर  रहे  हैं  ।  अनुमति  नहीं

 श्री  राम  निवास  मिर्धा  ।

 12.14  म०  प०
 सभा  पटल  पर  रख  गये  पत्र

 ]
 भारतोय  तार  1985

 संचार  भन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  रामनिवास  :  मैं  भारतीय  तार

 1885  की  धारा  7  की  उपधारा  (5)  के  भारतीय  तार  1985,
 जो  19  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  982  में

 प्रकाशित  हुए  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 सें  रखो  गयो  ।  वेलिए  संख्या  एल०  टी०  1539/81  ]
 व  >>  ee  +  अल  जन

 में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।

 *०जबनन्‍  नम बण  oe  की  लि  न  नतीजा का  ५.  हे  बबन्‍  -।  ——
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 3  1985

 न््््ीीचोोनबनरर'र५स  सा

 केन्द्रीय  वक्‍्फ  परिषद्‌  1985,  और  केन्द्रीय  वक्‍फ  परिषद्‌  का

 वर्ष  1984-85  का  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  कार्यकरण  की  समीक्षा

 विधि  ओर  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एजच०  आर०  :  मैं  निम्नलिखित

 सभा  पटल  पर  रखता  ह्‌
 +

 (  वक्‍फ  1954  की  धारा  की  उपधारा  (3)  के  केन्द्रीय  वक्‍्फ
 परिषद  1985,  जो  5  1985  को  भारत  के  राजपत्र
 भें  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  917  में  प्रकाशित  हुए  तथा  अंग्रेजी

 की  एक  प्रति  ।  में  रखो  गयी  ।  देलिए  संख्या  एल०
 1540/85]  ]

 (2)  केन्द्रीय  वक्‍फ  परिषद्‌  के  वर्ष  1984-85  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा
 अंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा  लेखा-परीक्षित  लेखे  ।

 केन्द्रीय  वकफ  परिषद्‌  के  वर्ष  1984-85  5  के  कार्यंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा
 के  बारे  में  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  1541/85]

 )
 अध्यक्ष  :  भाप  बहुत  जिद  कर  रहे  आप  इस  तरह  सदन  का  समय  क्‍यों  खराब

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :

 मैंने  आपको  सुन  लिया  मैं  मामले  की  जांच  इस  तरह  मैं
 निर्णय  नहीं  ले सकता  ।  कृपया  बैठ  जाइए  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  अमल  दत्त  आप  वकील  होकर  इस  तरह  का  व्यवहार  करने  की

 कोशिश कर  रहे
 मैं  देखना  चाहता  हूं  कि  इसे  कैसे  किया  जा  सकता  यही  काफी  है  ।  मैं  इस

 तरह  नहीं  कर  सकता  ।  कृपया  बैठ  जाइए  ।

 )

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मैं  विचार  करूंगा
 किकय

 क्या  ऐसा  किया  जा  सकता  है  ।

 |,

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  तरह  की  जिद  ठीक  नहीं  होती  ।  यह  तो  नकारात्मक  दृष्टिकोण

 भरी  प्रताप  भानु  शर्मा  :  अध्यक्ष  मैं  दो  मिनट  लेना  चाहूंगा  ।  आज  से  ठीक
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 12  1907  प्रधानमंत्री  की वियतनाम  और  जापान  की  यात्रा  के  बारे  में  वक्तव्य

 एक  साल  पहले  विह्व  की  सबसे  भीषणतम  गैस  से  लोगों  की  मृत्यु  हमारे  मध्य  प्रदेश

 ह

 में

 हुई  है  ।  हम  चाहते  हैं  कि आज  इस  सदन  में  दिवंगत  आत्माओं  को  श्रद्धांजलि  अपित  की  जाए  ।  मेरा

 दूसरा सवाल
 यह  मल्डीनेशनल  यूनियन  का  व्या

 है  रख
 [aaa].  -

 कर

 ः  अध्य ही
 मैंने  माननीय  सदस्य  को  बोलने  की  अनुमति  नह  गो  दी  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  आप  लिखित में  दीजिए
 ।  आप  आकर  मुझसे  बात  कर  सकते  हैं  ।  आपको

 बोलने  की  अनुमति  नहीं  ।  अपने  मुद्दे  को  उठाने  का  यह  कोई  तरीका  नहीं  है  ।

 श्री  अमल  दत्त  लेकिन  इस  सभा  में  और  आपके  प्रकोष्ठ  में  बहुत  अन्तर
 यह  कहें

 कि  मुझे  हर  प्रस्ताव  पर  यहीं  चर्चा  करनी  है  और  सब

 का  समय  इस  तरह  व्यर्थ  नहीं  करने  दूगा  ।  बहुत  हो

 85  को  हनोई  की

 सके  बाद  कुछ  देर

 विदेश  मंत्रो  बलिराम

 जे

 7)  :  प्रधान  मंत्री  ने  27

 ..  और  उसके  बाद
 ।
 द  2

 8  से  30  नवम्बर  तक  टोकियो  की  राजकीय  यात्रा  की  तः्

 के  लिए
 क्यो

 यो
 में  रके  ।  श्रीमती  सोनिया  गांधी  भी  उनके  साथ  थीं  ।  के

 लिविविमंडन ...  में  विदेश मंत्री
 और  श्री  एल०  के०  झा  तथा  वरिष्ठ  अधिकारी  मद  दी  मी

 व्यक्तियों
 ..

 वियतनाम की  कम्युनिष्ट  पार्टी  के  महासचिव  श्री  ली  दुआन  ने  तथा  मंत्री  प
 रिਂ

 श्री  फाम  वांग  दोंग  तथा  अन्य  वरिष्ठ  मंत्रियों  और  विशिष्ट  व्यक्तियों

 प्रधान  मंत्री  ने  हो  ची  मिन्ह  की  समाधि  पर  फल  माला  अपित  की  ।  वे  स्वर्गीय  श्रीमती  इन्दिरा
 गांधी  के  नाम  पर  एक  पाक  के  पुनर्नमिकरण  समारोह  में  भी  शामिल  हुए  ।  ः "4  ५

 ने वियतनाम के राष्ट्रपति से ‘ates स्टार  न
 प्रधान  मंत्री  ने  वियतनाम  के  राष्ट्रपति  से  गोल्ड  स्टार  जो  कि  f

 नि  नी  ओ  न्‍  न  नल  «७  ब्  ््
 सर्वोच्च  अलंकरण  भी  ग्रहण  यह  अलंकरण  श्रीमती  गांधी  को  राष्ट्रीय  स्व

 एकजटता  तथा  राष्ट्रों  के  बीच  परस्पर  सहयोग  के  लिए  उनके  अनथक  संघष्

 ह  मंत्री  थी

 ल

 किक
 आन्दोलन  के  सवधन  के  लिए  मरणोपरांत  प्रदान  किया  गया  प्रधान

 |  की  इन

 जांवा
 डेंस  हाल  मे  एक  सार्वजनिक  सभा  को  भी  सम्बोधित  किया  ।

 दृ

 गण  मे

 ने  और  श्री  फाम  वांग  दोंग  के  साथ  औपचारिक  बातची
 व  अलयल

 सौहाद  तथा

 लि  अनेक  महत्वपूर्ण

 पर  वियतनाम  के  नेताओं 5  भारत  और  विवतनाप  के  दृष्टिकोण  एक इस  इच्छा  की  पुन  वृष्टि  की  कि  वे  इस  संवाल  का  एक

 **कार्यवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 नीतिक  समाधान  चाहते पक  बयान  जा  हैं  और  उन्होंने  अपने  इस  वचन  पर  बल  दिया  कि  वे  तक  अथवा
 उससे  भी  पहले  कम्पूचिया  से  वियतनामी  फौजें  हटा  लेंगे  बशर्ते  कि  इसका  कोई  स्वीकार्य  राजनीतिक

 हल  निकल  आए  ।
 ्््<्ज्ज्--ः

 कर  ओ

 दोनों  प
 पक्षों  ने ने  अपने  दोनों  देशों  के  बीच  परंपरागत  निकट  संबंधों  की

 पाक या  कि  वे  इन  संबंधों  को  और  अधिक  सुदृढ़
 इन्हें  ब  गे  तथा  ः

 प्रदान  ््््ः

 संयुक्त  आयोग  का  दूसरा  अधिवेशन  प्रधान  मंत्री  की  यात्रा  से  ठीक

 से  26  नवंत्रर  तक  इसमें  भारतीय  प्रतिनिधिमंडल  का  नेतृत्व  वि

 बे

 त्री  ने  और

 :

 प्रतिनिधिमंडल  का  नेतृत्व  वहां  के  उप-प्रधान  मंत्री  न ेकिया  ।  इस  संद  वियतनाम

 रह
 तिपय  प्राथमिकताओं  का  उल्लेख  किया  इस  बात  पर  सहमति  हुई

 जाए

 सरकार
 र॒  को  15  करोड़  रुपये  के  करण  के  लिए  एक  नई  सारणी  का  प्रावधान  वि

 जाएगा
 शर्तें  बाद  में  तव  कर  ली  इससे  पहले  हमने  जो  ऋण  दिए  थे  उनका  उपयोग

 यतमाम  को  बिजली  यात्री  डिब्बों  और  माल  डिब्बों  तथा  कपडा  मशीनों  की
 सप्लाई  के  लिए  गया  है  ।  उम्मीद  की  जाती  है  कि  हमारी  सहायता  से

 को

 के  निर्यात  प्रथाओं  को  बढ़ाने  में  सहायता  मिलेगी  ।

 .  इस  बात  पर  भी  सहमति  हुई  कि  वर्ष  मिलेगी  और  87  की  दो  वर्ष  की  अब
 पर

 की

 जाख  टन  गेहूं  का  पण्य  ऋण  भी  दिया  गेहूं  के  इस  पण्य  ऋण

 पे

 वियतन
 ढाल  ही  की  बाढ़  और  तूफान  से  क्षतिग्रस्त  फसल  से  उत्पन्न  अभावों  की  स्थिति

 मदद  मिलेगी  ।

 ता  को  लघ  रबड  और  क
 पास  की  लेती  तथा

 न  अत  -.

 तथा  तटवर्ती  क्षेत्रों  आदि  में  जंगल  लगाने  आदि  के

 वियतनाम  के
 क्षत्रीं  में तेल  को  खोज  मे  स  वित  सहयोग

 प्राकृतिक  गेंस  आयोग  तथा  पैट्रो  विकातास
 के  हे

 कै  बीच

 काफी
 महतवू्ण  है

 ।  इस  सिलसिले  में  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  और  अध्ययन  तथा

 मूल्यांकन

 ष्य

 ।

 fra  सं बज  काफी पसहत्वएय के las सिलसिले में तेल और  पर्रर्शत

 जापान  :

 प्रधानमंत्री  ने
 जब

 वन  यात्रा  के  दौरान  जापान  के  सम्राट  से  मुलाकात  की  तथा

 जापान  के  प्रधानमंत्री  यासृहिरों  नाकासोते  से  विस्तृत  बातचीत  की  ।  उनके  अन्य  कार्यक्रम  इस  *  “

 प्रकार  थे  :--

 (1)  जापानी  डाईट  को  संबोधित  ,

 (2)  केईदनारेन  जो  कि  जापानी  का  आथिक  संगठनों  का  प्रमुख  संघ  है  को  संबोधित  |

 (3)  जापान  के  सम्राट  और  साम्राज्ञी  द्वारा  प्रधानमंत्री  और  श्रीमती  सोनिया  गांधी  के

 सम्मान  में  दीपहर  का

 (4)  भास्त-जापान  ध्यापार  सेहयोग  समिति  की  संयुक्त  बैठक  में
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 (5)  भारत-जापान  एसोसियेशन  और  जापान-भारत  मंत्री  संबंधी  दियतमेन्स  लीग  द्वारा
 सम्मिलित  स्वागत

 (6)  जापानी  प्रै
 ।  क्लब

 में  संवाद
 शता

 (7)

 aa

 मंत्री  और  मंडम  नाक
 गसोने  के

 साथ  टोक्यो  के  चिड़ियाघर  की

 ताज
 हां  पर  कि  स्वर्गीय  प्रधानमंत्र

 _  श्रीमती
 नी

 इंदि  |  गांधी
 द्वारा  भेंट  किए  गए

 के  दो  बच्चे  और  रखे  गए  हैं
 ः

 क्यो  और  कोबे  में  भारसीय  समुदाय  के  सदस्यों
 से  अलग

 अलग-अलग  भेंट  और  जापान

 की
 श्र

 न  राजधानो  क्योत्यो  को  यात्रा

 भारत  सरकार  और  जापान  सरकार  के  बीच  एक  करा
 दब

 |

 के

 भी  हस्ताक्षर
 अलग  से  भी  बातचीत  की  ।  इस  करार  में  यह  व्यवस्था

 की  गई
 है  कि  एक

 ध््य

 गन  के  विदेश  मंत्री  श्री  शितारो  आबे  के  साथ  विज्ञा  और
 ्

 प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र

 गठित  की  जाए  जो  एक  सहमत  काये  योजना  पर  फैसला  करेगी ।

 प्रधान  मंत्रियों
 के

 बीच  विचारों  का  व्यापक
 अदान-ग्रदान भी  हुआ  जिनमें

 गं
 तथा  आपसी  हित  के  अन्तर्राष्ट्रीय  मसलों  पर

 रचा
 विमर्श  किया

 "  ज  की  सरकार  इस  बात  पर  भी  सहमत  हो  गई  है  वि
 गैस  आधारित

 विद्युत  संयंत्र  लगाने  के  लिए  30  बिलियन  येन  160  करोड़

 सह

 का  एक
 विशेष  ऋण  देगी  ।  यह  ऋण  39  बिलियन  येन  के  वाधिक  येन  ऋण  के

 अति|
 रक्त  होगा  ।

 में  भारत  की  सहायता  करेगा  ।
 जापान  इस  बात  पर  भी  सहमत  हुआ  है  कि  वह  लखनऊ  में  संजय  गांधी  स्मारक

 हतान  बनाने

 |

 ः . अधान मंत्री ने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि भारत और जापान के बीच न केवल वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाना चाहिए बल्कि सांस्कृतिक और शैक्षिक क्षेत्रों में आदान-प्रदान भी बढ़ाया जाना चाहिए ताकि दोनों देशों के लोगों के बीच बेहतर समझ-बूझ कायम हो सके । इस हा में में १ का समारोह तथा भारत में जापान का सप्ताह आयोजित 4 रने की संभावना आआपात्न ग्रो धा .... जापान का पा प्रधान मंत्री नाकासोने की भारत यात्रा और हमारे प्रधान मं रा मई 4 में प्रधान मंत्री भारत यात्रा और हमा रे धान मंत्री की जापान यात्रा को दोनों देशों के बीच के द्विपक्षीय संबंधों के सुदढ़ीकरण और विकास के नए स्तर के रूप में देखा जा सकता है जिससे न सिफ्फं दोनों देशों को परस्पर फीबदा हे [ होगा बल्कि एशिया में स० प० विधेयक ्ि विनर . कृषि ओर प्रः प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात उपकर विधेयक रा कर रा ] ह बस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री खुर्शोद आलम : महोदय श्री अर्जुत सिंह की ओर *दिनांक के भारत के असाधारण भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित ।
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 से  मैं  प्रस्ताव  करता  हुं  कि  कुछ  कृषि  और  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पादों  के विकास  और  निर्यात  संवर्धन

 के  उनके  निर्यात  पर  सीमा-शुल्क  का  उपकर  के  रूप  में  उद्ग्रहण  और  संग्रहण  करने  और

 उनसे  संबंधित  विषयों  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति
 दी  जाये  ।

 अध्यक्ष

 कक  हु

 यह  है  रा  |

 कुछ  कू
 पष  और  प्रसंस्कृत  गा  उत्याओों  विकार

 इ  और  निर्यात  संवर्धन  के  लिए

 उनके  निर्यात
 पर  सी

 का  उपकर  के  रूप  में  उद्ग्रहण  और  संग्रहण  करने  और  उनसे

 संबंधित  विषयों  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति
 दी  जाये  ।”

 ः  रलाव  स्लो  हुआ

 श्री  खुर्शोद

 भालन  खां

 मैं  विधेयक  पुर:स्था।  पत
 करता  हूँ  |...

 कर  कक
 12.25  स०  प०  रा

 कर

 न दो
 ह

 ब  और  प्रसंस्कत

 जा  उल्याद  लि

 प्राधिकरण

 रा  रा

 सत्र  मंत्राल
 7  |  में  राज्य  मंत्री  खुशींद  आल

 रे

 ,  श्री  अर्जुन  सिंह  की  ओर

 है

 मैं  प्रस्ताव  हूं  कि  कुछ  कृषि  और  प्रसंस्कृत  खाद्य

 हि

 विकास  और  निर्यात  के

 संवर्धन  के

 क

 धिकरण  की  स्थापना  का  और  उससे  गरों  का  उपबंध  करने  वाले

 पित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 डोदय  :  प्रश्न  यह

 = "

 कुछ  कषि  और  प्रसंस्कत  खाद्य  उत्पादों  के  विक
 ं

 :  निर्यात  के  संवर्धन  के

 लिए  एक  प्राधिकरण  की  स्थापना  का  और  उससे
 संबंधित  वि

 विषयों  का  उपबंध  करने  वाले

 विधेयक  को  पर
 र:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  ज॑

 का
 ः  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ |.

 श्री  खुशोद  आलम
 खां  :  मैं  विधेयक  पुर:स  थाषित  क

 करता
 हूं  ।

 अध्यक्ष
 कहर

 :  अब  हम  अगली  मद  लेंगे  ।  नियम  377  के  अधीन  मामले  ।

 ह  - ऑफ

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 ]

 हि  केरल  के  पालघाट  जिले  के  मन्‍्नारघाट  और  चित्तूर  ताल॒कों  को
 ...

 सुखाग्रस्त  क्षेत्र  घोषित  करने  की  आवश्यकता

 ++श्री  वी०  एस०  विजयराघवन
 (  )  :  मैं  सदन  का  ध्यान  करल  के  पालघाट

 +दिनांक  3-12-1985  के  भारत्  1  भाग  2,  खण्ड  2  में  प्रकाशित  ।

 ++मलयालम  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 हि  2

 के  मनन्‍नार्घाट

 हरे  गण

 र
 चित्तूर  तालुकों  में  व्याप्त  घोर  अकाल

 काम

 स्थिति  की  ओर  दिलाना

 चाहता  हूं  ।  जब  केरल  के  शेष  भागों  में  बाद आ  रही  तो  उसी  समय  मानसून  के  न  आने  से
 विशेष  रूप  से  कोझिनजांपरा  और  बद्रापड़डी  में  घोर

 महा  पाक  बकाम

 व्याप्त  था  ।  दक्षिण

 : पश्चिम घाट  प्टछाया  क्षेत्रਂ  कहा  जाता  नहीं  पहुंचा  ।

 गायक  इच  क्षेत्रों  में  उत्तर-पश्चिम  मानसन  से  वर्षा  होती  है  ।  इस  वर्ष  यह
 व वर्ष

 र्षा
 भी

 नहीं
 इस  तरह  चित्तर  तालक  में  कोजिपद़ी  आदि  10  गांव  और  मनन्‍्नारघाट

 ताल  मे  पा  काहलामला  शालायर  आद  गाव  एबं

 *

 से
 बुरी  तरह

 ब्र्री  तरह

 o  ।

 ज्
 ः

 ss
 अद्रापडडों  में  हाँ  मी  ।

 ..._  अट्टापड्डी
 में  हरिजन  और  गिरिजन  कुल  जनसंख्या  का  39.50  प्रतिशत  भाग  इस

 ae  वर्ष  सितम्बर  में वर्ष  सितम्बर
 में  प्र

 नमंत्री  ने  यहां  का  दौरा  किया  था  ।  सूखे  मस्वः न्‍्वरूप  इनके  मवेशी  मर

 .. गए  हैं  और  फसलें  नष्ट  ई  हैं  जिससे
 इन

 लोगों
 को बड़े  कष्ट  का सामना  करना  पड़  रहा

 से  प्राप्त  आय  पर  ही इस  प्रदेश  के
 अधिकांश

 लोग
 मवेशियों

 से
 प्राप्त आय  प

 किए

 ही  अपना  जीवन-यापन  करते  आप
 ee Re  छ

 उनके  जीवकोपारज॑न

 है

 सबसे  ब

 हारा

 ॒राधन  उनके  पास  नहीं  है  ।

 इस  स्थिति
 मेरा

 केन्द्र  सरकार  से  अ .  है  बनरोध  है ध

 घोषित  किया
 जाए  और

 ता  को  राहत  पहुंचाने  के

 ््ि
 के

 श्री  जयप्रकाश  अग्रवाल  :  अध्यक्ष  भारत  की  राजधानी  के  अस्पतालों

 की  कमी  एवं

 सनौप  हा

 हालत  के बारे  में  मैं  सदन  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।

 ्

 जधानी  बने  एक  अरसा  हो ह  शोई  साध ।  कोई

 पा

 र

 ध्

 जब  यहां  की  आबादी
 नी  तक  सीमित  थी  और  गिने  हुए  अस्पताल  थे  ।  बाद  में

 पा
 स्पताल  भी  साथ-साथ  जुड़े  ।  आजादी  के  बाद  कई  विश्व-विख्यात  सुविधाएं  यहां

 को  आल  इंडिया  इन्स्टीच्यूट  आफ  मेडिकल  साइंसेज

 सब  कुछ  काफो  है  !

 न  दो तालुकों
 को

 सूखा  ग्रस्त
 क्षेत्र

 तरन्त सरकार  तुरन्त
 कदम

 जमुनापा गय
 की  बस्तियों  में  एक-एक  अस्पताल  तुरन्त  खोले  ।  अगर  ऐसा  नहीं  किया  तो  इतने  नीम

 हकीम  और  महंगे-महंगे  नरतिग  होमों  का  राजधानी  में  और  भी  जोर  बढ़  जायेगा  ।
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 उत्तर  प्रदेश  में  रेल  लाइन  बिछाने  के  लिए  पर्याप्त  धनराशि

 आबॉदत  करन  को  आवश्यकता

 श्री  हरीश  रावत  अध्यक्ष  नई  लाइनों  के  सर्वेक्षण  एवं  निर्माण
 के  संदर्भ  में  पर्व

 मंत्रालय  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  की  हमेशा  उपेक्षा  की  गई  इस  तथ्य  का

 ज्वलंत  उदाहरण  उत्तर  प्रदेश  के  विशाल  हिस्प्ते  को  जोड़ने  वाली  (1)  मुरादाबाद-रामनगर  मीटर
 री  बड़ी  लाइन  में  वदलने  के  कार्य  का  सर्वथा  (2)  वर्षों  पूर्व  सर्वे  की

 गैदाम  बड़ी  रेलवे  लाइन  का  निर्माण  कायें  प्रारम्भ  न  (3)  टनकषुर
 न  के  सर्वेक्षण  कार्य  हेतु  पर्याप्त  धनराशि  का  न  दिया  जाना  तथा  (4)

 नऊ  छोटी  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  परिवर्तित  न  करना

 मेरा  माननीय  परिवहन  मंत्री  जी  से  आग्रह  है  कि  उपरोक्‍न  कार्यों  को  शीघ्र  प्रारम्भ

 करने  एव  इस  योजनावधि  में  आवश्यक  परिव्यय  निर्धारित  करने  की  कृपा

 i मांक्ष  प्रदेश  के  होसली  हिल्स  और  पालकोंडा  हिल्‍स  पर  दूरदर्शन
 ः

 जिओ

 रिले  केन्द्र  स्थापित  करने  की  आवश्यकता

 रेड्डी  :  जहां  तक  दूरदर्शन  के  प्र

 कुदृहापा
 जलों  में  इसकी

 सुधिधा  बहुत कम  इन  क्षेत्रों

 हा

 1
 हे

 द्रीय  कार्यक्रमों  को  नहीं  देख  पाते  ।  इन  क्षेत्रों  में  दो  स्थान  ऐसे  हैं  काफी
 ऊंचाई  पर

 संबंध

 तर  छ
 रा

 चित्त्‌र  जिले  में  होर्सली  हिल्स  काफी  ऊंचाई  पर  है  और  यह  चित्तूर  नन्‍्तपुर  जिलों

 के  ध।जछ  ६  ।  कादिरी  आर  पालि  नडूजा  के  बीच  स्थित  कि  ।  लकोंड  ।  हिल  हि  चाई  पर  स्थित
 है  और  यह  कुडाप्पा  और  अनन्तपुर  जिलों  के  बीच  स्थित  है  |  यदि  होर्सली  f  ह

 बी  जका

 में
 हस  पर  दरदर्शन  रिले  केन्द्र  खोले  जाएं  तो  इससे  तीन  कडाप्प  चत्तर  में

 हु  सुविधा  प्राप्त
 हो  सकेगी  ।  अतः  मैं  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  ;  वह  केदिरी  और

 पुलिवेंडुला  के  बीच  होर्सली  हिल्‍्स  और  पालकोंडा  हिल्स  पर  दूरदर्शन  रिले  केन्द्र  '

 कु

 के  लिए
 कद  एण  स्वामित्व

 केरल  में  कोट्टायम  स्थित  उत्पादन  केन्द्र
 के  सुचारू  रूप

 से  कार्य  करने  के  लिए  तत्काल  कदम  उठाने  की  आवश्यकता

 भरी  सुरेश  कुरूप  :  मैं  सरकार  का  ध्यान  केरल  में  कोट्ट  यम
 में

 भारत

 सरकार  के  स्वामित्व  वाले  उत्पादन  केम्द्र  की  खराब  स्थिति  की  ओर

 प्प

 ।  चाहता  हूं  ।  यह
 उत्पादन  केन्द्र  कुशल  लोगों  को  रोजगार  देने  और  मशीनों  के  पुर्जों  का  निर्माण  करने  हेतु  वर्ष  इस

 में  शुरू  किया  गया  था  |  पिछले  कई  वर्षो  से  यह  केन्द्र  घाटे  में  चल  रहा  है  ।  इस  कारखाने  में  कर

 श्रमिक  हैं  ।  उन्हें  पर्याप्त  वेतन  नहीं  दिया  जाता  ।  अब  यह  सुनने  में  भाया  है
 कि  उ  द्योग  मंत्रालय  इस

 उ थे न गजी प्रादन बन हि ता बन ( इसे प्रशिक्षण केन्द्र बनाने पर विचार कर उद्योग मंत्री जी र करता हूं कि वह इस उत्पादन केन्द्र के उचित कार्यकरण करने की योजना बना रछा हे और टसे फ्रशिप्स
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 :  हितार्थ  मांडोवी  और  तिल्‍लारी  सिंचाई  परियोज ह  सिंचाई  परियोजना ने
 ह  रा गोजा  के  सो  कै  हिला  ति  देने  की  आवश्यकता 70७ के  (0  च  र्ररख-ख-खऊस्‍

 श्र

 न

 नायक  )
 :  गोवा  सरकार  ने  दो  सिंचाई  मांडोवी  सिंचाई

 परियोजना  और
 तत

 लारी  सिंचाई  परियोजना  के  प्रस्ताव  रखे  थे  और  ये  प्रस्ताव  केन्द्र
 सरकार  न

 पास  लम्बित  पड़ें  हैं  ॥

 ््््ः
 मांस

 न

 त्री  नदी  बेसिन  की  एक  मझौली  सिंचाई  परियोजना  जिससे  गोवा  जिले  के  सतारी

 और  बिचोलिम  तालकों  के  कमांड  क्षेत्रों  की  सिंचाई  सुविधा  प्राप्त  होगी  ।  इस  बांध  की  लम्बाई

 1080  मीटर  और  अधिकतम  ऊंचाई  56.00  मीटर  है  ।  इसकी  कुल  भंडारण  क्षमता  111.19

 मिलियन  घन  मीटर  इस  परियोजना  के  अंतर्गत  5902  हैक्टर  खेती  योग्य  कमांड  क्षेत्र
 ः

 आता  रा  ः
 नस

 पलानों
 या  See  ल  ,  दि  हि  और तिल्‍्ल फ्स  सिंचाई  परियोजना  दमन  और  दीव  संघ  राज्य  क्षेत्र  और  महाराष्ट  राज्य

 की  संयुक्त  पर

 जा

 इस  परियोजना  की  भंडारण  क्षमता  462.27  मिलियन  घन  मीटर

 होगी  ।  इस  प

 हि

 रयोजना  से  22,328  हैक्टयर  क्षेत्र  में  सिंचाई  हो
 को  मत  सन  1

 !  जिसमें  से  पी  नह

 मात

 से

 भूमि  गोवा  में  आर्त

 पक

 हैं
 । इस  परियोजना  की  लागत  को  गोवा  और  महाराष्ट्र  आपसी

 स

 मिलकर  वहन  करेंगे  रा  कक  ््ः

 ये  दोनों
 परि

 एं
 केन्द्र  सरकार  के  पास  लम्बित  पड़ी  हैं  ।

 मेरा  अनुरोध  है  कि  इन परियोजनाओं  को  उत्तर  गोवा  के  लोगों  के  हित  में  शीघ्र  मंजूरी

 रण

 जाये  ।

 अनुपुरक  अनुदानों  को  मांगें

 |

 हु

 मांगों

 प्र
 5

 आगे  चर्चा  करेगी  और  उन  पर दान  हो

 हद  करा

 कस स  पर  बोल
 भाषण  जारो  रख  सकते  हैं  ।

 कर ्  रर<फऊ्झख््जऊजआऊ_़+ज़़़्रशडजञ़्र<ऊझ्<्ड्खखऱः
 में  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  के  संबंध

 इता  हूं
 ।

 भारत  सरकार  का दावा
 है

 कि  कर संग्रहण  काफी  अधिक  है  क्योंकि

 ने  बज
 दिखाए  गए  3649  करोड़

 रुपए  का  घाटा
 घाटा  पूरा  क

 र्‌  सब
 सकते  हैं  |  लेकिन  यह  तथ्य

 ः

 इस
 कि  सजी  कक  ले

 सभा  में  दूसरी  बार  प्रस्तुत  रही  है
 वल  यह  पता  है  कि  सरकार  के  दावे  गलत  हैं  ।  अनुदानों  की  अनुपुरक  मांगें  1824  करोड़

 |

 ही
 हैं  ।

 रब  मण  प्‌०
 ः

 मे  कुछ  कहना

 इससे  वे  बजट  में

 महोदय  पीठासीन



 अनुप्रक  अनुदानों  की  मांगें  3  1985
 बह

 के  35  घटने  शा  धाज  किा  है

 यह  दावा  कर  रही  है  कि  गैर  योजना  व्यय  को  कम  करने  जा  रही  है  और  इसने

 कितु  गैर  ये

 पा

 1,111  करोड़

 .  ०  हो  गधा  जिले  पता  चलता  है  कि  इस  संबंध  में  सरकार  हारा  किया  गया  दा

 में
 सरकार

 द्वार  प  गलत

 तथ्य  का  जिक्र  ता  वह  र  घाटे  के  आज  देश
 बहुत  अधिक  है  ।  यह  घाटा  लगभग  6000  करोड़  रुपए  जानना

 कैसे  यह  घाटा  कैसे  बढ़  रहा  है  ।  क्‍या  इसका  कारण  लिए
 फिर  निर्यात  में  कमी  करना  इस  संबंध  में  केरल  की  अर्थ

 "
 rT  अर्थात

 के  संबंध  में  एक  महत्वपूर्ण  तथ्य  का  जिक्र  करना  चाहता  भ  कार  की
 हमारे  राज्य  की  अथ्थं-व्यवस्था  को  बड़ा  धक्का  बटंचा

 मा

 या

 नते  हैं  कि  इस  संबंध  में  सदन  में  कई  बार  चर्चा  हुई  है  और  संब्बो  यों  ने
 कई  बार  ये  आश्वासन  दिए  हैं  कि  नारियल  के  मृल्य  नहीं  जैसे  ही  वे  आश्वासन  देते

 मल्य  फिर  गिर  जाते  हैं  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  सरकार  हमारे  देश  के  बु  द्योगपतियों

 के  टबाब  में  आ  रही  है  1  हमारे  देश  में  आंतरिक  खपत  के  लिए  नारियल के
 ते

 त्पादन
 पर्याप्त  मात्रा  में  होता  है  और  मैं  जानना  चाहता

 =

 कि  सरकार  इसके  आयात  के  ब  ह  क्‍यों
 कर  रही  है  ।  झता  हूं  कि  यह  बात  बिल्कुल  ठीक  है  कि  इसका  कारण  र  बड़े
 उद्योगपतियों  का  दबाव  होना  ही  औद्योगिक  प्रयोजनों  तथा  अन्य  प्रयोजनों  दोनं

 हमारे
 उचा  :  उत्षादों  का  पर्याप्त  मात्रा  में  उत्पादन  होता  है  उसे  भी  आयात  किय  है  और

 डी  बात  अन्य  सभी  कृषि  उत्पादों  के  मामले  में  भी  देखी  जा  सकती  एक  <  को
 ने  उत्पाਂ  लिए  पर्याप्त  मूल्य  नहीं  मिल  रहे  और  दूसरी  उपभोव  रत  की

 साधारण  जनता  को  उन  सभी  बरतुओं  के  लिए  भारी  मूल्य  देना  पड़ता  है  जिनकी  २  ्यक  ता
 पड़ती  है  ।  आकडों  से  पता  चलता  है  कि  थोक  मूल्य  घट  रहे  किन्तु  मैं  नहीं

 के
 हथारे

 देश  में  साध  नता  को  उषयोगी  वस्तुओं  को  खरीदने  के  लिए  अतिशय  मूल्य  क  ड्ते  हैं  ।
 ;  क्या  मंत्री  जी  इसके  लिए  व्यापारियों  पर  आरोप  लगाएंगे

 :  पह  सच्ची तर
 पर  है  कि  सरकार  को  देश  की  मूः

 था
 को  नियंत्रण

 च्च  ।  हमारे  देश  की  जन
 गे

 आंकड़े  नहीं

 बाढ़  सम्बन्धी  सहायता  के  लिए  दी  जाने  बाली  कुल  राशि  अनुदान  के  रूप  में  दी  जानी  चाहिए  और

 यह  इस  देश  की  सभी  संबद्ध  राज्य  सरकारों  की  आवश्यक  मांग  श्रति  वर्ष  बाढ़  की  स्थिति
 उत्पन्न  होती  कल  एक  माननीय  सदस्य  आवर्ती  निधि  के  विपय  में  कह  रहे  जोकि  यह
 ग्रस्त  राज्यों  को  राहत  प्रदान  करने  के  लिए  गठित  की  जानी  चाहिए  ।  इस  प्रकार  की  निधि

 224
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 बनाई  जानी  चाहिए  और  केन्द्रीय  सरकार  को  केरल  तथा  अन्य  राज्यों  की  जनता  जो  बाढ़  की
 :

 स्थिति  का  सामना  करते  आश्वासन  दिया  जाना  चाहिए  कि  यह  राशि  अनुदान  के  रूप  में  दी

 जाएगी  ।

 यह

 इुछ  यु

 जो  मैं  इस  संदर्भ  में  कहना  चाहता  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना

 भाषण  समाप्त  कर
 ता  हूँ

 क्र

 धर

 पा

 न्द्र  सह  :

 नुप्रक  मांगों  का  सम  बंव न  करत रता  हँ  और  इसके  साथ-साथ इसके  साथ-साश्

 राज्य  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  देता  उनकी  सराहना  करता  जिन्होंने  देश  में  ब्लैक-मनी

 गा

 रने  के  लिए  नये  कार्यक्रम  बनाये  और  कुछ  स्थानों  पर  छापे  डल्
 रा  कर  करोड़ों  रुपये  की

 करके  भारत  सरकार  के  कोष  में  वृद्धि  की  ।  इससे  काला

 या

 हत  हुए  ।  मैंने  पिछली  बार  भी  उसी  अवसर  पर  बोलते  हुए  एक  निवेदन

 7

 i
 का

 |

 स-टक्स  या  इन्कम-टंकक्‍्स  को  चोरी  करने  वाले  उद्योगपतियों  के  खिलाफ  सर

 कि  हमारे  रिवेन्य  की  लगभग  50  प्रतिशत  जो  इन  लोगों

 कि

 भी  ज्यादा  सख्त  कदम  उठाये  जाएं  और  वे  इन  लोगों  पर  अप

 ।
 ग्रह  रखें  जिससे  आम  जनता  को  काफी  मदद  राहत  मिलेली

 इसके  साथ-साथ  जहां  तक  महंगाई  का  प्रश्न  इनके  प्रयासों  से

 को

 है

 यापारी  और  विशेष  कर  जो  होडंस

 कि  चीनी  के  सम्बन्ध  में  इस  सदन  में  एक  विशेष  आग्रह  किया  गया
 भारी  प्रगति  हुई  थी  जब  चीनी  के  रेट  मार्कट  में  बढ़े  उनमें  कुछ

 के  दामों  पर  कंट्रोल  हो  गया  और  अन्य  उपभोक्ता

 वस्तुएं  हम  ले
 क्रो  उचित  मूल्य  पर  प्राप्त  हो  शक

 जा

 म।ननीय  मंत्री  जी

 से  इसके
 रथ

 मैं  यह  प्रार्थला  भी  करूगा  कि  हमारी  जो  दामों  की  सूची  वह  हमारी  जो

 सरकारी  बरी
 द-फरोख्त  की  दुकानें  चाहे  वे  देहात  में  चाहे  शहरों  में

 ता
 लिस्टों

 को  वहां  पर

 ला

 ताकि  दृकानदार  मनमाने  रेट  पर  चीजें  न  बेच  पाएं  और  हमारी  जनता  को  उचित

 कं

 उपलब्ध  हो

 न

 जहां  तक  सूखे  और  बाढ़  का  प्रश्न

 बनने

 ,  भारतवर्ष  में

 हल

 और  बाढ़  लगभग  हर
 गन  किसी  प्रान्त  में  आती  ही  रहेगी  या  प्राकृतिक  आपदाएं  आती  रहेंगी  ।  उसके  लिए  मैं

 माननीय  मंत्र
 तीज

 से  यह  निवेदन  करू  गा  कि  वे  इस  कार्य  के  लिए  एक  विशेष  कोष  केन्द्र  में  बनाएं
 जिसमें  कुछ  धनर

 श्चत  हो  सके
 जहां भी  सूखा  या  प्राकृतिक

 आपदाएं  आएंगी  वहां  पर  इस  कोष  में  से  तुरन्त  राहत  के  लिए  धनराशि  उपलब्ध  कराई  जा  सके  ,

 तथा इसके लिए यहां पर ए रूस का भी गठन होना चाहिए ताकि हर प्रान्त के हर जिले के लिए तुरन्त बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय सहायता प्रदान की जा सके और उचित मात्रा में धन राशि वहां पर शीघ्र पहुंचाई जा सके । 2265
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 लि

 के  कृषि-प्रधान  देश

 _

 य

 अगर  ह
 ।  आज  अपने

 एंगे  कि  स्वर्गीय  माननीय  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इंदिरा  गांधी

 प
 स  समय  से  किसानों  की  सुविधाएं  बढ़ाई  गईं  ।  माननीया  प्रधान  हज |

 जिसके  ऊपर  कुछ  चन्द  व्यक्तियों  का  कब्जा  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  करके
 छोटे  वर्गों  के  गरीब  लोगों  के  लिए  फैलाया  गया  ।  आज  हम  बड़े  गर्व  के  साथ  यह

 कह  सकते  हैं  कि  वह  पूंजी  जो  निश्चित  रूप  में  चन्द  चन्द  उद्योगपतियों  के  हाथ  में  आज
 भारतवषं  का  प्रत्येक  खुले  से  धनराशि  को  प्रयुक्त  कर  सकता  है  ।

 सूत्रीय  कार्यक्रम  चलाया  गया  जिसके  अन्तगंत  उस  बैंक  की  धन  राशि  का  उपयोग  आज

 भूमिहीनों  तथा  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  तथा  ग्रामीण

 ः

 चल

 के  लिए  हो  रहा  मगर  इसके  साथ-साथ  माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  भाकषित

 हूँ  कि  आज  भी  हमारे  देहातों  में  जहां  पर  सड़कें  न  बिजली  नहीं  जहां

 ;

 गए
 सिंचाई  के  साधन  अभी  कम  वहां  के  लिए  भी  विशेष  रूप  से  पूंजी  प्रदान  कर  उन  खेतीहर  किसान

 ओर  मजदूरों  की  तरक्की  के  लिए  कुछ  कार्य  करें  ।

 जहां  तक  किसानों  का  प्रश्न  वहां  पर  बिजली  की  कमी  के  जहां

 ee

 सिचाई  के  साधन  नहीं  अगर  टयबवल्स  हैं  तो  वहां  बिजली  परी  तरह  से  नही

 उनको  बहुत  कठिनाई  होती  है  ।  जहां  नहरी  इलाके  सिचाई  के  साधन

 हा

 आवश्यकता  मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करू गा  कि  नदियों  पर  बैराज  पर
 क्रो  रोका  जाये  और  उसके  लिये  अधिक  धनराशि  दी  जाये  जिससे  हम

 वह
 ं

 ॒रधन  उपलब्ध  करा  सकें  ।
 सिंचाई  के  अधिक

 जहां  तक  जैरेशन  का  प्रश्न  मैं  मंत्री  से  निवेदन  करूगा  कि  भेरे  क्षेत्र  में  आयल
 रिफाइनरी  वहां  पर  तमाम  गैस  को  जला  दिया  जाता  क्‍यों  न  वहां  पर  ग

 विद्यत-घर  स्थापित  किए  जायें  जिससे  वहां  पर  विद्यत  का  प्रोडक्शन  बढ़  सके  ?
 कर

 ग्रर्मीण  अंचल  में  स्वास्थ्य  सेवाओं  के  शिक्षा  की  सुविधाओं  के  लिए  अ
 गर  हम

 प्राथमिक
 क्षा  पद्धति  की  ओर  ध्यान  दें  तो  ठीक  है  ।  प्राइमरी  पाठशालाएं  आज  गांव  में  दे

 ण

 अधिकतर

 रा
 .  ख्

 डहर  की  अवस्था  में  पड़ी  हुई  बच्चे  जो  हमारे  देश  का  भविष्य  उनकी

 गा

 साधन  नहीं  है
 ।  आज  भी  देहात  में  बच्चे  पेड़ों  के  नीचे  पढ़ते  हैं  ओर  बरसात  व  जाड़ों

 स्कूल  बन्द  रहते  हैं  ।  क्‍यों  न  प्राइमरी  पाठशालाओं  की  शिक्षा  के लिए  अधिक  धन

 f

 : शव

 ड्ल

 11  हे

 ..  इसी  तरह  कराश्तकारों  को  जो  शुगर  की  प्राबलम  आई  उस  बारे
 ...  निवेदन  करूंगा  कि  शगर  फैक्टरियों  का  और  अधिक  निर्माण  किया  जाये  जिससे  ग्रामी

 किसानों की
 रि

 ति  में  सधार  हो  और  चीनी  की  जहां  कमी  रहती  उस

 बड़ा

 ब्‌  होती  हो  ।

 5
 3  कहने  की  शिए  थक  मगर

 पा  आती  विधि  ि

 तो  मरे  पा
 हे  कहते

 के  |  टाइम  की  यनिएि  ब्तता  की  वजह
 से  इन्ही  बातों  को  कहत्  हुए मैं

 अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।  धन्यवाद  ।
 ः

 रे  पाया  उज्ननसोी  चोज  कट तन्सी  चीजें  कहः

 ]  ः
 श्री  गिरधारी  लाल  डोगरा  :  उपाध्यक्ष  मैं

 समय-सीमा
 के

 श्रति
 सचेत
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 ण्  क्श  uot  कल

 हूं  ।  अतः  जहां  तक  मुझसे संभव  मैं  आपको  :

 हे  कायल

 "१५०

 है  उपसयक्ष  गह
 यक्ष  महोदय  :  धन्यवाद  ।

 ः

 कर  श्री  गिरधारोी  लाल  डोगरा  :  मैं  न  केवल  अनुदानों  की  पूरक  मांग  का  समर्थन  करता  हूं  कितु
 मैं  वित्त  मंत्री  को  अपने  कार्य  काल  के  दौरान  ठोस  कदम  उठाते  रहने  के  लिए  बधाई  देता  हूं  और

 खा
 हूं  कि  वह  इसी  पथ  पर  चलते  रहेंगे  और  हमारी  अर्थव्यवस्था  को  शक्ति  देते

 पक

 धान  में  जो  ठोस  कदम  उठाए  गए  उनसे  यह  बात  सिद्ध  हुई  है  कि  जिस  कर  नीति  का  हम
 अभी  तक  पालन  कर  रहे  हैं  उसका  बहुत  बोझ  पड़  रहा  है  और  उसका  बोझ  सीमित  आय  वाले
 मध्य  वर्ग  के  लोगों  पर  अतः  जैसा  कि  हुआ  है  सख्तियां  कम  कर  दी  गई  हैं  और  वसूली  में  वृद्धि
 हुई  है  ।  वह  पैसा  जो  गैरकानूनी  चलन  में  सरकार  के  नियंत्रण  प्रें  आया  है  और  वास्तव  में

 हमारी  अर्थव्यवस्था  सही  पथ  पर  आई  इसका  चलन  अब  आरम्भ  हुआ  है  और  मैं  आशा  करता

 हूं  कि  अगले  बजट  तक  हमारी  अर्थव्यवस्था  तथा  आ्थिक  नीतियां  काफी  ठोस  होंगी  ।

 अनुदानों  की  मांगों  का  समर्थत  करते  मैं  सरकार  का  ध्यान  कुछ  तथ्यों  की  ओर  दिलाना

 चाहता  हूं  ।  पंडित  जी  के  समय  के  दौरान  इस  बात  की  कल्पना  की  गई  थी  कि  जहां  तक  भारत  के
 उत्तरी  तथा  उत्तर-पश्चिमी  भागों  का  संबंध  वे  देश  के  अन्य  भागों  से  कटे  हुए  पिछड़े  हुए  है
 और  आथिक  विकास  तथा  देश  की  सुरक्षा  के  लिए  उन्हें  अधिक  निकट  लाया  जाना  वहां *
 पहुंचना  आसान  होना  चाहिए  ।

 सीमा  सड़क  नामी  एक  संस्थान  का  निर्माण  किया  गया  और  इसका  काम  उत्तर  तथा

 उत्तरी  पूर्व  में  अत्यन्त  अलग  क्षेत्रों  में  आसानी  से  पहुंचने  के  मार्ग  तेयार  करना  था  ।  यह  विभाग

 संतोषजनक  ढंग  से  कार्य  कर  रहा  इस  विभाग  ने  अच्छा  कार्य  किया  कितु  समस्या  इतनी

 विशाल  है  कि  हमें  इसकी  गतिविधियां  काफी  हृद  तक  बढानी  चाहिएं  ।  हम  तकनीक  का

 अपनी  अर्थव्यवस्था  का  आधुनिकीकरण  तथा  अन्य  अच्छे  कार्य  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  और

 विकसित  क्षेत्रों  में  भी  हम  तेजी  से  विकास  कर  रहे  जो  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  है  कितु  उन  क्षेत्रों  तथा

 उत्तर  और  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  जो  अलग-अलग  क्षेत्र  प्रगति  के  बीच  बहुत  अन्तर  हमने
 बालिकाओं  के  लिए  कक्षा  तक  निःशुल्क  शिक्षा  का  वचन  दिया  हमने  जनता  के  लिए
 स्वास्थ्य  सेवाओं  का  वचन  दिया  हमने  20  सूत्री  कार्यक्रम  आरंभ  किया  है  और  हम  गरीब

 ग्रामीण  लोगों  की  सहायताਂ  कर  रहे  हैं  कितु  देश  के  दूरदराज  क्षेत्रों  में  यह  सभी  चीजें  नहीं  पहुंच
 पाती  हैं  ।  जम्मृ  प्रांत  में  मेरे  तथा  मेरे  साथी  श्री  जनक  राज  गुप्ता  के  निर्वाचन-क्षेत्र  मैं  सरकार

 का  ध्यान  एक  सड़क  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  जिसका  निर्माण  आर्थिक  विकास  तथा  रक्षा

 उद्देश्यों  के लिए  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  है  ।

 दो  सड़कें  एक  ऊधमपुर  जिल  में  मजाल्टा  से  आरंभ  होकर  बसंतगढ़  जाती  है  और

 बसंतगढ  में  चिनानी  से  होकर  जम्मू-श्रीनगर  राज्यमार्ग  को  मिलाती  यह

 महत्वपूर्ण  सारा  क्षेत्र  अलम  है  ओर  लोगों  ने  केवल  आरम्भिक  प्रगति  ही  की  है

 गा

 बच्चों  को  शिक्षा  नहीं  दे  सकते  उनमें  से  कुछ  लोगों  ने  अभी  तक

 रेत

 रेल  नहीं

 चरवाहों  का  कार्य  करते  कुछ  लोगों  की  ओर  तो  कोई  न  ही  नहीं  दिया है  |  उनमें से  कुछ  *
 हे

 इत  को जा  रहा  है  ।  शताब्दी  में  प्रवेश  करने  से  पूर्व  हमें  इन  क्षेत्रों
 का

 विकास  करना  चाहिए  ।

 रक्षा  के  लिए किश्तवाड-मडव-वड़वन से  कारगिल  तक  एक  सड़क
 बनाना  अत्यन्त
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 महत्वपूर्ण  है  क्योंकि  वर्तमान  सड़क  पर  दुश्मनों  द्वारा  गोलीबारी  की  जा

 हक
 विकसित  हथियारों  तथा  आधुनिक  विमानों  के  का

 स्‍ जज

 मार्ग  अत्यन्त
 ह  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  है  कि  हम

 कार

 तर
 को  किसी  सुरक्षित

 से  कारगिल  का  मार्ग  अत्यन्त  इस  मार्गे
 की  ु

 Bi  कर
 का  यह  उचित  .

 समय  है  ।  जो  मार्ग  चीन  से  गिलगित  जाता  है  पाकिस्तान  उस  मार्ग  को  हमारी  सीमा  के  साथ
 अनेक

 ग़ों  से

 ८

 हा  ओर  हमने  दूसरी  सड़क  का  निर्माण  भी  नहीं  किय
 ह

 | 1

 यह  माग  जो  थल  युद्ध  तथा  वायु  युद्ध  की  दृष्टि  सेअ
 श्र  ध्य  न  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ।  य  दो  मार्ग  हैं  जिनकी  ओर  मैं

 र  मुद्दा  है  और  वह  हिमाचल  प्रदेश  तथा  हमा
 ट्र  ।  चाय  का  बाजार  अमृतसर  में  किन्तु

 3
 ढ़

 किया  जाना  चाहिए  और  ही  चाय  व्यापार  को  त  किया  जान  चाहिए  ।
 न  सरकार  को  अभी  भी  अमृतसर  से  चाय  मित्र  र  ।  किनन्‍्त  भमार्ग

 से  उसे

 सकता  ।  अतः  पाकिस्तान  क  बीच  में  से  होकर  अफगानिस्तान  में  चा
 3

 ।

 महत्वपूर्ण  इस  बात  की  घोषणा  की  गई  है  कि  पाकिस्तान  ब

 महीने  की  तारोख  को  भारत  आ  रहे  मैं  आशा  करता  हूं  कि  केंद्रीय
 थ  यह  मामला  उठाएगी  ।  है  ः

 सरा  मुद्दा  सुदूर  तथा  पव॑तीय  क्षेत्रों  में  वितरण  प्रणाली  में  संबंधित  महोव
 व्यक्तियों  के  भरपूर  सहयोग  के  बिना  इन  क्षेत्रों  में  जनता  को  बहुत  कम  दरों  पर  ज

 पक  आओ  को  उपलब्ध  करना  संभव  नहीं  है  ।  मैं  केंद्रीय  सरकार  से  अनुरोध  करूंगा
 कारों  को  पव॑तीय  तथा  सुदूर  क्षेत्रों  में एक  प्रभावशाली  उपभोक्ता  सहकारी

 आदेश  दें  ताकि  इन  लोगों  को  आवश्यक  वस्तुएं  उपलब्ध  की
 र  बहुत  पैसा  खर्च  कर  रही  है  पर  राज्य  सरकारों  की  ओर  से  लापरवाही

 शील  क्षेत्रों  में  लोगों  में  अशान्ति  उत्पन्न  होती  है  ।  अतः  मैं  केंद्रीय  सरकार  से  अनुरोध |  मामल  की  ओर  ध्यान  द॑  आर  राज्य  सरकारों  को  सुस्पष्ट  ढंग  से  वितरण  प्रणाली

 ने  १३  क्र

 तथा  पवताय  क्षत्रा  म  रहन  वाले

 म०  प०  ॥

 तत्पश्चात्‌  लोक  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिए  2  बजे  प०  प०  तक  के  लिए
 स्थगित  हुई  ।
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 अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें

 2.06  स॒०  प॒०

 मध्याह्न  भोजन  के  पश्चात्‌  लोक  सभा  2  बजकर  6  मिनट  पर  पुनः  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासीन

 अनुपुरक  अनुदानों  को  मांगें

 है  |

 [  अनुवाद  ]

 ््््््ख्ररः़
 उपाध्यक्ष

 कहोदय

 :

 का

 मधु
 दण्डवते  ।

 eae g क्ष महोदय, मैं  आववीव

 हे

 का  ्रजञ़
 प्रो०  मधु  दण्डते  (  2  3

 अपनी  कुल
 डर  क्ष  मैं

 र
 मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई

 अनुपूरक  मांगों  पर  संक्षेप  में  करना  चाहता  हूं  ।  ऐसा  करने  से  पूर्व  मैं  पिछले  कुछ

 बते  :  मैंने  कहा
 कि  पिछले

 हक  वर

 ः  वर्ष  जिसमें वह  समय  भी  शामिल है  जब

 ः
 क्‍  जदीतोकाए आप  आर  मे

 जो  ञ सरकारी  बजट
 के  बाद  अब  फिर  से  अनुपूरक  मांगें  रखी  गयी

 गिर  ५-लिान
 लगता  है

 वह ऐसी  बातों  के

 ग्ोई
 रह  बा

 शी
 मा

 बार  फिर  अनुपूरक
 सरकार  के  समक्ष  जो  नीतियों

 हे

 परिप्रेक्षप

 है  ।  रो

 कब

 हू

 |  स्थिति  में  रह  रहे  हैं  भौर  सदन  के  समक्ष  कुछ  मांगें  रखने  के  लिये

 पान्‌  पिछले  बजट  में  जिस  घाटे  की  अनुमान  लगाया  गया  या  उसके  बारे
 कप

 के

 पहल  को  मैं  आपको  याद  होगा  कि  मैंने  तब  क्‍या  भविष्यवाणी  की

 हक

 हमसे  व
 हागया

 कि  घाटा  लगभग  3349  करोड़  रुपये  का  उत्तर  के  बाद  जरूर  कुछ  परिवतेन

 ( ग्ट

 ढ़ते

 ते  हुए  घाटे  की  जो  प्रवत्ति  थी  उसको  देखते  हुए  मैंने  भविष्यवाणी

 2

 ड॒  रुपये  का  है  कम  से  कम  6000  से
 7000  करोड़

 में  मुद्रास्फीतिजनक  दबाब  डालेगा  ।  उस  समय  इस
 दिया  गया  कि  यदि
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 1824  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  कर  देने  पर  यह  घाटा  5000  करोड़  रुपये  की  सीमा  भी  पार  कर

 जायेगा  ।  रररः

 र््य्््जररत्र्जखसखः
 रररः

 रा
 ...  वित्त

 मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  लेकिन मुद्रास्फीति जनक  दबाव  कहां  है  जिसके
 साथ  आप  इसे  जोड़  रहे  हैं  ?

 ््ि

 प्रो०  सधु  दण्डवते  :  बिल्कुल  यही  मैं  आपको  बता  रहा  हूं  ।  आप  हमें  यह  द्श  नि  लिये

 कुछ  आंकड़े  दे  रहे  हैं  कि  कीमतें  उस  हद  तक  नहीं  बढ़ी  हैं  जिस  हृुद  तक  हम  आशा  क  ते  कुछ आंकड़े दे रहे हैं कि कीमतें उस ge तक नहीं बढ़ी हैं जिस gz तक हम आशा क ते
 हम

 बहुत  ही  खूश  हुए  होते  यदि  हमारी  भविष्यवाणियां  गलत  साबित  होतीं  ।  लेकिन  कीमत गं  पर
 के  दौरान  मैंने  जो  कुछ  कहा  उसे  मैं  हर  बार  दोहराना  नहीं  लेकिन  मैं  आपको  यह  बताना

 चाहूंगा  कि  बढ़ेती  कीमतों  एवं  मुद्रास्फीतिजनक  दबाव  को  मापने  के  आंकड़ों  को  तैयार

 केक

 ररने

 आपका  तरीका  बड़ा  मजेदार  सरकार  एक  दीघे  समयावधि  न  लेकर  देश  के  सामने  यह  दिखा

 का  प्रयास  करती  है  कि  वास्तव  में  मुद्रास्फीति  दर  क्‍या  बल्कि  इसके  लिए  सरकार  केवल  एक
 छोटी-सी  समयावधि  ले  लेती  है  या'मुद्रास्फीतिजतक  आंकड़े  को  बिदुवार  उद्ध,त  करना  चाहती  है
 और  इस  प्रकार  एक  संतोषजनक  तस्वीर  रखने  का  प्रयत्न  करती  है  जैसे  कि  उनके  राज्य  में

 सब  कुछ  ठीक  है  और  कुछ  भी  गलत  नहीं  है  और  शायद  डरने  की  बिल्कुल  ही  कोई  बात

 नहीं  है  ।

 लेकिन  तथ्यों  से  ऐसी  स्थिति  की  पुष्टि  नहीं  इन  पहलुओं  की  तथ्यों  से  पुष्टि  न
 पुष्टि  नहीं

 डी

 होती  ।  जहां  तक  व्यापार  घाटे  का  प्रश्न  वित्त  मंत्री  जी  ने  स्वयं  इस  सदन  में  स्वीकार

 कि  अप्रैल  से  जुलाई  या  सम्भवतः  जन  तक  यह  3000  करोड़  रुपये  तक  पहुंच  गया  है  ।  इस
 संदर्भ

 सं
 में  मैं  एक  महत्वपूर्ण  पहलू  पर  बोलना  चाहूंगा  क्योंकि  वह  बहुत  प्रासंगिक  वस्तुतः  समग्र

 न॑

 को  यदि  ठीक  दिशा  दे  दी  जाए  तो  इन  तदर्थ  मांगों  की  जो  आवश्यकता  यही  है  वह  बिल

 पड़ेगी  ।  उदाहरणार्थ  आयात  एवं  निर्यात  के  मामले  में  इस  सरकार  की  समग्र  नीति  को  लीजिये  ।

 क्योंकि  जहां  तक  व्यापार  घाटे  का  प्रश्न  है  यह  प्रासंगिक  है  ।

 मुझे  नहीं  मालूम  कि  हमारे  सदस्यों  को  याद  है  या  लेकिन  कुछ  ही
 दिन  पूर्ण  एक  सेमिनार  में  बोलते  हुए  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  ने  एक  बहुत  खतरनाक  वक्‍ताव्य  दिया

 और  मैं  चाहूंगा  कि  माननीय  वित्त  मंत्री  इस  बहस  के  अवसर  का  लाभ  उठाते  हुए  उस  परिप्रेक्ष्य  को
 स्पष्ट  करें  ।  उन्होंने  आयात  का  भी  उल्लेख  उन्होंने  आयात  प्रतिस्थापन  की  बात  कही  और

 जैसा  कि  मैंने  सेमिनार  में  दिए  गए  उनके  भाषण  की  रिपोर्ट  में  उन्‍होंने  कहा  बताया  जाता  है
 कि  यदि  आयात  प्रतिस्थापन  बहुत  महंगा  हो  जाय  तो  हमें  आयात  में  ढील  देने  को  तैयार  रहना

 अतः  यह  बहुत  खतरनाक  नीति  विभिन्‍न  सरकारों  के  साथ  हमारे  मतभेद  रहे  हों  लेकिन

 एक  लक्ष्य  को  राष्ट्रीय  लक्ष्य  स्वीकार  किया  गया  और  वह  है  आत्मनिर्भरता  की  और  यदि

 हम  आत्म-निर्भरता  चाहते  हैं  तो  हमें  यह  दृष्टिकोण  नहीं  अपनाना  चाहिये  कि  यदि  किन्हीं  वस्तुओं
 के  निर्माण  की  लागत  हमारे  देश  में  ऊंची  है  तो  यह  उन  वस्तुओं  को  बाहर  से  आयात  करने  का
 पर्याप्त  आधार  होना  यदि  हम  इस  तक॑  को  स्वीकार  कर  लें  तो  सम्भवतः  विदेशों  से
 स्टील  के  आयात  तक  के  लिये  द्वार  खुल  सकता  अतः  मैं  इस  बात  को  बिल्कुल  अस्वीकार

 करता  हूं  ।  प्रधान  मंत्री  द्वारा  एक  बहुत  खतरनाक  बात  प्रतिपादित  की  गई  मैं  नहीं  जानता

 ... उन्होंने यह  बात  काफी  सोच-विचार  कर  कही  है  या  उन्होंने  विशेष  परिस्थितियों  पर  सहज  प्रतिक्रिया
 के  रूप  में  यह  बात  कही  यदि  यहू  ववतव्य  गम्भी  रतापूर्ण  है  और  यदि  यह  सरकार  की  इस
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 तत॒प्रतिस्थापन  महंगा  जाने  की  स्थिति  में  आयात

 |  और  जब  हम  इस  दंश  में  भारो  आयात  कर  है  उसका  अथ

 |  शटः
 मेव्यचूस्था

 पर  प्रतिकल  प्रभाव  मैं  सरकार  जहां  तक  आयात  एवं

 ता  का  प्रश्न  ऐसी  तदर्थे  नीतियों  के  वारे  में  चेतावनी  देना  श्रीमान  इस  संदर्भ  में

 पड़े  का  उदाहरण  क्‍योंकि  पिछले  सभा  में  मैंने  कपड़ा  नीति  पर  एक  विस्तत  बहस  को

 रवाया  था  और  पिछले  सप्ताह  कपड़ा  नीति  पर  ध्यानाकर्षण  नोटिस  पर  मैंने  अपनी  बात

 हु  इसलिए  मैं  विस्तार  में  नहीं  जाना  लेकिन  आयात  नीति  के  इस  संदर्भ  में  कपड़ा

 इस  बिशेष  मुद्दे  पर  मैं  फिर  कुछ  संक्षेप  में  कपड़ा  नीति  में  आपने  कहा  है  कि

 - ;

 की  कपड़ा  मिलों  का  आधुनिकीकरण  करना  इसके  लिये  हम  विदेशों  से  उच्च

 का  आयात  करना  चाहेंगे  ।
 जो  सफाई  दी  गई  है  कि  अच्छे  स्तर  के  उत्पादन  का  निर्यात

 ्ि  ने  के  लिये  सरकार  भारी  आयात  करने  जा  रही  एक  बहाना  है  अब  देश  में  रोजगार  के  वर्तमान ह
 स्तर  कपड़ा  उद्योग  में  जैसा  कि  कपड़ा  रिपोर्ट  में  कहा  गया  है  संगठित

 =

 नों  एवं

 विके  क्षेत्र  को मिला  कर  सम्पूर्ण  कपड़ा  उद्योग  में  लगे  120  लाख  लोगों  में  से  संगठित

 कारखाना  क्षेत्र  में  ।3  लाख  लोग  वास्तव  में  रोजगार  में  लगे  33  लाख  लोग  विद्युत  चालित
 ः

 करघा  क्षेत्र  में  रोजगार  में  लगे  और  75  लाख  लोग  विकेन्द्रित  हथकरघा  क्षेत्र
 मे

 लगे

 इस  प्रकार  107  लाख  कर्मचारी  विकेन्द्रित  क्षेत्र  में  हैं  और  केवल  13  लाख  कारखाना  क्षेत्र  में

 13  लाख  की  संख्या  बतायी  गई  है  वह॒  घट  कर  11  लाख  रह  गई  है  और
 वे  बताते  हैं  कि  संख्या  पहले  ही  ]।  लाख  से  घट  कर  9  लाख  रह  गई  है  औ

 और उच्च  तकनीक  इस  देश  में  लायी  गई  तो  मुझे  डर  है  कि  यह  संख्या  8  ले  खसेघटकर

 रह  जायेगी  ।  मैं  इसका  एक  ठोस  उदाहरण  देता  हूं  कि  कपड़ा  कारखाने  के  बः

 ः

 ्

 दि  हम  सुल्जरलूम  को  लगायें  तो  उस  दशा  में  बुनकर  विभाग  में  जो  कार्य  5

 हे

 लोगों

 |

 हर

 ।  सकता  बह  केवल  20  लोगों  द्वारा  करना  सम्भव  हो  जाएगा  और  इसवे
 हर  500  व्यक्तियों  में  से  480  व्यक्ति  अपने  रोजनार  से  हाथ  धो  ः  रः

 ह
 ख्छ

 7

 के  समक्ष  जो  नीति  है  उसके  अनुसार  हम  निःसन्देह  देश  का

 च

 4
 |

 और  तकनीकी  को  युक्तिसंगत  बनाना  चाहते  लेकिन  गांधी  और

 में  हम  आदमी  और  मशीन  के  बीच  सन्तुलन  बनाये  रखना  चाहते  हैं  कं
 हम

 हैँ  लेकिन
 आदमी  नष्ठ  हो  जाये  ऐसा  हम  नहीं  चाहते  ।  हम  नह  कि

 2

 तरीचे  प्री  तरह  दबा  हुआ  यह  हमारी  आकांक्षा  नहीं  ६
 सा

 लिये
 ।  यदि  उच्च  तकनीक  के  अविवेकपूर्ण  आयात  की  अनुम'|

 या

 कि  इससे  मजदूरों  का  और  भी  विस्थापन  होगा  जिससे  कपड़ा  उद्यो

 पक्त  दसरा  पटल  प्षी  जै  ॥  नदी  समासन
 ााा

 सके  |  एक  दूसरा  पहलू  भी  है  ।  मैं  नहीं  समझत्  हे  दस  सरकार  ने  पूरी
 कराधान  नीति  उत्पादन  कर  विभिर्श  विभिन्‍न  क्षेत्रों  के बीच  अन्तर  आदि  पर  पर्याप्त

 ध्यान  दिया  इसके  कारण  बहुत  अधिक  समस्याएं  पैदा  हो  जाती  उन्होंने
 पौलिएस्टर  रेशे  पर  कर  से  छूट  दे  दी  है  और  फिलामैन्ट  धागे  पर  नहीं  दी  पहले  ही  हमारे  द्वेश

 बडा



 3
 आम  विश्व

 1985

 में  3000  समर  के  बराबर  कप  ड़ा  यानी  कु  त्र्म  री  होकर  आता  यदि
 आप  यह  कल्पना  कर  सकते  हैं  कि  इस  तस्करी  को  पूर्णतया  खत्म  क्या  जा  सकता  है  तो  इतनी ८

 ..  उड़ा  कर्दुलव

 तुलन  पैदा  हो  जायेगा  और  जो  अर्थव्यवस्था  के  विकेन्दित  क्षेत्र  में  जैसे  हि

 गद्य
 विद्युत  चालित

 क्षेत्र  में  अतिरिक्त  उत्पादन  क्षमता  के  माध्यम  से  दर  किया  जा  सकता  ।  अः  इस
 पर  भी  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।  विभिन्‍न  शब्दों  के बीच  इस  अन्तर  को  उत्पादन  क  र  ये

 तथा  उस  पर  लगाये  जाने  वाले  विभिन्‍न  शुल्कों  को  भी  वास्तव  में  संशोधित  करन
 पडगात  || और  सरकार  ने  कपड़े  के  बड़े  उद्योगपतियों  के  सम्मुख  परी  तरह  अपना

 मस
 समर्पण  कर

 ह

 दिया  है  ।  सरकार  ने  उन्हें  जो  भी  वे  चाहते  हैं  दिया  उन्होंने  कारखानों  की  क्षमता  के विस्तार -
 कों  एवं  प्रतिबन्धों  को  हटा  दिया  है  ।  इसरी  ओर  हथकरघे  और  ज

 जब ग्रर  दूसरी  ओर  कारखानों  और  बिजली  करघों  के  बीच  असमान

 हा

 र्धा
 क्र  हथकरघे  पूरी  तरह  बर्बाद  हो  ये  सब  नीतियां  समग्र  रूप

 पक्ष  से  जुड़ी  हुई  मैं  समझता  हूं
 कि  सरकार  को  उस  पर  पुनविचार

 भोक््ताओं  की  नई  भादतों  तुष्ट  करने  की  सरकार  की  जो  इ
 च्छा  है  उसे

 किन  ऐसी  इच्छा  प्री  करते  समय  सरकार  ने  मानव-निर्मित  देश  और

 र
 प्रोत्साहन  दिये  लेकिन  रुई  को  विलकुल  पृष्ठभूमि  में  डा  देया

 तेमान वर्ष में लाख कपास की गांठ आगामी वर्ष में लाख हे हे की सम्भावना है । यदि यह दिखाई दिया कि सूती धागे की उपेक्षा कर ज्से पृष्ठभूमि कं में डाल दिया गया बहुत बड़ी मात्रा में कपास की गांठें उठायी नहीं जाग्रेंगी जिसर गी इस देश के कपास उत्पादकों को बहुत बड़ी कठिनाइयों तथा कष्टों का सामना यह मांग ठीक ही की गयी है कि या तो आप कपास का सुरक्षित भण्डार बना हे मैं समझता हंं कि फिर बड़े उद्योगपतियों की लाबी इस सरकार पर क्रिया कर पर दबाव डाल रहे और वे यह चाहते हैं कि बड़े पैमाने पर कपास का निर्यात करने ..._ की अनमति न दी क्योंकि यदि अधिक कपास का निर्यात किया जाता है और इसकी थोड़ी _ ही मात्रा बची रहती है तो इस क्रत्रिम कमी के आप पायेंगे कि कपास न कीमतें बढ़ जायेंगी उस स्थिति में बड़े कारखानों के मालिकों को अपने धागे के लिये कपास ऊंचं | कीमतों पर !। इसलिये वे सरकार पर दबाव डाल रहे हैं और कह रहे हैं नहें निर्यात करने की अनमति मत दीजिये । 4 . कपड़े पर बहस के दौरान मैंने इस सदन में मांग की थी कि कपड़ा कब नधी ह विशेਂ कर नह थे रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा उन्होंने ऐसा करने से इन्कार की र् .. पटल पर रखूंग रखूगा ् पमिति कई मी ले ये जिन्होंने कुछ ऐसे सुझाव | दे ' से उद्योगपत्तियों के हक के विरुद्ध हैं । गे अस्वीकृत कर दिया गया और एक के कल सुझाव हैं जिस रूप में दिये गये थे उसी रूप में | तावे मान हैं | मैं चाहता हूं कि इस सदन को यह ज्ञात हो जाए कि अन्तिम चरण में किस प्रकार का कपड़ा नीति ति दस्तावेज तैयार किया गया है । 232
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 हायण  ः  _  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें

 के
 लक  नयी  ओर ललबल

 यह  हब
 3
 समान्यताएं

 एवं  विक्कतियां  इसमें  जब  तक  सरकार  उन
 सुधारती  बर्थात्‌

 |

 हू

 हथकरघों  को  अच्छा  न्याय  देकर  बिजली  करघों  को  अधिक  अच्छा  व्यवहार  संगठित  कारखाना

 ्ि

 उद्योग  में  लगे  लोगों  को काम  की  अधिक  सुरक्षा  प्रदान  कर  तथा  साथ  ही  कृषकों  को  अधिक

 मी  मा  मल  न  आम  बम

 अच्छा  बर्ताव  और  लाभकारी  मूल्य  देकर  सुधार  नहीं  करती  तब  तक  समस्या  का  हल  नहीं  हो
 सकता  |  ये  त्वपूर्ण  पहलू  हैं  जिन  पर  विचार  किया  जाना

 सरकार  सावंजनिक  उद्यमों  के  लिए  कुछ  धन  चाहती  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  एक  चेतावनी  देना
 चाहता  हुं  ।  मैं  उनमें  से  नहीं  हुं  जो यह  मानकर  चलते  हैं  कि  निजी  उद्योग  अच्छी  बातों  का  मूतमान
 स्वरूप  है  और  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  सारी  दोष  और  बुराइयां  लेकिन  कामिक  संघों  के  साथ

 समस्याओं  पर  विचार  करते  समय  सरकार  ने  यह  राय  व्यक्त  की  है  कि सरकार  को  आदर्श  नियोजक

 ५  होना  चाहिए  ।  सावंजनिक  उद्योगों  का  संचालन  अधिक  सही  ढंग  से  होना  चाहिए  क्योंकि  हमारी
 अर्थ-व्यवस्था  में  उसका  उन्नत  स्थान  यदि  निजी  उद्योग  में  मुनाफे  में  कमी  हो  तो  समाज  का

 अहित  नहीं  है  किन्तु  सार्वजनिक  उद्योग  क्षेत्र  में  होने  वाला  हतिरिक्त  लाभ  इसी  क्षेत्र  के  विस्तार

 के  लिए  तथा  विकास  और  कल्याणकारी  कार्यो  के  लिए  उपयोग  में  लाया  जाता  सरकारी

 उद्योगों  में  अतिरिक्त  लाभ  हमारी  अर्थ-व्यवस्था  के  लिए  अत्यन्त  आवश्यक  है  अतः  निजी  उद्योगों  की

 अपेक्षा  इनकी  प्रबंध  व्यवस्था  अधिक  प्रभावपूर्ण  और  कुशलतापूर्वक  होनी  चाहिए  क्‍योंकि  उनमें  अधिक

 रा

 सामाजिक  हित  छिपा  है  तथा  इनसे  प्राप्त  अतिरिक्त  रकम  हम  सामाजिक  और  विकासशील  कार्यों

 चाहिए  में  लगाते  इसलिए  सरकार  को  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  की  व्यवस्था  का  गहराई  से  अध्ययन  करना

 '.....  चाहिए  और  उन  लोगों  को  ही  इनका  प्रबन्ध  सौंपना  चाहिए  जो  सार्वजनिक  उद्योगों  की  नीति  के

 ।

 ।  वचनबद्ध  हों  ।  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  हमारे  यहां  ऐसी  स्थिति  नहीं  है  ।  सरकारी  उद्योगों

 कर  में  ऐसे  लोग  हैं
 जो  इनका  प्रबन्ध  निजी  उद्योगों  की  नीति  में  आस्था  रखते  हुए  चलाते  इस

 विरोधपूर्ण  स्थिति  को  हमें  दूर  करना  चाहिए  ।

 प्राथमिकताओं  के  सम्बन्ध  में  इस  सरकार  को  मैं  अनुप्रक  अनुदानों  के  अवसर  पर  सावधान

 हि

 चाहता  हूं  कि  उसे  यदि  तदर्थवाद  की  नीति  त्यागनी  है  तो  बुनियादी  प्राथमिकताओं  में

 रवर्तन  करना  वित्त  विधेयक  के  अवसर  पर  मैंने  जो  बात  कही  थी  उसे  मैं  दोहराना
 हं  उन्होंने  वित्तीय  प्राथमिकताओं  का  ऋम  बदलकर  अव्यवस्था  उत्पन्न  कर  दी  किन  मदों

 टन  में  कमी  की  गई  है  ?  कृषि  वित्त  संस्थाओं  के  लिए  धन  आवंटन  में  कमी  की  गई  है  ।

 ः

 ग़्क  वत्त  संस्थाओं  के  आबंटन  में  कमी  की  गई  है  ।  शहरी  भऔर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बेरोजगारी

 शयकता  है  ।

 हमारे  प्रधान  मंत्री  इक्कीसवीं  शताब्दी  में  पदार्पण  करने  के  लिए  शीघ्रता  कर  रहे  हैं  ।  हम

 ब  पन्द्रह  वर्ष  जीवित  रहेंगे  वह  स्वतः  इकक्‍्कीसवीं  शताब्दी  में  पहुंच  जायेंगे  ।  लेकिन

 जब  इक्कीसवीं  सदी  की  बात  करते  हैं  तो  इसके  पीछे  उनका  एक  विशेष  दृष्टिकोण

 रहता  है  वह  देश  क  से  इस  प्रकार  आगे  ले  जाना  चाहः
 द  और शीघ्र  ही  सदी  में  पहुं  च जाय  परन्तु  इसका  परिणाम क्‍या  होगा  ? होगा  !  घनी  और  समृद्ध  व्यक्तियों

 के  सदी  में  सदी  में  पहुंचने  के  बारे  में  तो  मैं  इतना  चिंतित  नहीं  हूं  परन्तु  मैं  चाहता  हूं
 कि  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  और  बीसवीं  सदी  में  रह  रहे  व्यवित  इस  सदी  तक  जीवित  बचे  रहें
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 और  उन्हें  उन्‍नीसवीं  सदी  में  पीछे  न  धकेल  दिया  जाये  ।  मुझे  आशंका  है  कि  मौजूदा  नीति  और

 तरीके  समृद्ध  श्रेणी  के  एक  वर्ग  को  तो  इकक्‍्कीसवीं  सदी  में  ले  जाएंगे  और  देश  में  निर्धन  वर्ग  उन्‍नीसवीं
 सदी  की  भोर  पीछे  धकेल  दिया  जाएगा  और  इस  तरह  के  धनी  और  गरीब  के  बीच  आथिक

 विषमता  के  अतिरिक्त  सदी  के  अन्दर  की  विशाल  खाई  पैदा  हो  जाएगी  ।  मुझे  विश्वास  है  कि

 सरकार  इस  बात  पर  विचार  करेगी  और  आशिक  नीति  में  उसकी  प्राथमिकताओं  और

 सम्पूर्ण  रूपरेखा  में  परिवर्तन  करेगी  |  यदि  इस  कार्य  में  सफलता  मिली  और  आत्म-निर्भरता  की

 दिशा  में  हम  भागे  बढ़े  तो समय-समय  पर  जो  अस्थायी  नीति  अपनाई  जाती  है  और  इस  सभा  के

 सामने  अनुपूरक  मांगें  पेश  की  जाती  हैं  यह  मार्ग  भविष्य  में  उन्हें  नहीं  अपनाना  पड़े

 वित्त  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  प्रो०  मध्‌  दण्डवते  जी  ने  जो  कुछ  कहा  उसके  प्रति

 मेरी  अपार  श्रृद्धा  कई  बातें  उन्होंने  बताई  कुछ  से  तो  मैं  सहमत  हूं  परन्तु  कुछ  बातों  में  उन्हें

 पूरी  जानकारी  नहीं  थी  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  द्वारा  बताये  गये  मुद्दों  एवं  चर्चा  को  सुन  रहा  मैं

 इस  चर्चा  के  खास-खास  पहलुओं  को  ही  लूंगा  ।  उममें  से  कुछ  हैं  बढ़ता  हुआ  व्यापार

 जा

 आयात

 नीति  से  निकलने  वाले  गैर-योजना  सार्वजनिक  क्षेत्र  का  मुद्रास्फीति
 तथा  घाटा  ।

 कुछ  और  मुद्दे  भी  हैं  जिनका  उत्तर  मेरे  सहयोगी  श्री  पुजारी  जी  परन्तु  मैं
 समझता

 हूं  कि  हमारी  अर्थ-व्यत्रस्था  के  यही  कुछ  व्यापक  आयाम  हैं  जिन  पर  गत  वाद-विवाद  के  दौरान

 ध्यान  आकर्षित  किया  गया

 बढ़ते  हुए  आयात  एवं  व्यापार  घाटे  के  बारे  में  चिन्ता  व्यक्त  की  गई  परन्तु  उस  पर

 आने  से  पहले  अनुपूरक  मांगों  की  युक्तिसंगतता  का  प्रश्न  भी  उठाया  और  अगर  हम  अनुपूरक
 मांगों  की  देखें  तो  हम  यह  बात  देखेंगे  |  श्री  कुरूप  ने  इस  बात  को  अस्वीकार  कर  दिया  कि
 योजना  परिव्यय  1,111  करोड़  रुपने  है  तथा  गैर-योजना  परिव्यय  में  भारी  वृद्धि  हुई  अगर

 हम  इसे  देखें  तो  इसमें  है  क्या  ?  1,111  करोड़  रुपये  में  से  490  करोड़  रुपये  राज्यों

 न्‍अ

 दे  दिये
 गये  हैं  ।  इस  सदन  विपक्षी  दल  माननीय  सदस्य  हमेशा  ही  यह  मुद्दा  उठाते  आये  हैं  कि  राज्यों
 को  धन  से  वंचित  किया  जा  रहा  है  तथा  तथा  सारा  पैसा  केन्द्र  ही  रख  रहा  है  आदि-आदि  |  जब

 हम  राज्यों  को  धनराशि  हस्तांतरित  करने  की  बात  करते  हैं  तो  यह  मुद्दा  उठाया  जाता  है  कि  आप

 क्यों  यह  हस्तांतरण  कर  रहे  हैं  ?  खाद्य  एवं  उवंरक  पर  500  करोड़  रुपये  की  राज  सहायता  दी

 गई

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  जोकि  हर  व्यक्ति  चाहता  है  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  इस  बात  का  हम

 की

 क्या  हम  इसे  चाहते

 हैं  या  फिर  नहीं  चाहते  और  यदि  हमारा  खाद्य  उत्पादन बढ़  गया  उवेरक  उपयोगिता  बढ़

 गई  है  तो  इस  बात  को  देखते  हुए  हमें  इस  पर  राजसहाय
 ता  देनी  होगी  तथा

 |
 यह

 व्यय  गैर-योजना

 लिफाफा  देखकर  ही  खत  का  मजमून  जान  लेते  लेकिन  यहां  तो  खाली  लिफाफा  ही
 देखते  हैं  ।  खाली  सप्लीमेण्टरी  का  लिफाफा  देख  खत  क्या  वह  नहीं  देखते
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 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  जब  आप  कार्ड  पर  ही  लिखते  हैं  तो  लिफाफा  पढ़ने  का  सवाल  ही  नहीं

 होता  है

 } |  मी

 प्पपपाप

 रा

 ्््््ः
 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  यह  देख  ते  जज  उवेरक  पर  राज  सहा (  राज  सहा

 या  राज्य  सरकार  को  यहां  पर  राज  सहायता  प्राकृतिक
 दाओं  के  लिए  दिए  गए  250  करोड़  रुपये  रखे  गये

 है
 थंता  का  जो  महा  प्रा  गया

 मै
 |  जानता  कि  प्राकृतिक  आपदाओं  के  लिए  हम  क॑ंसे  योजना  बना  सकते

 कक

 --

 इसके  बाद  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  लिए  96  करोड़  रुपये  की  राशि  रखी  गई

 है  तथा  96  करोड़  रुपये  ही  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  लिए  रखे  गये  इसी ध्
 दन  में  इसी  वर्ष  मैंने  कहा  था  कि  जंसे-जंसे  हम  आगे  बढ़ेंगे  तो  हम  गरीबी  हटाने  सम्बन्धी  का्येत्रमों

 के  लिए  ज्यादा  धन  का  आबंटन  करेंगे  ।  यह  अनुपूरक  मांगें  इस  बात  का  सबूत
 हैं  |  गरीबी

 oe

 करने  एवं  संसाधनों  के  बारे  में  हमने  जो  वचन  दिये  थे  उममें  कोई  कमी  नहीं  की  गई  ः
 बात  का  सबूत  है  कि  आज  हम  इन  कार्यक्रमों  के  लिए  धत  का  आबंटन  कर  रहे  इसे  अनुप्रक

 अनुदानों  में  मिला  दिया  गया  है  लेकिन  हमें  कहा  जा  रहा  है  कि  यह  का  व्यय  है

 300  करोड़  रुपये  अल्प  बचत  के  अधिक  उद्ग्रहण  के  सम्बन्ध  ः

 सरकारों  के  लिए  प्रशंसा  की  बात  है  कि  उन्होंते  अल्य  बचत  जना  को  बढ़ाया

 हम  उन्हें  दे  रहे  हैं  ।
 ड  जे  ः  रख क्या  मैं  आपसे  एक  निवेदन  कर  सकता हूं

 ?
 इस इस अनुपूरक अनुदान  में  से  कोई  ऐसी  मद

 बताइए  जोकि

 रो

 ।  ्र्र्र्ख-खऊखररऊर<ः

 परन्तु  यह  सच  है  कि  हमें  अपने  गै
 र-योजना  व्यव  को  देखना  है  तथा  यह  पता  लगाना  है  कि

 इसके  बारे  में

 कप

 या  कर  सकते  हैं  ।  जब  हम  गैर-योजना  व्यय  की  बात  करते  हैं  तो  आम  लोगों
 की  धारणा  है  कि  प्रशासनिक  व्यय  बढ़

 रहा  परन्तु ऐसा  नहीं  मेरे  पास  इस  बात  के
 आंकड़े  ्ररररखखरः

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  पहली  दर्फे  इनमें  कमी  की  जा  रही

 हे

 कर

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  जी  मैं  इस  बात  पर  आ  रहा
 पहले  मैं  आम

 धारणा  माननीय  सदस्यों  के  साममे  रखना  चाहता  हूं  ।  रा

 अगर  हम  सरकार  कर्मचारी  वेतन  एवं  मजदूरीਂ  के  19  80

 772

 983  के  आंकड़ों

 को  इस  खर्च  के  बारे  में  हमेशा  यही  धारणा  रही  सरकार  के
 कु  ते

 खर्च
 का

 यह  10.2

 ु
 अं  हा  रआप़

 प्रतिशत  था  ।  1985-86  में  जबकि  इसके  आंकड़  4,953  करोड़  रुपए  प्रतिशतता  के  हिसाब
 से  यह  9.6  सरकार  अपव्यय  नहीं  कर  रही  है  ।

 ह
 च

 गैर-योजना  व्यय  का  मुख्य  आधार  है--प्रतिरक्षा  ब्याज  और
 उबंरक

 रु  गो  में  श्री  दं
 के

 जान

 योजना  खर्च  का  70  प्रतिशत
 ।  में

 अनुभव  से  मैं  ल

 की  राज-सहायता  वर्ष  में  बढ़कर  रु०  करोड़  हो  गई  है  ।
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 3  1985

 86  मे  रू०  601  कराड़

 वर्ष  1985-86  मंरु०

 सामने  महत्वपूर्ण  प्रश्न  यह  है  कि  ब्याज  आदि  पर  70  प्रतिशत  खर्च  की

 रे

 की  जाये  ।  हृदय  टटोल  कर  हम  इस  समस्या  का  हल  दूढ  ।  हमने  पांच  प्रतिशत  कटौती

 “

 दी  हैँ
 और  इससे  रु०  800  करोड़  की  बचत  होगी  ।  इसका  पचास  प्रतिशत  प्रतिरक्षा  पर  है  ।  कि

 इनकी  सीमा  है  |  हम  देश  की  रक्षा  जोखिम  में  नहीं  डालना  चाहते  हैं और  इसमें  ढिलाई  भी  न

 करेंगे  ।  कर  वृद्धि  के  लिए  भी  हमने  कोशिश  की  हूँ  ।  मैं  उनकी  चर्चा  नहीं  हम  यह  भी  ॥

 विचार  कर  रहे  हैं  कि  शून्य  आधार  पर  बजट  तेयार  करने  की  प्रक्रिया  अपनाई  जाये  इसका  -£

 यह  है  कि  प्रारम्भ  से  ही  खर्चे  का  औचित्य  सिद्ध  करना  पड़ेगा  ।  वर्तमान  में  खर्च  में  वृद्धि  का

 कर  लिया  है  ।

 मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  केन्द्र  सरकार  पर  भी  अनुशासन  लागू  करने  की
 आवश्यकता

 हैं  ।  लेकिन  इसका  क्‍या  तरीका  हो  यह  मैं  नहीं  जानता  हूं  ।  लेकिन  अब  समय  आ
 या

 है  और
 सरकार  को  सम्पूर्ण  घाटे  की  स्थिति  और  रिजवं  बैंक  आंफ  इण्डिया  द्वारा  सरकार  क  7  गए  कुल  ५

 के  निर्दिष्ट ऋण  पर  विचार  करना  चाहिए  ।  कुछ  देशों  मे  संविधान  में  औपचारिक  प्राव
 न

 दे  रा

 सीमा  से  बाहर  जाने  पर  संसद  के  समक्ष  यह  लाना  आवश्यक  लेकिन  मेरी

 गम
 में  हः

 हे

 मौजूदा

 परिस्थिति  में  यह  प्रस्ताव  व्यावहारिक  नहीं  हैं  ।  लेकिन  इस  विषय  में  अनुशासन  ओऔ

 ही

 गयंत्रण  एवं
 सिद्धांत  अपनाने  की  आवश्यकता  हैं  |  मैं  मल  धारणा  से  असहमत  नहीं  हूं  ।

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  लेकिन  परम्परा  तो  यह  हँ  कि  जब  आप  संसद  के

 oe

 अ दि  हैं
 घाटा  ही  दिखाते  हैं  ।

 विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  हमारे  पूंजीगत  व्यय  के  बारे  में  भावी  अनुमानों  पर  +  |  विचार
 करना  आवश्यक  यदि  हम  कोई  परियोजना  प्रारम्भ  करें  और  यह  अनमान  लग  कि

 कि

 है  ।  सदन  के  साथ  मैं  सहमत  था  कि  यह  ॒  हमारे  लिए  चिन्ता  का  विषय  हैं  ।  इस  पर
 गा

 ऐ  सकते  ।

 मैं  अपने  कर  संबंधी  प्रयासों  के  आंकड़ों  का  विस्तार  से  उल्लेख  नहीं  करूंगा
 गा

 Tae  द

 कहना  संगत  है  कि  बजट  की  जो  संकल्पना  है  उस  पर  विवाद  का  आधार  दो  बातें  हैं
 गरव

 करों  मे

 |  में  पूरा  आथिक  दर्शन  इस  बात  पर  निर्भर  करता

 है  कि परिणामस्वरूप  द्राः  रियायतों  के

 स्वरूप  कर  राजस्व  कम  प्राप्त  होगा  तथा  परकाओ कारी  क्षेत्र  में  धव  लग  ने  का  प्रयास  घट  जाना  ।

 मैं  समझता  हूं  पर्याप्त  समय  बीत  गया  है  और  हमारे  सामने  सच्चाई  है  ।  अप्र  ल-अक्तूबर  की  अवधि
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 में  कुल  करों  में  वृद्धि  हुई  बजट  प्राककलन  पिछले  वर्ष की  अपेक्षा 12  प्रतिश
 से  प्राप्त  कुल  राजस्व  22.54  प्रतिशत  अधिक  है  और

 यही
 वास्तव

 में

 का
 ड़  ।  हमारे  पास  बहुत  से  कर  हैं  ।  हमने  चाहते

 या  कर  ?  हमारे  पास  कर  हैं  और  इसके  द्वारा  हमने  सरकारी  कोप  में  अधिक  राजस्व  प्राप्त  किया
 इस  तरह  सरकारी  क्षेत्र  के  लिए  अधिक  संसाधन  प्राप्त  किये  इसके  साथ  ही  घाटे  की

 के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  जा  चुका  मैंने  कहा  है  कि  ये  सब  हमारे  ध्यान  में  हैं

 और  मैं  है  कि  घाटे  की  अर्थव्यवस्था  को  कम  करने  के  लिए  ये  कदम  हमारे  ध्यान  में  है  ।  मेंने

 carga  स्वानुशासन  के  बारे  में  भी  कहा  लेकिन  आथिक  अर्थ  में  घाटा  एक  ऐसा  सकल  आंकड़ा  नहीं  है
 ..  जिसकी  आप  इस  वर्ष  और  उस  वर्ष  से  तुलना  कर  सकते  हों  ।  घाटे  की  अर्थव्यवस्था  को  जी०

 डी०  पी०  तथा  जी०  डी०  पी०  में  वृद्धि  और  अर्थव्यवस्था  की  उसे  पचाने  की  क्षमता  के  साथ

 पाया  जाना  चाहिए  ।  हम  किसी  भी  घाटे  की  अर्थव्यवस्था  से  क्‍यों  डरते  हैं  ?  हम  उसके  मुद्रास्फी
 करी  दबाव  से  डरते  यदि  हम  मुद्रास्फीति  की  4.6  प्रतिशत  दर  रख  सकते  हैं  और  फिर  भी

 घाटे  की  अर्थव्यवस्था  है  तो  वास्तव  में  हमने  अच्छा  काम  किया  है  अन्यथा  घाटे  की  अर्थव्यवस्था

 के  डर  से  हमें  अपनी  योजना  में  कटौती  करनी  होगी  ।  हमें  विकास  में  कटोती  करनी  होगी  ।  जबकि

 ब्रिवेकपूर्ण  निर्णय  द्वारा  इसे  बनाए  रख  सके  लेकिन  हमने  न  तो  योजना  में  कटोती  को  द्वै  न
 की  केन्द्रीय  सहायता  में  कटौती  की  है  ।  इस  घाटे  की  अर्थव्यवस्था  को  लेने  के  लिए  हमने

 समझदारी  का  निर्णय  लिया  है  और  हमारे  पास  मुद्रास्फीति  की  दर  4.6  प्रतिशत  है  जबकि  आमतौर
 ्

 वाधषिक  दर  9  से  10  प्रतिशत  रहती  -  है  ।  परन्तु  मैं  हीं  कहता

 स  ढंग  मे  मैं  अधिक  घाटे  की  वित्त  स्था  की  नीति  का  समर्थन  कर  रहा  हूं  में
 ..  इसका  ध्यान झा  रखना  होगा  ।  लेकिन  मैं  कहता  हूं  कि  इसने  वास्तव  में  हमें  हानि  नहीं

 जप  कद  AU,  oY  पं

 ere

 बललूल

 बह  और  आयात  नीति  तथा  इसके  प्रभावों  के  बारे  में  एक  बात  कही  गई  थी  मैं

 |  म  अपने  विदेशी  ऋण  समस्या  का  हल  एक  प्रशंसनीय  ढंग  से  करने  में

 ...  सफल  हुए  ऋण  जाल  में  नहीं  फंसे  हैं  परन्तु  उसी  के  साथ  हमें  सावधानी  भी  बरतनी  होगी  ।

 हम खुशी
 नहीं  मना  सकते  हैं  अस्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की  किस्त  देय  हो  जाएगी  और

 :  कच्चे  तेल  के  उत्पादन  की  जो  दर  थी  जो  हमारी  विदेशी  मुद्रा  को  बचाती  थी  वह

 कायम  नहीं  रहेगी  ।  तेल  उत्पादन  की  उस  दर  को  कायम  नहीं  रख  सकते  हैं  जो  छठवी  योजना  में  थी  ।

 रियायत  दर  मिलने  वाली  सहायता  पहले  ही  कम  होती  जा  रही  वाणिज्य  ऋणों  को  लेने  का  दबाव

 है  जो  बहुत  महंगा  पड़ता  है  ।  इस  स्थिति  में  हमें  सावधानी  बरतनी  होगी  तथा  मैं  समझता  हूं  कि  यह
 वह  समय  है  जब  हमें  देश  को  सावधान  रहने  की  चेतावनी  देनी  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  हम
 अपनी  विदेशी  ऋण  की  समस्या  का  उसी  बुद्धिमत्ता  से  मुकाबला  करेंगे  जैसाकि  हमने  पिछले  समय ।

 न  इसमें

 इसमें  कोई  संदेह  नहीं  है  कि  देश  में  अर्थव्यवस्था  के  प्रबन्ध  की  कुंजी  आत्मनिर्भरता

 .  दिल  ई

 ना  होगा  ।  आज  जो  हमारी  शक्ति  है  वह  हमें  उसी  से  मिली  विभिन्‍न  मंचों  पर  हम
 खड़े  हो  सकते  ॑_तथा  कह  स

 कर  दवाती  अववत्था  ित  को  गई  बह  बिल  आए

 हैं  कि  यह  हमारा  दृष्टिकोण  है  रे  नेताओं  ने

 निर्भरता  का  सिद्धांत

 इ दिया है जिस प्र हमारी अर्थव्यवस्था | कह



 ः
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 _  अल

 1985

 भी  उदारीकरण  वह  हमारी  आत्मनिर्भरता के
 उद्देश्य  को  प्रा  क

 is

 होना  चाहिए  |  आयात
 को  भी  उसी  ह॒द  तक  उदार

 जाओ

 जा  स  नुमति  देते  हैं  ।  इसमें  केवल

 किसी  सिद्धांत  या  ऐसी  विचारधारा  का प्रश्न  है
 जिसका

 आप
 '  अधािध

 ्ग

 कर  रहे  हो  ।

 अन्ततः  हमारे  पास  विदेशी  म॒द्रा  की  कठिनाई  व  उदारी

 a

 ह

 निर्भर  करता  है  कि  हमारे  पास  कितनी  विदेशी  मु

 नहीं  जा  रहे  तथा  ऋण  लेकर  आयात  का  उ

 विवाद  इस  विचार  को  दूर  करने  लिए  है  तो  मैं  इ

 विछऋर  नहीं

 |  ब्रो०  संध  दंडवते  :  आपकी  अनमति  से  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  मैंने  प्रधान

 हे
 वक्‍तव्थ  का  स्पष्ट  उल्लेख  किया  था  ।

 हुँ  कि  हमारा  विचार  क्‍या  हम  इसे  उचित  संदर्भ  में  रखना  चाहते  हैं  ।  इस

 गज प्रतिस्थापन  भी  बहुत  संगत  है  विशेषकर  इस  समय  जब  हमें  निर्यात  के  मामलों  में

 बांदी  प्रहरियों  से सामना  करना  पड़  रहा  प्रमख  ओऔद्योगीकृत  देशों  ने  जिन्होंने

 हू

 घोषण
 ग्रोषण

 ण

 के  बावजद  भी  कि  वे  उदारीकरण  का  पालन  कर  रहे  कुछ  ऐसे  कानून  बनाए  हें  जो  वि  ल

 देशों  को  सीधे  प्रभावित  करने  वाले  और  कपड़े  के  विदेश  व्यापार  पर  जिसमें  है  रत  को

 दिलचस्पी  है  प्रभाव  डालने  वाले  हैं  । जब  इस  तरह  की  स्थिति  है  तो  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  करने
 का

 प्रधान  मंत्री  जी  ने  जो  बात  बतायी  थी  और  प्रो०  मधु  ने  जिसका  उल्लेख

 वह  आयात  प्रतिस्थापन  की  लागत  के  बार  में  हे
 ।
 वह  आज  भी  संगत  हूं

 |

 री

 के  लिए  आयात  प्रतिस्थापन  बहुत  वंध  हो  जाता  है  और  यह  सरकार  की  नीति  है  कि  हम

 प्रतिस्थापन  की  नीति  को  अपनायें  ।

 प्रतिस्थापन  का  केवल  ऊपरी  पहलू  ध्यान  में  रखें  और  यह  न  देखें  कि  उस  पर  कितनी  ला

 रही  है  और  क्‍या  उससे  विदेशी  मुद्रा  की  कोई  वास्तविक  बचत  होगी  और  यह  कितना  उपयुक्त
 ः

 होगा  तो  ऐसे  आयात  भ्र  तिस्थापन  से  हमारा  उद्देश्य  पूरा.नहीं  होगा  ।  स्वदेशी  के  नाम  प्‌

 उसमें  आयातित  सामान  90  प्रतिशत  लगा  हो  और  विदेशी  मुद्रा  की  केवल  प्र  तिशत

 हो  और  फिर  प्रतिशत  लाभ  कमाने  के  लिए  संरक्षण  ध्राप्त  मार्केट  मिलने  के

 सारी  लागत  बढ़ा  दें  तो  यह  केवल  आयात  प्रतिस्थापन  का  दिखावा  ही  होगा  ।  ह

 प्रो०  मध  दण्डबते  :  प्रधान  मंत्री  जी  का  आयात  प्रतिस्थापन  पर  यह  तक
 हे श्री  विद्वनाथ  प्रताप  सिह  :  मैं  मूल  तक  दे  रहा  हुं  ।  यदि  डालर  कम

 धिक पड़ती  है  तो  वह  बैध  लागत  होनी  चाहिए  तथा  निश्चित  रूप  से  इस  संदर्भ  में
 आविक  रूप

 व्यवहार्य  यह  होगा  कि  आप  ऊंची  लागत  की  अपेक्षा  समूची  वस्तु  आयात  कर
 |

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  उन्होंने  यह  बिना  अधिक  सोच

 पे  ४

 बाद

 था

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  इस  संदर्भ  में  भी  यदि  हम  की  बात  करते  हैं  तो

 समाजवादी  के  साथ  हमारा  व्यापार  संगत  नि  श्चित  रूप  से  किर्स प  से  किसी  भी  समाजवादी  देश  ने
 के लिए  समाजवादी

 गया  है  जिससे  आरत  का  व्यापार  उन व्यापार  उनसे  न  विदेशी  मुद्रा  की  समस्या

 से  बचने  के  लिए  समाजवादी  देशों  के  साथ  हमारा  व्यापार  बहुत  संगत  होगा  ।  इसलिए  मैं  समझता
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 अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें

 जाओनाएा  ete

 सर  स  डिशाल
 भी  देश  के  साथ  किसी  भी  व्यापार  के  मामले  में  कीम

 गों  के
 के

 यह  केवल  हमें  विदेशी  मुद्रा  की  समस्या  से  ही  नहीं  बचाता  है

 को  गारंटी  भी  देता  है  क्योंकि  इसका  आधार  संतुलित  व्यापार  अतः  यह

 द

 हुए

 क्षिण  सहयोग  बहुत  महत्व  रख्ता  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  संरक्षणवादी  प्रवत्तियों  को
 |

 हुए  जिनका  कि  हम  सामना  कर  रहे  दक्षिण-दक्षिण  सहयोग  के  निर्माण  का  समय  आ  गया

 ॥
 यह

 बहुत  खुशी  का  अवसर
 है

 कि  दिल्ली  में  विकासशील  देशों  का  सम्मेलन

 ॥  बरतने  की  ओर  प्रगति  कर  हमें  इस  प्रवृति  को  मजबूत  करना  है  ।  मैं  समझता  हूं
 बवाद  में  थोड़ी-सी  अस्पष्टता  पैदा  हो  गई  मैंने  इस  बात  का  अध्ययन  किया  है  कि
 =  जाने  के  कारण  व्या  हैं  ।  इन  चीजों  का  विश्लेषण  करना  तब  मर्ज  की  सही  दवा  देना

 |  ४

 रे

 है  ।  सही  निदान  बहुत  आवश्यक  सितम्बर  में  आयात  के  ढ़ांचे  का  विश्लेषण

 करते  प_्य  यह  पता  चला  है
 कि  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  पी०  ओ०  एम०  में  वृद्धि  250  करोड़

 रुपये
 व

 |
 है  ।  उर्वरक  में  200  करोड़  चीनी  आयात  में  अतः ये  सभी  क्षत्रों  द्वारा

 गो
 आदि  के  आयात  में  500  करोड़  रुपये  की  वद्धि  अतः  ये  भारी  मात्रा  में  किये  गये

 आयात  हैं  जो  मूलतः  सरकारी  क्षेत्रों  में  हैं  । नीति  में  उदारता  या  नीति  में  उदारता  न  यह

 इन  ब  तों  से  स्वतंत्र  है  ।  हमारी  सुरक्षा  आवश्यकता  में  पिछले  बर्ष  की  अपेक्षा  ओ०  जी०  एल०  झादि

 केवल  20  प्रतिशत  बढ़ा  80  प्रतिशत  की  जो  भारी  बद्धि  हुई  वह  अन्य  सरकारी  क्षेत्र  के  माध्यम

 कारी  निर्णयों  के  कारण  हुई  है  ।  अतः  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  इस  उदारीकृत  नीति  का  यह
 हो  जैसा  कि  कहा  जा  रहा  उदारीक्ृत  नीति  काम  करना  है  परन्तु  अपने  ढांचे

 ः

 रह  कर  ।  मैं  अपनी  टिप्पणियां  पहले  दे  चुका  हूं  ।  इससे  आत्मनिर्भरता  बढ़नी  है  ।  जहां  हमारे
 उत्पादन  और  तकनीक  में  भारी  अन्तर  रह  रहा  केवल  वहीं  हमें  अपनी  आयात  नीति  की

 नाना  है  और  ऐसे  महत्वपूर्ण  कच्चे  माल  के  बारे  में  भी  उदार  नीति  बनानी  है  जो  हमारे

 क्रो  मजबूत  करेगी  ।  यह  हमारी  नीति  नहीं  है  कि  सबके  लिए  आयात  खोल  दें  और  अंधाधुंध
 पे  ।  कभी  नहीं  ।  यदि  आप  गलत  निदान  निकालते  हैं  तो  आपको  गलत  दवाई  मिलेगी  ।  अतः

 ब  बातें  देखनी  पड़गी  ।  मैं  इस  वर्ष  के  पी०  ओ०  एल०  की  खपत  के  आंकड़ों  को  देख

 रहा

 सर

 सातवीं  योजना  के  अन्तिम  वर्ष  के  अनुमानित  खपत  के  बराबर  पहुंच
 गये  थे  ।  हूं  करोड़  रुपए  का  अतिरिक्त  आयात  होने  का  और  अनुमान  लगाया  गया

 मैं  समझता  हूं  कि  हमें  इसे  देखता  होगा  और  हम  इसे  देख  भी  रहे  हैं  इसके  साथ  ही

 हमने  खाद्य  तेलों  के  बारे  में  कुछ  निर्णय  लिए  हैं  जिससे  खाद्य  तेलों  के  आयात  को  चरणबद्ध

 रूप  से  घटाया  जा  खाद्य  तेलों  तथा  चीनी  के  आयात  के  में  हम

 व्यवस्था  को  संभालने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।  कीमतें  बढ़ने  पर  हमने  आयातਂ  करके  स्थिति  संभाली

 है  ।  यह  पूरा  हल  नहीं  यदि  आपको  मलेरिया  होता  है  तो

 फॉसीन  कुछ  समय

 कुछ  समय  के
 आप्रको  मंदद  कर  सकः

 गी  है
 है  ।  लेकिन  यह  उपचार  नहीं

 हमें  इस्छुपर  आई
 धरक खुशी से

 :  फुलना  चाहिए  कि  हमारे  पास
 |

 मुद्रा  है  जिसे  कुछ  खर्च  व चे कर  सकते  खा  सकते

 हैं  ।  यदिं  कोई  सर्मस्या  होती  है  तो  हमें  देश  के  साथ  इसकी  जिम्मेदारी  लेनी  चाहिए  तथा

 स्पष्ट ही तो



 8  8  TT ...  इससे  मृल्य  में  वद्धि  होगी  |  इस  तरह  वित्त  मंत्री  जी  उलझन  में  पड़ेंगे  ।  लेकिन  मैं  इसके  लिए

 ..  हूं।य  नहीं  है  कि  देश  के  दीर्घकालीन  हित  के  सामने  अपना  बचाव  करना  है  ।  इस  म्‌

 अनुपरक  अनुदानों  की
 मांगें  रा
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 रूप  से  करना  चाहिए कि  इ
 के  सहारे  सुर्राश  क्षत  रखा  वह  उनकी  प्रगति  की  अवधि  अब  वे

 बी
 तहैं।हम

 उन्हें  सीमित  प्रा  प्रतिबंधित  प्रतियोगिता  न  कि  असीमित  प्रतियोगिता  के  सामने  खुला

 छोड़े

 रहे  उसी  तरह  कृषि  क्षेत्र  को  लें  ।  हमारा  क्ृषि  प्रधान  देश  है  ।  हमारे  प

 महू

 '  गे

 है
 बहुत  है  ।

 <n हमा

 है

 पास  खाद्यान्त  की  कमी  यदि  कुछ  होता  है  तो  हमें  खाद्य  तेल  और  चीनी  को  आयात्

 करना
 ः

 त्राहिए  ।  हमें  वही  नीति  अपनानी  चाहिए  जो  हमने  उद्योग  में  अपनाई  थी  ।  हमने  उन्हें
 में  कटोती  करके  सरक्षित  किया  ।  हमें  विदेशों  से  इन  आयात  को  कम  करन  |

 बाल

 अच्छे  मुल्य  मिलेंगे  तथा  देश  में  तिलहनों  का  अधिक  उत्पादन  होगा  और  एक  दिन  हम
 से  छूटकारा  पा  हम  इसी  नीति  का  पालन  कर  रहे  औ  यदि  इ इसमें  कोई

 गत  तो  माननीय  सदस्यों  को  इसे  वहन  कर  लेना  चाहिए  कि  यह  का  कर  लिया

 "
 कु

 हमने  चीनी  तथा  खाद्य  तेलों  के  आयात  से  बचने  के  लिए  हमने  यह  कद

 दी

 श्री  विहवनाथ  प्रताप  सिंह  :  बात  यह  है  कि  हम  चाहते  हैं  कि  गन्ना  उत्पादक  अपने  कार्ये
 ।

 चीनी  उद्योग  भी  स्वस्थ  बना  रहे  ।
 हमें

 अपना
 कुछ  आडम्बर  छोड़ना

 दे

 रा

 गो

 ०  शोभनाद्रीश्वर  राव  :  आपने  गन्ना  उत्पादकों  के  स्थान  पर
 चीनी  उद्योग

 को  ही
 है

 ः

 है

 बन्ध

 ४

 ब

 ग़  दूसरा  तरीका  यह  है
 मैं  ईमानदारी  से  बताता  हूं

 कि
 हम  आयात  करते  रहें

 और  पूर्ति  होती
 हु

 उनकी  मांग  84  ल  ख
 टन  उत्पादन  62  लाख  टन  हमने  किसानों  के

 लिए  2३  रुपये की  वृद्धि  की  यदि  हम  यह
 वृद्धि  नहीं

 करते
 तो  कम

 हा

 में  गन्ना  बोया

 जायेगा  ।

 श्री  बी०

 जा

 राव  :  हमें  बहुत
 की

 गी  |  व  । दि  आपने  इसे  बढ़ा  कर  16.5  प्रतिशत

 कर  दिया  -र्रख-खरऊर<ः

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  ठीक  कम  आप  इस  बात  प  पर  तो  खुश  हैं  ।

 श्री  बी०
 जो

 |भनाओीपबर  राव  ;  परन्तु
 चीनी  पर

 0  प्रतिशत  वृद्धि करके  आप  18  प्रतिशत

 रा
 रख

 गत

 i  बिदवनाथ  प्रताप  सिंह  :  मैंने  आपके  सुझाव  को  नोट  कर  लिया

 ae

 रंगा  ने  कल

 महत्वपूर्ण  बात  कही  तथा  श्री  दण्डव्ते  ने
 भी  सरकारी  क्षेत्र  के  कार्य  की  चर्चा  की  है

 की
 पूरी  तरह

 स्वीकार

 ्ट

 हं
 कि  सरकारी  क्षेत्र  की  कार्यक्षमता  सुधरनी  ऐसा  शुरू

 |  किया
 जाना

 चाहिए
 े

 मूलतः  आत्मनिर्भरता  बनाये  रखने  तथा  अधिक  संरचना  के

 न

 के  लए
 ।  छठी

 योजना  के

 रण

 रान  46  प्रतिशत  पूंजी  सरकारी  क्षेत्र  पर  लगी  सातवीं  योजना

 जा

 यह  48  प्रतिशत

 रे
 री  क्षेत्

 के
 को  संसाधन  लेने

 र
 होना  चाहिए

 अधिक  करनी  होगी  और  योजनाबद्ध  विकास  में  कमी  करनी  पड़  अतः  सरकारी  क्षेत्र  का

 ७,240.

 प्रक्रयसे
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 दान  सातवीं  योजना  की  धूरी  है  चाहे  उनका  कोई  भी  प्रबन्ध  करे  उनसे  इतना  योगदान  तो  मिलते

 हानि  होने  पर  क्या  होगा
 ?

 सरकारी  क्षेत्र  की  हानि
 को  दो

 प्रक गर  से  पूरा  किया  जा
 देकर  |  ३  जहां  बजट

 मर

 नव  होती  अतः  सरकारी

 ट  नियों  की  न  केवल  धन  देकर  पूर्ति  करनी  पड़ती  है  अपितु  मुद्रास्फिति  भी  बढ़ती  है
 नेत्र  द्वारा  कायकुशलता  से  कार्य  रूरना  विकास  तथा  मूल्यों  की  स्थिरता  के  लिए  आवश्यक

 इस  बारे  में  मैं  श्री  रंगा  तथा  प्रो०  दण्डवते  की  बात  से  पूरी  तरह  सहमत  हूं  ।  इसमें  न  केवल

 laid  कैद्ीय

 धर  सरकारी  क्षेत्र  है  अपितु  राज्यों  का  सरकारी  क्षेत्र  भी  आता  है  क्यों
 ॥

 बढ़ाक  बि  जली  की  हानियां  दर  करते  हैं  ।  कुछ  राज्य  सरकारों  में  संरचना  '
 परी  है  * कि  कच्चे at

 पर
 के

 तिशत  उपकर  अथवा  प्रवेश-शुल्क  लगाते  हैं  ।  यदि

 साल
 इ
 पर  प्रवेश-शुल्क

 लगाकर  गाया  जाता  है  तो  अथेव्यवस्था  का  कण  बनेगा  हा  न्तर्गत  उन्हें  शक्तियां

 प्राप्त  हैं

 ु

 पर  वे  ठीक  ही  प्राप्त  हैं  ।  परन्तु  मैं  समझता  हूं  कि  मूलभ  खा

 कं

 माल  के  बारे  में

 राज्यों
 के

 प्र  बातचीत  करनी  होगी  कि  कच्चे  पर  वे  कितना  कर  लगायेंगे  तथा  उनकी ह
 कर संरचना  कैसी  होगी

 ।

 ः
 मे  वि

 म्‌  बात  है  ररर-खऊरऊर<छ
 रर<<्<्ज्-जसफ़्खजय़

 प्रो० मधु  दण्डवते  :  उद्योगों  को  अधिकार
 में  लेने  के  बारे  में  दुर्भाग्यपूणं  बात  यह  है  कि

 .

 पा

 ठाने  लगते  हैं  जब
 वे  अकुशल बन  जाते  तब  आप  उन्हें  अधिकार  में  लेते  हैं  ।

 नेजी  क्षेत्र  उठाता  है
 और  हानियां  सरकारी  क्षेत्र  के लिए  बच  जाती  हैं  ।  ऐसा  ही  हो

 पता  हूं  कि  इस  नीति  रवर्तन  ह होना  चाहिए  ।

 ब्रव्वनाथ  प्रताप  सिह  :  मूल्यों  के  संब
 दि  4.6  प्रतिशः

 ।  शु्  अतिशत  यु

 भी

 जोकि  कई  वर्षों की  तुलना  में  कम  है  तो  भी  मुद्रास्फीति  तो  है  ही  ।

 ह

 प्  मुद्रास्फीति  की

 बात  तो  मैं  समझता  हूं  कि  हममें  में  कोई  भी  सोच  नहीं  सकता  ।  वैसा  हम  नह  सकते  ।  परच्तु

 मुद्रास्फी  गै  एक  उचित  दर  का  हम
 उद्देश्य

 रख  सकते  हैं  ।
 प्र

 मूल्य  सरचना  के  कान  से  तत्व
 हैं  ?  मैं  समझता  हूं  इसमें  चार

 त्व  सरकारी  कार्यवाही  से

 संबद्ध  कर  घाटे  की  धन  का  उपलब्ध  कराना
 तथ

 ने  देख

 ॥

 दि  सरकार  के  चार  निर्णयों  का  मुल्यों  पर  प्रभाव  पड़ता  है  ।  कर  के  मामले  में
 हमने  दे  वा

 गेपानी  प्रभाव  पड़ता  आगामी  बजट  में  इनको  कम  करने

 2

 ह

 ला तत्यक्ष  कर  चूंकि  राजस्व  का  मुख्य  स्रोत  है  अतः  हम  एक  वर्ष  में  सु

 ः  क्योंकि
 ं

 कमा

 उससे  राजस्व  की  भारी  हानि  परन्तु  3  अथवा  4  वर्षों  में  ह

 फ्री  कम  कर  सकते  हैं

 कर  करों  के  मामले  में  जबकि  करों  को  यक्तियक्त  बनाया  या

 *
 है
 अब

 ।

 जसाज्रानाफ होगा  ।

 अव्य्  करों  को  जलती  बाहों  हॉल

 का  कम  करने  के

 के
 दा  ण  पा प्रति  हमारी

 घाटे  की  अर्थ-व्यवस्था  के  बारे  में  पहले  ही  कुछ  प्रस्तावित  कार्यवाहियों  के  बारे  में  मैं  बता

 चुका  हूं  ।  उन  सभी  बातों  को  जैसे  व्यय  में  शुन्य  आधारित  मैं  नहीं  ये  सभी
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 पहले  कहा  जा  चुका

 1

 _  इनमें  अनुशासन  की  आवश्यकता  है  ।  गैर-योजना  अनुदान  तत्वों

 का  पहले  ही

 व  वे  कह

 कि
 प्रा  जा  चुका  इस  क्षेत्र  में  कठिनाइयां  हैं  ।  यह  कार्य  एकदम  नहीं  किया

 रे  में  क्‍या  छठो  योजना  में

 हम  पहले
 समझता

 इ  वर्ष

 कठोर  तथ्य  हैं  जिन्हें  कई  बार  नहीं  बताया  मैं
 के

 हूं  कि

 में  1/3
 हम  सबको  इस  पर  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 ः

 . हे

 3.00  म०  प०  ह
 कर

 wet धन  की
 उपलब्धता  के  संबंध  में  मुझे  सभा  को  यह  सूचित  करते  हु  प्रसन्‍नता  है  कि  हम  इस

 ag  वर्ष  की

 आ

 त्तगंत  धन  प्राप्त  करने  के  बारे  में  पिछ
 ले

 वर्ष  की तुलना में  अधिक  कड़ा  नियंत्रण

 ie  कर पाये हैं  ।  वर्ष  1985-86  6  में  अक्तबर  के  अंत  एक  एम
 अन्तर्गत  7.7  प्रतिशत  हुई  वृद्धि

 जबकि  पिछले  वर्ष  10  प्रतिशत  की  वद्धि  इसमें  पिछले  वर्ष  8  प्रतिशत तशत  की  तुलना  में  1.6  प्रतिशत

 वृद्धि हुई  ।  हमने  धन  की  उपलब्धि  को  स्थिर  रखा  है  ।  जिओ

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  जब  आप  ऐसा  करते  हैं  तो  आप  किसानों
 के पं

 तों  के  विपरीत
 .  करते  हैं  ।  जब  बे  अपने  उत्गादनों  को  मंडियों  में  ले  जाते  हैं  तब  आप  उसे  ले  ले

 हैँ
 ।

 विश्वनाथ श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  यह  बहुत  पहले  किया  गया  था  |  यदि  आप  अब  स्थिति  को  दृढ़

 बनायें  तो  उसक
 |  प्रभाव  नहीं  होगा  ।  इसका  प्रभाव

 बाद  में  यह  कार्य  बहुत  पहले  किया

 ar  गया  था
 ।  उत्पादकों  के  लिए  हमने  न्यूनतम  मूल्य  को

 य  को  बढ़ा  दिया  हमने

 दिया  ह

 ..._  तथा  समर्थन कार्य
 किया  इस  बारे

 र

 ्रधु  दण्डबते  :  यह  केवल  श्वेत  ध

 कल
 थ  प्रताप  सिह  :  काले  धन  की  सप्लाई  का  मामला  भी  आप  वस्त्र  उद्योग

 .... पतियों की  बात कर
 रहे  आपने  उन्हें  सब

 कुछ  दे
 दिया  आप

 जानते हैं  कि
 वस्त्र  उद्योगपतियों

 ..  के  गलती  करने ऐप
 क्या  होता  है  ।

 ि  ।  ।  ।  ।  हे
 +  की  जाती

 घाटे
 व

 गे

 धन  की .....  सरकाः रकार  द्वारा  चार  तरह  की  कार्यवाहियां  की  जाती  है

 ....  पति  तथा  आकलित  मुल्य  ।  जैसा  कि  मैं  पहले  बता  चुका  हूं

 ......  इसके  अलावा  अन्य  तथ्य  भी  एक  मांग  पूर्ति  और  अब
 रुई

 खाद्य तेलों
 के  मुल्यों  में

 ..
 कमी

 आई है लेकिन फिर भी वित्त मंत्री को मूल्य घटाने का कोई श्रे पा न और हि का भा प्रामला है । यही चीनी के मूल्यों पर लागू होता न होगी । यह भी पति और मांग का प्र करने की है घर पपीता के ््ि अप्रचलित क्षमता के उपयोग न क्रिये जाने भादि के कारण इस्पात जैसे क्षेत्रों में मुल्य वृद्धि 242
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 त्ेत्र  में  पंजी  निवेश  के  अवसर  यह  अपने  आपकमें  इतना
 गैय  मूल्य  की  तुलना  में  दुगुनी  लागत  आती  जहां

 हर

 बा

 है  raat  सूत  प्रासंगिक  है  ।  यदि  एकक  छोटा  है  तो  लागत  अधि
 ह

 कं  े
 बारे  में  कोई  एक  प्रणाली  नहीं  यह  आपको  बजट  को  देखकर  पता  चलेगा  ।

 हमें  पूरी

 ~

 वसस्‍्था  पर  ध्यान  देते  हुए  कार्यवाही  करनी  होती  है  तथा  स

 कि

 र  इस  बारे  में  अवगत

 है  ।  सभी
 मो्चो

 पर  कार्यवाही  करने  के  लिए  सरकार  दढ़

 गा

 आथिक  ओऔचित्य  के  बिना
 *  अधिक  लाभ

 क
 माना  अधिक  संरक्षण  भी  एक  अन्य  कारण  इन  सब  पर  भी  हम  ध्यान  दे

 रहे  हैं  ।

 ः
 ः

 लता

 यु
 (

 ु  रा का
 अं

 ।
 ।

 विश
 |  प्रताप  सा  ।

 :  इस  पर
 ६

 प्रान  दिया  गया  है  |

 कर  ६
 पने  समर्थन  मूल्य  की  घोषणा  तो  कर  दी  है  किन्तु  अभी

 के  क्रय  में  कहीं  नहीं  मिल  रहा  यह गे
 समर्थन  मूल्य  का  लाभ  विशेषत्

 है

 गे
 ्ा ब्र्वनाथ  प्रताप  सिह  :  वित्त  मंत्री

 मूल्य  के  लिए  धन  की  कोई  कमी  नहीं  होगी  ।

 वि  ० त्री  जी  ने  की  ह ैऔर  उससे  ऐसा  लगता  है  कि  देश  की  आथिक

 दशा

 क्राफी

 ere  रही  है  किन  सच्चाई  यह  है  कि  देश  में  जो  स्थिति  पैदा  हो  रही  वह  सरकार  के  हाथों से  बाहर
 ._  जा  रही  अभी  2  वीं  सदी  में  प्रवेश  करने  का  नारा  दिया  गया  है  और  हिन्द्स्तान  जैसे  दे

 हम  नारा  दे  रहे  जो  विकसित  देश  हैं  उनका  जो  नारा  उसके  मुकाबले  का  लेकिन  हमारे  देश
 के  अन्दर  जहां  आधी  से  ज्यादा  आबादी  गरीबी  रेखा  के  अन्दर  है  और  जहां  बेरोजगारों  की  फौ

 खड़ी  ऐसी  स्थिति  में  हम  न्यू  टेक्‍्नोलोजी  की  बात  करते  कम्यूटर  युग  को  प्रवेश  कराने  की

 .

 यारी  कर  रहे  इससे  पूरे  देश  के  अन्दर  चिता  इसके  नाम  पर  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों
 को  दावत  दी  जा  रही  सैकड़ों  विदेशी  कम्पनियों  को  भब  यहां  बुलाया  जा  रहा  है  ॥  हिन्दुस्तान  में  . हिन्दुस्तान  में

 जो  हमारी  पुरानी  इंडस्ट्रियल  पालिसी  थी  कि  पब्लिक  सैक्टर  का  डोमिनेंट  रोल  अब

 प्राइवेट  सैक्टर  प्रवेश  करा  र

 जाहिर  है  कि  इससे हिन्दुस्तान की  इकोनोमी  पर  असर  इस  कर  नये  सिरे  से
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 श्र  पल
 के  के  जुल्म  बड़े

 पृ

 रुक  रही  हैं  ।

 कक
 ः

 एन०  बेंकट  रत्नस  पीठासीन
 रा

 बिहार  में  एक  खास  परिस्थिति  मंत्री  जी  को  बिहार

 पा

 1

 असें  से  बिहार  एक  ऐसा  राज्य  रहा  है  जहां  इस  तरह  की  हत्य ह्त्य  हु

 ्नपता  वहां  आजकल  भी  बड़े

 पर  ऐसे  लोगों  की  ह॒त्याएं  हो  रही
 हैं  जो

 कप
 दर

 नों  वे  ः सवालों
 के  लिए  लड़ने  वाले  लोग  हैं  ।  पर  हमारी  पार्टी  के  ऐसे

 डा

 यकर्त्ताओं  और

 वर्करों  की  पिछले  एक  महीने  के  अन्दर  कई  ह॒त्याएं  की  गई  जो  लोग  प्रगतिशील  भू

 ते

 सुधारों
 को  लागू  कराने  की  दिशा  में  सक्रिय  हैं  और  सरकार  की  नीतियों  को  लागू  कराना  चाहते

 लोगों  की  जमींदरों  की  ओर  से  और  पुलिस  के  मेल  से  हत्याएं  की  गई  हैं  ।  हमारे  यहां  उग्रवाद  पनप  _  ः

 रहा  है  ।

 है
 ः  हे

 आपको  मालूम  होगा  कि  बिहार  के  कई  जिले  ऐसे  हैं  जैसे  नालंदा  जी
 रोहतास  ।  ये  सब  ऐसे  जिले  हैं  जिन  जिलों  में  उग्रवाद  के  नाम  पर  नक्सलाइट्स

 है
 ज  रा

 के  गरीबों  के  जो  उनके  सामने  समस्याएं  जैसे  भूमि  का  सवाल  न्यूनतम

 का  सवाल  आवास  आदि  के  सवाल  हैं  उनको  लेकर  तनाव  पैदा  करा  देते  हैं  ।  फिर  बचे  हुए
 सामन्‍्ती  अवशेष  उनके  मुकाबले  में  कई  तरह  की  सेनाएं  खड़ी  कर  रखे  हैं  ।  सन्‌  ।  कि 9  में  कुंअर

 1977  से  पहले  भूमि  पटेल  सन्‌  1983  में  ब्रह्मषि  सेना  और  1985  85  में

 "

 सेना  बना  कर  फ्यूडल  लोग  उनको  दबाने  की  सब  तरह  से  कोशिश  करते  हैं  ।  जब  सामन्तों  के  र
 थी

 पर  चोट  पहुंचती  है  तो  वे  एक  जातीय  उन्माद  पैदा  करते  नक्सलाइट  एक्टीविटीज  वहां
 हैं  ।  इससे  भी  लोगों  में  तनाव  पैदा  होता  है  ।  इस  तरह  की  जो  सेनाएं  हैं  वे  निर्दोष  भूमिई  |,
 मजदूरों  और  हरिजनों  की  ह॒त्याएं  करती  हैं

 :

 ः

 हमारे  यहां  नालंदा  और  गया  में  हाल  में  बरायी  आदि  में  मर्डर  हुए  हैं  और  gy  ,
 बगल  में  काउंटर  मड्डर  हुए  आपने  मुंगेर  की  कहानी  सुनी  होगी  ।  पहले  वंहां  कहीं
 की  हत्या  की  यादव  जाति  के  बच्चों  की  फिर  उसके  रिएक्शन  में  हौफिर  दियारा  लक्ष्मीपुर
 बिन्द  जाति  के  कई  लोगों  की  ह॒त्याएं  की  भईं  |  बिहार  में  जातीय  आधार  पर

 रे पा

 हि

 हा

 ओर  आन

 पैदा
 की  जा  रही  है  ।  सरकार  इसमें  सामंतवादी  तत्वों  की  मदद  करती  है  और

 इस
 ।

 अषाह

 काट

 |;
 ;  र्क

 राजनीति  वहां  चल  रही  यह  सही  है
 कि  यह  मामला  राज्य

 मामला  ला  एए  आड्डर  का  मामला  लेकिन  ये  जो

 परिस्थिति पैदा हो रह इसलिए हो रही + | कि सरकार हरिजनों बे मसले गारों के जो सवाल जिस प्रगतिशील भूमि सुधार की चर्चा होती है और भूमि के बंटवारे की बात करते इन मामलों 244
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 1907  अनुपरक  अनुदानों  की  मांगें

 में  प्री  तरह  से
 क्ष

 ज्षम  है  और  इन  मामलों  पूरा  नहीं  कर  रही  है  और  मामले  पीछे  पड़े

 हुए

 हा

 ग

 री
 प्वाइंट  प्रोग्राम  के  बारे  में  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  बिहार  के  अन्दर  क्‍या  हो  रहा

 बनाई  गई  सरकार  कहती  है  कि  हमको  जनता  का  सहयोग  लेकिन  उन

 क्मेटिय मेटियों  में  कांग्रेस  के  सिवाएं  किसी  और  पार्टी  को  नहीं  रखा  जाता  ।  बिहार  में  ऐसा  हो  रहा
 गरै  |

 एम०  पी०  या  एम०  एल०  ए०  की  हैसियत  से  भले  ही  कोई  आ  लेकिन  जहां  तक  पार्टी
 cf ह  .

 का सवाल  कांग्रेस  के  अलावा  दूसरी  पार्टियों  के  लोंगों  को  इंम्लीमेंटेशन  कमेटी  में  नहीं  रखा
 ः  1  +आज  भ्रष्टाचार  चरम  सीमा  पर  कोई  भी  गरीब-हरिजन  और  मजबूर  आदमी

 . अगर  उसको  कर्जा  दिया  जाता  है  तो  75  परसेंट  पैसा  घूसखोरी  में  चला  जाता  नाजायज  चला

 ...
 जाता  है  और  मुश्किल  से  25  परसेंट  उसको  मिलता  नतीजा  यह  होता  है  कि  सरकार  की

 धोजता  लागू  नहीं  हो  पाती  है  और  गरीबों  को  कोई  मदद  नहीं  मिल  पाती  है  ।

 एक  प्वाइंट  मैं  और  कहना  चाहता  हूं  ।  आज  देश  में  बीड़ी  मजदूरों  की  संख्या  40  लाख
 लेकिन  पूरे  देश  में  जहां  कहीं  भी  हैं  उनको  न्यूनतम  मजदूरी  नहीं  मिल  रही  सबसे  कम

 मजदूरी  बीड़ी  मजदूरों  को  मिलती  सात-आठ  रुपया  रोजाना  से  ज्यादा  उनकी  आमदनी  नहीं  है  ।
 केन्द्रीय  स्तर  पर  लेबर  मिनिस्टर्स  की  कान्‍्फ्रेंस  होती  लेकिन  उसमें  भी  उनकी  मजदूरी  पर्याप्त

 $  त्रा  में  बढ़ाने  का  मामला  नहीं  उठाया  जाता  जबकि  वहां  पर  उठाया  जाना  चाहिए  ।  जहां  भी
 टेट  गवर्नमेंट  न्यूनतम  मजदूरी  तय  करती  है  तो  मालिकान  हाई  कोर्ट  में  ल ेजाकर  उसको  रुकवा ते

 हैं  ।  मैंने  कई  बार  सुझाव  दिया  है  कि  सरकार  का  यह  फर्ज  होना  चाहिए  कि  वीड़ी  कारखाने
 प_रों  क ेलिए  जब  सरकार  ने  मिनिमम  वेजेज  तय  कर  दिए  हैं  तो  उनको  कोर्ट  में  जाने  के अधिकार

 से  कारखानेदारों  को
 वंचित  किया  जाना  रोका  जाना  चाहिए  ।  बीड़ी  मजदूरों  में  जो

 औरतें  उनको  मजदूरी  और  भी  कम  मिलती  मजदूर  जो  मर्द  हैं  उनसे  भी  कम  औरतों  को

 मजदूरी  दी  जाती  है  ।  प्रावीडेंड  फण्ड  उनको  नहीं  बोनस  का  कानून  बना  हुआ  लेकिन

 पूरे  हिन्दुस्तान  में  एक  भी  बीड़ी  मजदूर  ऐसा  नहीं  है  जिसको  प्रावीडेंड  फण्ड  की  सुविधा
 मिली  हो  ।  इसी  तरह  से  उनके  सेवा  कार्ड  का  सवाल  40  लाख  मजदूर  इसके  बारे  में  मैंने
 क्वेश्वचन  भी  किया  एक  भी  कारखानेदार  ने  पूरे  हिन्दुस्तान  में  एक  मजदूर  को  भी  सविस  काई

 नहीं  दिया  है  ।  सेन्ट्रल  कानून  जाहिर  है  कि  लागू  करने  की  जिम्मेदारी  स्टेट  गवर्नमेंट  की
 ब  भी  सवाल  उठाया  जाता  है  तो  जवाब  यह  दिया  जाता  है  कि  जिम्मेदारी  स्टेट  गवर्नेमेंट  की  है  ।

 पूरे  हिन्दूस्तान  में  यह  लागू  नहीं  हो  रहा  इसीलिए  मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार  इस  मामले  में  कोई

 हा

 कोई  मशीनरी  एवाल्व  तैयार  करे  जिसमें  सेंट्रल  कानून  जो  बने  हुए  उनका
 :

 इम्पलीमेंटेशन  सही  ढंग  से  सही  ढंग  से  लागू  हो  ताकि  लोगों  को  फायदा  हो  सके  ।

 श्री  वृद्धि  चन्द्र  जन  :  सभापति  जो  पूरक  अनुदान  मांगें  पेश  हुई  हैं  मैं  उनका
 हूँ  ।

 नेचरल  कंलामिटीज
 के  बारे  में  जो  पूरक  मांग  उस  संबंध  में  कुछ  प्रकाश

 डालना  टिक  हूं  ।  राजस्थान
 ५0  अकाल  भीषण  सि

 अकाल  की  भ ह  षण  स्थि
 ति  है

 ॥  38
 अत

 भावित  है  और
 मो :  हजार  726  गाव  अकाल  से  प्रभावित  2  करोड़  18  जनता  बत  है  और  3  करोड़
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 बा

 ।

 जा
 प्रस्तुत

 स्तुत  की  ।  जो  प्रतिवेदन

 का  भाषण  अकाल

 कर

 यथा

 रा

 ।  कक

 है
 ..  3

 1985...

 जब  इस  प्रकार शन्स  के  अनुसार
 का  प्रा  अनदान  के  रूप  में  दिया  जाना  चाहिए  |  अभी  का  जो  अकाल  है  वह

 हाल बाला  et

 ताब्दी
 सबसे  भयंकर  अकाल  सारा  प्रदेश  अकाल  से  प्रभावित  अकालग्रर

 के  लिए  अनुदान  के  रूप  में  जितनी  भी  आप  मदद  कर  सके  वह  देकर  अपने

 अदा

 दूसरी  बात  यह  है  कि  एन०  आर०  ई०  पी०  और  आर०  एल०  जी०  ई०  पी०
 |

 चल  रही  हैं  ।  केन्द्र  सरकार  ने  24  हजार  मीट्रिक  टन  गेहूं  हमें  भावंटित  कर  दिया

 जाता  है  तो  उपरोक्त  दोनों  स्कीम्स  को  इम्पलीमेंट  करके  अधिक  से  अधिक  लोगों

 पर

 रोज
 दिया  जा  सकता  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  संबंध  में  भी  ठोस  कदम  उठाए  जाने  चाहिए  ।

 तीसरी  बात  यह  है  कि  इंकम  टैक्‍स  कानून  का  जो  सरलीकरण  उसके  बारे  मैं  बार-बार
 आश्वासन  दिया  जा  रहा  परन्तु  अभी  तक  यह  सरलीकरण  कानून  प्रस्तुत  नहीं  किया  गया  है

 मैं  चाहता  हूं  कि बजट  सेशन  में  सरलीकरण  करके  प्रस्तुत  किया  जो  रेड्स  किए  <

 हम  प्रशंसा  करते  हैं  ।  जो  रेड्स  हुए  हैं  और  जो  रिकवरी  हुई  है  जब  तक  इसके  बारे  में  इनकम

 टेबस  अथारिटीज  प्रासीक्यशन  फाइल  नहीं  करेंगी  जिनके  यहां  से  आरनामेंट्स  और
 कैश  की

 रिकवरी  हुई  तब  तक  हम  सफल  T  सकेंगे  । यह  आपकी  सफलता  पर  निर्भर  है

 रेड्स  आपने  किए  उसमें  आपको  कितनी  सफलता  मिलती  है  ओर  प्रासीक्यशन  में  भा

 सक्सेसफूल  होते  हैं  ।  इस  संबंध  में  भी  आपको  ठोस  कदम  उठाने  चाहिए  ।  सेल्स  ः

 बारे  में  भी  कहना  चाहता  हूं  ।  हमारी  कांग्रेस  पार्टी  के  इलैक्शन  मैनिफैस्टी  में  इस  बारे  में  वा

 केया  गया  था  ।  अभी  तक  इसको  समाप्त  नहीं  कर  सके  हैं  ।  इस  संवंध  में  अभी  तक  क्या  कदम

 उठाए  गए
 उस  बारे  में  बताया  जाए  ।  प्रोहीबिशन  के  बारे  में  न  तो  राज्य  सरकारों  ने

 और
 न

 केन्द्र  सरकार  ने  कोई  कदम  उठाया  शराब  का  इतना  प्रचलन  हो  रहा  है  कि  जुल्म  रहे  हैं
 और  गरीबी  बढ़  रही  केन्द्र  सरकार  ने  प्रोविजन  किया  है  कि  प्रोहीबिशन  लागू  क

 प
 र  राज्य

 सरकारों  को  उनके  टैक्स  से  हानि  के  पचास  परसेंट  की  मदद  दी  जायेगी  ।  पचास  पर  ट्रक
 ह

 से  उनका  कार्य  नहीं  चल  सकता  है  |  मैं  चाहता  हूं  कि  सेंट-पर  सेंट  मदद  की  जाए  जिससे  कि

 संबंध  में  राज्य  सरकारें  प्रोहीबिशन  के  बारे  ठोस  कदम  उठाए  जा  सकें  ।  जिस  प्रकार  अप

 बारे  में  सख्त  कानून  बनाकर  सख्त  कदम  उठाए  हैं  उसी  प्रकार  प्रोहीबिशन  के  कार्यक्रम  को
 :  करने  के  बारे  में  केन्द्र  सरकार  द्वारा  ठोस  कदम  उठाए

 एक  निवेदन  मैं  यह  करना  चाहता  हूं  कि  पीने  का  पानी  उपलब्ध

 जी
 आपने  बहुत  से  ठोस  कदम  उठाये  परन्तु  जहां  तक  राजस्थान  का

 ह्णप

 ज

 राजस्थान  नहर  से  पीने  का  पानी  उपलब्ध  नहीं  कराया  जाता  तब  तक३इस  समस्या  का  हम  परमानैंट

 सौल्यूशन  नहीं  निकाल  सकते  ।  इसलिए  सातवीं  पंच
 i

 |

 यदि  आाष  रे

 दिअ

 जा
 रेगिस्तानी  क्षेत्रों  में

 ते  आदतों
 करना  चाहते  हैं  तो  परमानैंट सौ  हो  सकता  है  कि

 धान  लिया  जाल  थे
 को

 पीने
 का  पानी  उपलब्ध  कराया  जाए  और  इसके  लिए

 चत  प्रावधान  किया  जाना  चाहिए  ।
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 डेजर्ट
 डेवलपमैंट

 प्रोग्राम  के  लिए  आपने  सातवीं  पंचवर्षीय

 अपर |  और  अभी  कुछ  क

 गी  कुछ  कदम  भी  उठाये  उसके  लिए  मैं

 जना  में  245  करोड़  रुपये
 गी

 धन्यवाद  देना  चाहता

 का  प्रावधान  मेरा

 हुए  डैजर्ट  डेवलपमैंट

 रुपये गे  का  प्रावधान

 पा

 आपस  निवदन  हूं  ।

 मैंने  जिन  प्रश्नों  को  आपके  सामने  रखा  मुझे  भाशा  और

 ण्ां

 है
 नीम र

 न
 संतुष्ट  करेंगे  ।  -जख-ऊ्रऱख<़

 री  लाल  पुरोहित  :  सभापति  सर्वप्रथम  माननीय  मंत्री  जी  का  मैं

 ग  हूं  ।  स्वागत  इसलिए  भी  करता हूं  कि  जिस  तरह  से  उन्होंने  यहां  स्थिति  को

 :

 जवाब  डागा  जी  आप  देरी :  आये  वे  सब  इतने  बढ़िया
 जवाब  दिए  कि

 तमाम  बैंचेज  खाली  हो  उनक

 वर्ष  1985-86  के  लिए  अनुदानों  की  पूरक  मांगें  विचार

 :

 ः

 मैं  यही  कहूंगा  कि  कि  खर्चा  तो  आप  कर  रहे  हैं
 परन्तु  खर्चे  पर

 आपने  इनके  द्वारा  1800  करोड़  रुपया  यदि  इससे  भू

 श्

 भी  तो  हम  वह  भी  पास  करके  देते  क्‍योंकि  जहां
 जरूर रत  वहां |

 और  इस  सदन  को  उसकी  अनुमति  भी  देनी  होगी  ।  देश
 का  कोई  भी

 है  परन्तु  इतना  जरूर  है  कि  आपको  ख्त्  पर  थोड़ा
 कन्ट्रोल  रखने

 आज  देश  में  क्‍या  परिस्थितियां  विद्यमान  पूरी  दिल्‍ली  में  आप  कहीं  भी  चले

 स्मग्लिंग  का  सामान  आपको  बड़े  ठाठ  से  मिल  जाएगा  :  यदि  555  सिगरेट  की  जरूरत
 प्री  ठेलों  पर  मिल  दूसरा  इसम्पोर्ट  किया  हुआ  सारा  टेली  विजने

 के

 नामी  को  मजबूत  बनाना  है  तो  हमारे  बौडर्स  से  स्मगल  होकर
 ः  जो  भी  सामान

 |  |
 ता  उसको  की  बहुत  ज्यादा  जरूरत  है  और  आपको  इस  ओभोर  परा

 और  पैसे  की  आवश्यकता  है  और  बजट  में  आप  उसकी  डिमाण्ड  करते  तो हे
 ते  भी  पास  करते  ।  यदि  आप  कहें  कि  हमें  100  करोड़  रुपये  की  जरूरत  है  ताकि  हम  अपने
 पर  ज्यादा  पहरा  बिठा  यदि  आपको  कोई  नई  यंत्रण  खड़ी  करनी  तो  हम  उसे  सहर्ष

 1
 प्र  & क्र  थ ेजज  है|  नी  जन

 दा  Up
 ag  »

 री  Ay  शक ध्ल्व  4  4
 /

 रह ६20
 39

 हक |  श्पि  di
 iS
 ध्व 3]  पं

 कि
 pp  हि  1,

 ।
 Op 4,  |

 av
 रेट्स  कम

 वे  हि  हरी  डर  झा
 _  काला  धन

 िलापने  के  लिए  बाप
 न

 नहीं  उठाये  |  वह  पैसा  कहां  बाहर  आया  |  आप  कोई  ऐसी
 योजना

 बाहर  आ  सके  ।  यहां-वहां  रेड  करने  से  उसका  कोई  खास  प्रभाव  नहीं  हो  रहा  यह  हमें  देखने
 जा  रहा

 ॥
 हर
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 ....  हमारे  देश  में  बहुत  से  लोगों  के  पास  रहने  की  समस्या  मकान  :  स्लम्स  हैं  और

 ..  सारे  देश  में  नये  मक -  मका  न  बनाए  जाने  की  जरूरत  आप  कुछ  ऐसी  स्  क्रीम
 ब

 नाइये  कि  लोगों  की
 यह  समस्या  हल  हो  उनको  रहने  के  लिए  मकान  मिल  लोग  म कलाम

 ्

 यें

 और  उनकी  रहने  की  दिक्कत  खत्म  हो  जाए  ।  दूसरे  जो  हमारे  गरीब  लोग

 रह

 द्रियों
 स्‍लम्स  में  रहते  उनकी  स्थिति  मजबूत  हो  इसके  लिए  आपको  बजट  में

 कोई

 लाने  की  जरूरत  अन्यथा  उनकी  समस्या  ज्यों  की  त्यों  बनी  आप  [

 व

 इन  कामों  को  कर  सकते  हैं  ।  आप  कहें  कि  तीन  महीने  के  अन्दर  सारा  काला  धन

 मद
 बाहर

 नहीं  आयेगा  तो  उसके  बाद  जो  भी  काले  धन  के  सिलसिले  में  पकड़ा  जाएगा  उसको  त
 जेल  को  सजा  दी  और  भी  इस  तरफ  के  कड़े  कानून  बनाए  जा  स

 ह

 ि

 उनके  साथ  सख्ती  से  पेश  आया  तभी  उसका  असर  नहीं  तो

 ०

 गैने  वाला

 नहीं  है  ।

 अब  बेक्‍्स  आपके  पास  लेकिन  उनकी  दशा  कितनी  खराब  उनमें  तो  इतना
 होता  है  लेकिन  हमारे  पास  घेम्बस  की  एक  चिट्ठी  आई  है  जिसमें  कहा  गया  है  कि  ट

 कर
 ड्स

 इस्काउंट

 हुंडियों  के  डिस्काउन्ट्स  आदि  के  रेट  आपने  बढ़ा  कर  व्यापारी  परसेंट  से  700

 े

 कर  दि

 क्या  जरूरत  इसका  असर  कहां  पर  कया  आपने  कभी  अध्यय
 न

 बाजी  किया  ।  गरीब

 उपभोक्‍ताओं  पर  इसका  प्रभाव  पड़ने  वाला  वह  व्यापारी  अपनी  जेब  अपने

 वाला  नहीं  तो  यह  ब्रंकों  को  क्या  आवश्यकता  पड़ी  जरा  इसके  बारे  में  कि

 एक  तरफ  हम  बैंकों  के  माध्यम  से  जनता  की  सेवा  करना  चाहते  हैं  ओर  दूसकी  त  हर
 जो  छोटी-छोटी  सुविधाएं  उनका  भी  उनसे  मनमाना  पैसा  लेना  चाहते  हैं  ।  इन

 बाजी

 हे

 ध्यान

 देना  चाहिये  ।  रा

 सबसे  ज्यादा  समस्या  आज  शहरों  की  जिस  पर  हम  ध्यान  नहीं  देते  ।  गरीब

 लिये  हम  बोलते  हैं
 कि  उनको  एम्पलायमैंट  मिलना  चाहिये  ताकि  गरीब  आादमी  अ

 खड़ा  हो  सके  ।  हर  शहर  में  यह  सबसे  बड़ी  समस्या  जिस  पर  कोई  ध्यान  न

 लिये

 देता
 समस्या  है  छोटे-छोटे  हैजाईस  छोटे-छोटे  ठेले  वालों  की  जिनको  निकाल  कर  इध  र-उधर

 दिया  जाता  वह  की  रुपये  का  सामान  अपने  गले  में  लटका  कर  क

 है
 में  बैठता  रुपये  उससे  रोजी-रोटी  कमाकर  अपने  परिवार  को  पालना  चा

 लिये  आपने  क्‍या  किया  ?  आप  अबंन  डंवलपमैंट  की  अच्छी  प्लानिंग  उन  लिये

 एरिया  में  दुकानें  उनके  लिये  एरियाज  डिमा्क  कीजिये  |  इन  जगहों  पर  बैठकः

 उदर-पूर्ति  कर  सकते  हैं  ।  वह  आपसे  कुछ  नहीं  वह  बैंक  से  भी  20,000  रुपये

 नहीं  मांगते  वह  500-700  की  रिसोर्सेज  से  अपनी  उदर-पूर्ति  करना  चाहते  हैं  ।  उनकी  हु रफप

 कोई  ध्यान  नहीं  दिया  ।  कोई  सरकार  नहीं  बोलती  है  ।  आपके  यहां  भी  सुनने  में  आता

 एन्क्रोचर्स  इनको  निकालकर  फेंक  देना  चाहिये  ।

 स्‍लम  पर  आपने  इतना  पैसा  खर्च  वास्तव  में  उसका  उपयोग  क्‍या  है
 _?  आपकी

 आपकी  कोई

 योजना  नहीं  आपने  पैसा  दे  दिया  और  स्लम  बन  गये  ।  वह  एक

 मी  आकर

 टिक  नहीं
 सकता  ।  सलम के

 साथ  योजना  होनी
 चाहिये कि  उसके

 मेल्टीनेन्स  का  जन  है  ।  जब  तक

 रा

 कम  कक
 का  प्रावीजन  नहीं  साथ  में  स्कीम  नही  देंगे  तो  कुछ  नहीं  होगा  ।  कोई  स्कीम

 हैं  तो कहिये  कि  सलम  के  लिये  हमने  ढाई  हजार  रुपया  दे

 दिया । स्‍्लम्स पर खर्चा हो
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 नल  बन  लेट्रीन्‍्स  बन  गये  तो  उनसे  कहिये  कि  10-5  रुपये  महीना  तुमसे  इसका  लेंगे  और

 वह  औबलीगेटरी  होना  लेकिन  इस  तरह  के  स्कीम  सरकार  ने  कहीं  बनाये

 नहीं  .

 कई  महत्वपुਂ महत्वपूर्ण  बातें  हैं  जिनको  हम  कह  नहीं  पा  क्योंकि  माननीय

 ट  के
 लिये  हम  आपका  ग्र  भिनन्दन  + भी  करते  परन्त

 ः

 कर  हू  ,  प्रन्त  यह
 ।  दन  भी  करते  परन्तु  यह

 चार  बातें  जो  बताई

 इन  पर  ध्यान  देकर  इनका  आप  ख्याल  ऐसी
 कक

 se
 ः  रा
 --खजख+ख-ख-खजख+-_-र्रऊञ्ञ्ञज्_्रऊ्र<ः  न्‍  -

 एस०
 पलाकोंड्रायुडू  :  सभापति  अनु  की  नुपूरक  मांगों  को ड्रायड  (  )

 :  सभापति  अनुदानों  की
 अन  गंगों  को

 कर

 सेप  कि  सरकार  ने  खाद्य  और  नागरिक  पति  विभाग
 को

 अविक
 ;  धनराशि  का

 आबंटन  किया  है  ।  अनुपूरक  मांगों  में  इस्पात  और  खाद  मंत्रालय  के  लिए  कोई  ।

 ब

 शशि  आबंदित
 की  गयी  है

 हे

 धन  की  कमी  से  आंध्र  प्रदेश  के  विशाखापट्रनम  इस्पात  संयंत्र  का  कंयये
 ीरे-धीरे  हो  रहा  कार्य  पूरा  करने  में  देरी  होने  की  वजह  से  निर्माण  लागत  तेजी  से

 ही  है  ।  अतः  मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  विशाखापट्टनम  इस्पात  संयंत्र  के

 लिए  अधिक  धनराशि  उपलब्ध  कराये  ।

 न
 अनुपूरक  मांगों  के  माध्यम  से  खाद्य  और  नागरिक  पूति  विभाग  ने  300  करोड़  रुपये

 की  हि
 है  ।  लेकिन  इस  विभाग  का  कार्य  निष्पादन  बहुत  असंतोषजनक  भारतीय  खाद्य

 निगम  अकुश  जता  का  ही  नाम  जिस  उद्देश्य  से  यह  संगठन  बनाया  गया  यह  उसे  पूरा  नहीं

 कर
 हि

 है  ।  भारतीय  खाद्य  निगम  लोगों  को  अच्छी  किस्म  का  अनाज  उपलब्ध  कराने  की  स्थिति

 में  नहीं  है  इसके  विपरित  केवल  सड़ा  हुआ  अनाज  ही  भारठीय  खाद्य  निगम  के  जरिए  वितरित

 जाता
 हा  खाद्य  और  नागरिक  पति  मंत्री  जी  को  इस  मामले  में  रुचि  लेक्रर  भारतीय

 खाद्य
 व

 मम प्र  की  व्यवस्था  को  ठीक  करना  चाहिए  ।  मैं  सरकार  से  भी  निवेदन  करू  गा  कि  खरीददारी

 करने  के  तुरन्त  बाद  ही  उसे  अनाज  का  वितरण  शुरू  कर  देना  चाहिए  ।  जैसी  कि  आंध्र

 प्रदेश
 |  सरकार  ने  इच्छा  व्यक्त  की  सरकार  को  राज-ें  के  नागरिक  पति  विभागों  को  अपनी

 तरफ
 है

 नाज  खरीदने  की  शक्ति  प्रदान  करनी  चाहिए  ।  मैं  केन्द्रीय  संरकार  से  आंध्र  प्रदेश  सरकार

 के  इस  नि

 :

 दन  को  मान  लेने  का  निवेदन  करता  हूं  कि  राज्य  के  नागरिक  पूति  विभाग  को  अधिक

 भय

 प्रदान  करके  अनाज  खरीदने  की  अनुमति  दी  जाये  ।
 ्ः

 इस  मौके  पर  केन्द्र  स ेयह  निवेदन  करूगा  कि  वह  देश  की  विभिन्न
 चदियों

 पर
 ज

 हक
 के  निर्माण  कार्य  को  शुरू  करे  ।  इससे  हमारे  खाद्य  उत्पादन  को  बढ़ाने  में  काफी

 नेंगी  ।

 सीमा  की  सजा  मेत्र

 रिक्त  यह  मद्रास  के  को  पेयजल  भ॑ |  ं  कल  उपलब्ध  गम

 करने  बल्कि  इसके  निर्माण  की  भी  जिम्नेदारी  लेने  के  लिए  मैं  केन्द्र  स ेनिवेदन  करू  गा  ।

 तेलुगू  में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।

 249
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 मैं  केन्द्र  सरकार  से  सूखे  से  पीड़ित  क्षेत्रों  को  विशेष  निधि  कराने  के  लिए  भी
 निवेदन  करता  हुं  ।  रायलसीमा  एक  सुखाग्रस्त  क्षेत्र  ह ैऔर  वहां  किसानों  की  भी

 कह

 बहुत  ही  खराब

 इस  क्षेत्र  में  वर्षा  आमतौर  पर  बहुत  कम  होती  यह  थोड़ा-सा  जल  भी  बेकार  जा  रहा  है
 क्योंकि  इसका  भण्डारण  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  बांध  इत्यादि  का  निर्माण  तुरन्त  कराने  की  जरूरत

 यह  करने  से  इस  क्षेत्र  के  कुओं  के  जल  स्तर  को  ऊपर  उठाया  जा  सकेगा  ।  रा

 किसानों  को  अपने  नलकूप  चलाने  में  बहुत  ही  कठिनाई  आ  रही  है

 दस

 की  कीमत  बहुत  अधिक  बढ़  गयी  है  ।  तेल  की  दरों  में  वृद्धि  होने  से  किसानों  के  लिए
 बहुत  ही

 महंगी  तथा  अलाभदायक  हो  गयी  मैं  केन्द्र  सरकार  में  डीजल  तेल  जो  राज्य

 ।

 रों

 द्वारा  किसानों  को  दिया  जाता  राज  सहायता  देने  का  आग्रह  करता  हूं  ।

 रायलसीमा  का  भूमि  जल  बहुत  तेजी  के  साथ  सुखता  जा  रहा  जल  स्तर  दिन-प्रा

 घटता  जा  रहा  विशेषज्ञों  का  कहना  है  कि  अगर  वहां  अन्य  जल  संसाधन  उपलब्ध  नहीं  करा
 ग

 तो  संपूर्ण  रायलसीमा  क्षेत्र  4  या  5  वर्ष  के  समय  में  रेगिस्तान  बन  जायेगा  ।  अगर  केन्द्रीय  सरकਂ
 सभी  बड़ी  तथा  मध्यम  स्तर  की  सिंचाई  परियोजनाओं  के  निर्माण  में  सहायता  जैसा  कि

 प्रदेश  सरकार  ने  प्रस्वाव  किया  तो  यह  गम्भीर  समस्या  समाप्त  हो  जायेगी  |  इसके

 इससे  कृषि  उत्पादन  में  बहुत  ही  वृद्धि  होगी  |  राज्य  से  सूखे  की  स्थिति  भी  समाप्त  हो  जायेगा

 इस  वर्ष  आंध्र  प्रदेश  सूखे  एवं  समुद्री  तूफानों  दोनों  ही  से  प्रभावित  हुआ  लाखों  लोग  अपन

 जीविका  की  खोज  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  से  शहरी  क्षेत्रों  में  प्रवास  कर  रहे  मैं  सरकार  से  सूखे

 प्रचंडता  के  अनुरूप  बड़े  स्तर  पर  लोगों  को  बचाने  के  लिए  सहायता  देने  का  निवेदन  करता  हूं  ।

 रेल  लाइन  वाया  रोयाछोटी  का  सर्वेक्षण  कराने  के  लिए  भावश्यक  धन  की  व्यवस्था  की  जाये  ।

 मैं  इस  अवसर  पर  सरकार  से  पेयजल  की  सुविधायें  तथा  इस  मन्तव्य  के
 लिए  अधिक

 नलकप  लगाने  के  लिए  अधिक  धनराशि  का  नियतन  करने  के  लिए  निवेदन  करता  हूं  ।

 बोलने  का  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  मैं  आपका  बहुत-बहुत  आभारी  हूं
 ;  और  इसी

 के
 साथ  मैं  अपना  भारण  समाप्त  करता  हूं  ।

 ः  ः

 कर ः  में

 श्री  डालचन्द्र  जन  :  सभापति  अनुदानों  की  भुपूरक  मांगें  जो  सदन  में
 पेश  की  गई  उसका  समर्थन  करता  हूँ  बुन्देलखंड  मैं  कुछ  महत्वपूर्ण  बातों  की  ्त  आपका  ध्यान
 आकर्षित  करना  हमारे  मध्य  प्रदेश  में  बुन्देलखंड  का  इलाका  बहुत  पिछ

 ड़ा  हुआ  है  ।  अगर
 देश  के  अन्य  हिस्सों  से  इसका  मुकाबला  करें  तो  हमारा  इलाका  सबसे  ज्यादा  पिछड़ा  हुआ
 कहलाय्रेगा  ।  यहां  पर  सिन्नाई  के  बहुत  कम  साधन  हैं  और  रेलवे  का  भी  है  ।  यह  ठीक  उस
 समान  है  जैसे  गधे  के  सिर  से  सींग

 हमारी  वन्देलखंड  की  सिंचाई  योजनायें  जैसे  पंचमनगर
 हल

 ही

 बुत  मांगता

 कपर  3

 ही  कैन  नहीं  औौजना
 ते  नेंदा  योजना

 को

 काश

 गर  सम्माल

 आपकी  बहुत  आभारी  पन्‍्सा  जिले  में  हमारे  देश  की  रमखीरिया  डायमंड  खदान  जो  यह  भी
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 हे  कर

 बंद  पड़ी  है  ।  जिससे  वह  के  हजारों  मजदूर  बेकार  हो  गए  हैं  और  अपनी  रोजी  रोटी  के  लिए

 मोहताज  हो  गए  हैं  ।  जाता
 चाल सिर्फ  कागजी  प

 हैं  या  कुआं  खोदते  हैं  तो  उसमें  उनको  हीरा  प्रा  । तो  मैं  चाहूंगा  कि  इस  मामले  पर  फिर

 से  विचार  किया  जाए  और  वहां  की  हीरा  खदान  तुर॒न्त  चालू  की

 कर  लिए  एक  रेलवे  से  सिगरौली  द  तरपुर  पन्‍ना और

 रीवा  दी  औ॥जौर  एक  दूसरी  छतरपुर  से  दमोह  वाया  वकसावना  बना  दी  जाए  तो  उस  क्षेत्र

 की  काफी  उ  हो  सकती  है  से  ही  लिए  मैं  इसकी  बात

 कर  रहा  तपुर  से  सिंगरौली  लाइन  र्वे  ह३

 हंस  यह  बावखक

 ज  उसके  बनाने
 की

 अत्यन्त _

 आवश्यकता  है
 हि

 अगर  हमें  उस  सारे  इलाके  को  ऊपर  उठाना  है  तो  बहुत
 आवश्यक  है  कि  वहां

 रेल  _

 त्  से  वायुद्त  सेवा  जो  शुरू  की  है  उत्त  सेवा  से  हरएक  र
 पभाग

 को  जोड़ा  जाना

 तो  सुझाव  है  कि  अगर  जिले  भी  जोड़े  जा  सकते  हों  तो  उससे  हमारे  देश  की  उन्नति

 गेगद  तन
 मिलता  और  जो  हमारे  देश  की  इक्क्रीसवीं  सदी  में  ले  जाते  की  कल्पना  है  उसके

 ने  में  भी  सहायता  मिलती  ।

 पछड़ा  हुआ  सागर  जिले  में  सुपर  राक

 एक  आदमी  को  लाइसेंस  भी  मिला  था  ।  लेकिन  उसने इतायत  में  मिलता  है  ।  उसके  लिए

 शुरू  नहीं  किया  तो  उसका  लाइसेंस  कैसिल  कर  दिया  गया  |  जब  दूसरी  पार्टी  ने  उसके

 ;  मांगा  तो  उसको  नहीं  दिया  गया  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  कि  इसमें  क्‍या  पालिसी
 इसेंस  दिया  जाता  है  और  फिर  दूसरे  को  उसके  लिए  मना  कर  दिया  जाता  है  ?

 पु  की  पालिसी  है  कि  प्रत्येक  जिले  में  एक  बड़ा  या  मध्यम  उद्योग  होना  चाहिए  ।  हमारे
 ढ  के  पांच  जिले  छतरतुर  और  टीकपगढ़  ।  इन  जिलों  में  एक  भी

 भी  तक  स्थापित  नहीं  हुआ  है  ।  तो  मैं  चाहुंगा  कि  माननीय
 वित्त  मंत्रों

 जी  इसके  लिए
 प्  दि  झ्  wie  लर  ५  हि

 अलग  से
 साधन  देकर  इन  जिलों  में  उद्योगों  की  स्थापना  करने  की  व्यवस्था  करेंगे  ।

 सांसदगण  जब  कभी  भी  मंत्री  को  पत्र  लिखते

 71,  हम  उस  पर  विचार  कर
 रहे

 |
 खंब

 i

 किसी  संसद  सदस्य  को
 नहीं  मिल

 मिल

 दाद

 मैं  एक  छोटी-सी  बात
 गांव  में  एक  कवि  सम्मेलन  हु  aT

 ः

 न्‍द  डागा  :  हम  जो  पत्र  लिखते  हैं

 मी

 मिला  ।  धन्यवाद  ।  यह  कहां  लिखते  हैं  कि  हम्न

 श्रो  डाल चन्द्र  जेन  :
 ड

 जी  को  बहुत  धन्यवाद  ।

 तो  मैं  गांव  में  हुए  कवि  सम्मेलन  की  बात  कर  रहा  कविता  नहीं
 एक  छोटा-सा  चुटकला  है  ।  उस  कवि  सम्मेलन  में  एक  भूतपूर्व  मालगुजार  उसके  अध्यक्ष  थे  |  कवि

 महोदय  ने  कविता  शुरू  करने  के  पहले  कहा  कि  ये  गांव  की  नाक  यह  सुनकर  वह  भूतपूर्व
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 प्््पयययायया  पयायपय+  पाप
 की  ।  लेकिन  बाद  में

 के  घेर  पर

 हर  पह

 मालगरुजार  से

 था  ।  कुछ  देर

 हु आह  भर  कहा  था  ।  इस

 कहा  था  ?

 दि  ए  आप  खुश

 उसी  समय  एक  छिनकी  हुई  ।

 उन्होंने  बढ़े  आदर  से  बेठाया  और

 कहा  कि  आपने  कुछ  कहा  था  ?  तो  मालग्रुजार  साहब  ने  कहा  कि  साह

 बाद  फिर  उन्होंने  याद  दिलाया  कि  आपने  कहा  था  तो  जवाब  दिया  कि

 तरह  बहुत  देर  हो  जब  शाम  हो  गई  तो  कवि  महोदय  ने  फिर  पूछा  कि  आप'ः

 बोले  कहा  दो  शब्द  आपने  कह  दिए  हम  खुश  हो  दो  शब्द  हमने  कह

 हो  गए  इसलिए  लेने  देने  का  प्रश्न  कहां  है

 तो  मै  प्राथना  करना  चाहता  हूं  आपके  माध्यम  से  माननाय  मत्रो  जो  से
 कि  रु

 बात  पर

 विचार  करें  उसका  कार्यान्वयन  भी  करायें  तथा  संसद  सदस्यों  के  पत्रों  के  उत्तर  भी

 ह

 मती  प्रभावती  गुप्त  :  मातनीय  सभापतति  माननीय

 ने  इस  सदन  के  समक्ष  जो  अनुदानों  की  पूरक  मांगें  पेश  की  हैं  भौर  अभी  यहां  पर

 वह  बहुत  उत्साहवर्धक  हैं  ।  गत  वर्ष  जो  बजट  पेश  था  उसके  बाद  हमारी

 बड़ा  सुधार  आया  है  भोर  मुद्रास्फीति  भी  काफी  घटी  प्रतिशत  से  घटकर

 ।

 प्रा

 आ  गई  यह  बड़ी  उत्साहवर्धक  बात  है  जिसका  हम  स्वागत  करते  हैं  ।  वित्त  मन्त्री

 टैक्सों  में  जो  कन्सेशन  दिए  गए  थे  उसके  भी  काफी  उत्साहवर्धक  परिणाम  निकले  हैं  तथ्

 की  आर्थिक  अवस्था  में  मजबूती  आई  है  राजस्व  प्राप्तियों  में  भी  बढ़ोत्तरी  हुई
 है  ।  गत

 अपेक्षा  इस  व  प्रत्यक्ष  एवं  अप्रत्यक्ष  दोनों  ही  करों
 में

 अधिक  राजस्व  की  प्रापि
 ॒

 चेतावनी  के  फलस्वरूप  राज्यों  द्वारा  ओवर  ड्राफ्ट  में  कमी  लाने  के  कारण  भी  देश  की
 को  बल  मिला  इस  प्रकार  से  पता  लगता  है  कि  हम  आत्मनिर्भरता  को  प्राप्त  करते  हुਂ
 की  ओर  अग्रसर  हैं  ।  ह

 ८,
 उरी  ट
 5७५

 क्‌ृ  रे

 ब  मैं  कुछ  बातें  अपने  राज्य  के  सम्बन्ध  में  भी  कहना  चाहूंगी  |  घाटे  की
 किसी  भी  राज्य  के  किसी  भी  देश  के  लिए  अच्छी  नहीं

 है

 स्थिरीकरण  के  लिए  और  विकासशील  अर्थव्यवस्था  के  लिए  यह  उचित

 हमारा  बिहार  एक  पिछड़ा  राज्य  है  परन्तु  यह  कहना  अत्युक्ति  नहीं

 की  धरती  शष्य  श्म्रामला  रत्न-गर्भा  एक  तरह  से  उत्तर  बिहार  में  गंगा  नर्द

 न  केवल  अपने  देश  बल्कि  विदेशों  की  धरती  से  भी  अधिक  उपजाऊ  व  शष्य  श्याम

 आज  वहां  की  हालत  कया  है
 ?

 निरन्तर  बाढ़  के  कारण  वहां  की  दशा  बड़ी  दयनीय  है  ।

 पर-कपिटा  इनकम  शायद  नागालैण्ड
 5

 की  स्थिति  भी  अच्छी  हो  रही  आखिर  इसका  कारण  क्‍या  है  ?  उन  कारणों  में  जाने  मे

 व

 |  काफी

 ७ ग  2] शत |  ००
 44

 श्पं  हि  ०  र्ऊ  को ।  पद  ्म् ्रे  5
 8

 ८९) | |
 ये

 की  अर्थंव्यवस्था  बंजर  हो  गई  उत्तर  बिहार  को  स्वावलंबी  बनाने  के  लिए  यह

 भाव

 ण्य

 वहां  पर  एग्रीकल्चर-बेस्ट  इण्डस्ट्रीज  की  स्थापना

 . प्रहनते हैं  और  सबसे  खराब  घरों  में  रहते  हैं इसके कारणों  में  हमें  जाना  होगा  ।

 इसका  एक  कारण  तो  यह  कि  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  से  लेकर  सप्तम  पंचवर्षीय
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 योजना  तक  के  आंकड़ों  से  ज्ञात  होता  है  कि  बिहार  के  लिये  केन्द्र  द्वारा  जो  राशि  आबंटित  की  गई

 वह

 पलक

 राज्यों  की  तुलना  में  कम  है  ।  अतः  मैं  राज्य

 पर  पर

 श्री  पुजारी  से  आग्रह  करूंगी

 कि  बिहार  की
 कि

 नने  वाली  धनराशि
 में  यथासंभव वे  बढ़ोत्तरी  करें

 जिससे

 र

 गे  अर्थ  व्यवस्था  में  सुधार  लाया  जा  सके

 र

 हे

 में  जो  अनुपुरक  मांगें  प्रस्तुत
 हैं

 उनके  सम्बन्ध  में  कई  लोगों  ने

 खाक

 न्‍

 हा  कि  इनका  ओचित्य  नहीं  है  परन्तु  मैं  कहना  चाहती  हूं  कि  इनका  कक

 का

 रह  क्षतिग्रस्त  हैं।आप  नेशनल  हाई-वेयर  पटना  से  गा  होते  हुए  उत्तर

 मोतीहारी  होते  हुए  रक्सोल  जायें  तो  नेशनल  हाईवे  नं०  28

 येंगे  ।  दो-तीन  महीने  पहले  जो  मार्ग  हम  ढ़ाई  घंटे  में  तय  कर  ले

 |  तय  नहीं  कर  पाए  क्‍योंकि  बहुत  बड़  डंप्स  हो  गए  हैं  ।

 ह्य

 बा

 ।  मेरा  आपसे  अनुरोध  होगा  कि  सड़क  और  परिवहन  से  संबंधित  ज

 व
 ते

 चीनी  मिलों  के  बारे  में  कहना  चाहती  हुं  ।  रु०  प्रति

 ड

 की  मिलें  रुपए  बढ़ाया  गया  और  अब  अगले  साल  उसको  गया  और  करने

 चीनी  मिलें  इनमें  से  का  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  गया  और

 ना

 20  चीन

 मिलें  गैर  सरका  रे  क्षेत्र  में  हैं  ।  क्‍या  कारण  है  कि  इतनी  चीनी  मिलों  के  होते  भी

 उत्पादक  एवं
 उस

 क्षेत्र
 के  लोगों  की  हालत  बहुत  दर्दनाक  महाराष्ट्र  में  यही  चीर्न

 उगलती  हैं
 ।  इसका  कारण  यह  है  कि  चीनी  मिलों  से  जो  बाईप्रोडक्ट्स  होता

 उसक

 उद्योग  से  नहीं  जोड़ा  गया  है  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि  जहां  पर  चीनी  मिलें  वहां

 लघ  उद्योगों  का  जाल  बिछाया  जाना  चाहिए  |  किसी  भी  देश  या  राज्य  की  उन्नति

 त

 तक  नह

 पत्ति  एक  शब्द  मैं  रोहतास  उद्योग

 कक

 के  बारे  में

 कप

 द  सबसे  बड़ा  उद्योग  समृह  जो  कि  दो-तीन  साल  से  बन्द  है  ।  यहां  पर

 क्राम  करते  हैं  और  दूसरे  कर्मचारियों  को  मिलाकर  करीब  एक  लाख  लोग
 हे

 खाने  खानें  के  लिए  लालायित  और  परेशान  हैं  |  हमारी  बिहार  सरकार  न

 वित्त  मंत्रालय  को  लिखा  लेकिन वह  पत्र  दबा  हुआ
 मंत्रालय  द्वारा  रोहतास  समूह  को  जो  भी  सहायता  हो  सबे

 पुनः  चालू  हो  सके  ।
 आग्रह  है  कि  वि  सको  प्रदान

 इन  शब्दों  के
 साथ

 है  परका  पोगों  का  शमगीद  तरती  हूँ  और  प
 पृ  गों  का  समर्थन  करती  हूं  और  माननीय  वित्त  मंत्री  महोदय

 को  बधाई  देती  हूं  ।  उन्होंने  राजस्व  में  काफी  वृद्धि  की  जो  उत्साहवर्धेक  जिससे  हमारी

 अर्थव्यवस्था  सुदृढ़  है  ।

 श्री  अब्दुल  रशीद  काबुली  :  जनावे  मैं  सप्लीमेंट्री  डिमाण्ड्स  की
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 मुखालिफत  करने  के

 पा

 खड़ा  हुला  कारण  यह  कि  आपका  विभाग  रिलीफ  से  भी  ताल्लुक
 84-85  में  भयंकर  रूप  से  जम्मू-काश्मीर

 बेस्ड  इस  वजह  से

 1  गया  ।  ्ीणਂ  बहा  से  अततां ह्‌

 हि

 हि
 है  तबा

 में  का  करोड़ों  रुपयों  का

 |  मैं  मुखा  लिफत  कर  रहा  हूं  ।

 |  पंच  पी  योजना  में
 र

 पाप

 सरकार की  जैन्युइन-पीपल्स-रिप्रजेस्टे

 जिनकी  14  प्रतिशत  ही  जम्म-काश्मीर  में  रूलिग  पाव
 बत  लिखा  कि  यदि  आप  वहां  लजिसलेचर  को  कान्‍्फिडेस  में  नहीं  लेंगे

 ०

 तो  एम०
 की

 कमीशन  कਂ
 5

 श्री  जी०  एम०  शाह  की  सरकार  को  बात  करने  का

 (०५

 कार
 नहीं  बनता

 कमीशन  से  बातचीत  क्‍योंकि  हमारे  लेजिसलेचर  76  एल०  एज०
 ७. र  म॒श्त

 ते  में  मैंने  यह  भी  लिखा  था  कि  लोक  सभा  के  छः  मँम्बर  हैं
 सजा

 मचीਂ

 त्रार-पांच  मैम्बर  तो  मुनासिब  यह  होगा  कि  केन्द्रीय  सरकार  इन

 प

 री  और  इनसे  बात  ताकि  सातवी  पंचवर्षीय  योजना  को  बनाते  व

 कह

 ः

 क्त  को  प्रस्तुत  किया  जा  लेकिन  ऐसा  नहीं  हुआ  ।  लेकिन  ऐसा
 नहीं  |

 बड़े  दुःख  के  साथ  कह  रहा  हूं  कि  हमारा  बड़ा  मुल्क  जहां  जम्हुरि

 म्पू  व  काश्मीर  में  नाइनोरिटी  सरकार  से  बात  करके  वहां  की  फ्यूच

 मर

 जलानिग  करते  वह  बहुत  ही  नुकसानदेह  आपको  चाहिए  कि

 जे

 ks

 पैंट  उनसे  आप  बात  करें  ।  इस  वक्‍त  3  मेम्बरान  यहां  पर  कांग्रेस

 पा
 ः

 ०:

 के  हैं  ओर  गुलाम  मोहम्मद  शाह  का  एके  भी  मेम्बर  नहीं  है  १

 |  हू
 पके  माध्यम  से  सरकार  को  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  टूरिज्म

 रे

 जे  सैक्टर

 रा

 प्की  उतनी  ही  अहमियत  जितनी  कि  पंजाब  और  हरियाणा  में  एग्रीकल्चर  सेक्टर
 पको  प्रायरटी  सेक्टर  में  जम्मू  व  काश्मीर  में  लेना  च

 न

 नेकिन  टूरिज्म  के

 न

 सरकार  हमारी  मदद  नहीं  कर  रही  है  ।  हमारे  वहां  पड़े  हुए  हैं  मास्टर  प्लानसोनमर्गं
 ॥

 :

 लिए  और  दूसरे  टूरिस्ट्स  रिजोर्ट्स  के  क्या  सरकार  का  यह
 र  में  टूरिज्म  सेक्टर  को  डेवलप  करती  और  उसके  लिए  खस्‌

 हे

 क्रम

 पहुंचता  और
 मुलाजमत  मिलती  या  कारोबार

 ला  तफायद स  सकटर  की  डवलप  कया  ता  लार

 जवान  बेकार  उनको  टूरिज्म  सेक्टर

 दूसरी  बात  हह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारे  यहां  पानी  का  बड़ा  जखीरा  है  और  काफी

 पानी  जम्मू  व  काश्मीर  के  दरियाओं  में  जाया  जा  रहा  है  ।  तवी  रावी  जेहलुम  में  और

 में  बहुत  सारा  पानी  जाया  जा  रहा  है  और  पानी  का  बहुत  बड़ा  हिस्सा  पाकिस्तान  जा  रहा  है  लेकिन
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 व  काश्मीर  खद  बिजली  के  मामले  इनर्जी  के  मामले  में  बड़ा  पसमान्दा  बड़ा  बैकवर्ड

 है  और  गरीब  है  और  सरकार इ इस  मामले  में  कोई  मदद  नहीं  कर  रही मामले  में  कोई  मदद  नहीं  कर  रही  दुलहस्ती  का  प्रोजेक्ट  .

 :  है  और  सलाल  का प्रोजेक्ट है  और  कई  दूसरे
 प्र  ,  जो  २ सरकार  ने  हाथ

 | उ  से  हमें  बिजली  नहीं  मिल  रह  है  और  चराग  तले  अन्धरे

 री  तैयारकर है  देश  को  बिजली  दे  सकता  है  और  30  हजार  मेगावाट  बि नी
 ल  के  अन्दर  अगर  गवर्नमेंट  चाहे  लेकिन  हमारे  जो  रिसोर्सेज  हैं

 है  और  नतीजा  यह  है  कि  आज  जम्मू  व  काश्मीर  में  ब्लैकआऊट
 |  रही  है  ।  इससे  जम्मू  व  काश्मीर  का  ट्रिज्म  तबाह  हो  गया

 है

 और
 का  है  |  होटल  और  टूरिस्ट  एरियाज  जितने  वहां  अंधेरा  रहता

 रहा  वह  भी  तबाह  हो  गया  है  ।  इ

 हिए  कि  वहां  पर  प्रायरटी  बेसिस  पर  इस  मामले  में  मदद  टूरिज्म

 को
 |  चाहता  हूं  कि  हमारी  बहुत  बड़ी  डिमांड  रही  है  और  अगर  आप  चाहत तने  पर

 टूरिज्म  डक्‍लप  तो  आपको  चाहिए  कि  श्रीनग  को  इन्टरनेशनल

 र॒  पर  कबूल  करें  क्‍योंकि  उसका  जगराफिया  ऐसा  है  कि  उसके  ज

 हे

 [
 मिडिल

 ते  हमारे  तेवरिंग  कन्ट्रीज  अफगानिस्तान  वर्गरह  उनके  साथ  मारा  रावता

 भ
 लाखों  की  संख्या  में  वहां  से  ट्रिस्ट्स  हमारे  यहां  आ  सकते  हैं  जिससे  काश्मीर

 रे

 मु री  डेवलप  कर  सकती  है  ।  इससे  न  सिर्फ  हमारे

 कल

 की  गुरबत
 हमें  फौरन  एक्सचेनन्‍ज  भी  बहत  ज्यादा  मिलेगा  ।  अभी

 जो

 त  ज्यादा  फौरन  एक्सचेन्ज  हमको  मिलंगा  ।

 गत  चाहता  हं  कि  हमार  साथ  बहत  बड़ा  डिस्क्रि

 रथ

 |
 के  लद्दाख  को  आपने  शेडयूल्ड  ट्राइव  एरिया  बना  दिया  हमारी  र

 हम  सरकार  को  कहते  हैं
 कि  डोडा  को  भी  बना  दीजिए  क्‍यों

 र

 राजोारां  और  प्‌  च  को  बाबत  कहते  हैं  टगधार

 करणा  के  बारे  में  कहते  तो  क्यों  तवज्जह  नहीं  दी  जाती  औः

 पका  हक  नहीं  बनता  है  क्‍योंकि  हम  उसके  रिप्र  जेन्टेटि

 ४,  नं  ||  जज  को  भी  उडी  बारामूला  के  जो

 ड़  स्ट्रिक्ट  को  भी  दीजिए  ।  ये  इलाके  बहुत  बेकवर्ड
 हैं

 लेकिन  ञआ गे
 इस

 हे

 अ

 आप  डिस्क्रिमिनेशन  करते  हैं  और  यह  नहीं  लगता  है  ae
 पको  चाहिए

 |  राय  को  कबूल  कर

 बैंकि
 ए  का

 जो  मामला  वित्त  मंत्री  जी  यहां  मौजद  उसके
 ही  मं  यह

 सारे
 चाहता

 हूं  कि  उनसे

 हमारी  यह  एक्सवलटेशन  थी  के  हम

 एक्सपेक्टेशन  थी  कि

 हमारे  यहां

 के
 जो  आार्टीसन

 !  आर्टसन  जो  कारपेट  बुनते  हैं
 और  पेपर  मेसी  और  व्‌  ड-काविंग और  हैंडीक्राफ्ट  का  काम  करते  जिसका  मार्कट  सारे  वल्ड  में

 :
 उनको  मदद  मिलेगी  ॥  सारे  संसार  में  उसकी  डिमाण्ड  है|  मैं  श्रीनगर  पालियामेंटरी  कांस्टीच्युएंसी

 को रिप्रंजेन्ट करता हूं और मेरा यह कहना है कि अगर पूरी स्टेट में सबसे ज्यादा तादाद में आर्टिजंस कहीं हैं तो वे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में हैं । मंत्री जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 253
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 बैंक  वाले  इन  लोगों  के  साथ  वड़ी  नाइंसाफी  और  इन्जस्टिश  करते  आर्धिजंस  गरीब  लोग  हैं
 गर  वेकवर्ड  कम्युनिटी  के  लोग  हैं  !  अगर  इन  गरीब  लोगों  बेकवर्ड  कम्युनिटी  के  लोगों  को

 पैसा  मिलेगा
 तो

 ये  ज्यादा  कारोबार  करेंगे  जिससे  मुल्क  की  तरक्की  होगी  और  बेरोजगारी  भी  कम

 होगी  ।
 इससे  पूरे  मु

 मुल्क  व का
 भला  हैं

 ता  होगा  ।  जो  छोटी-छोटी  कारीगरी  के  काम  हैं  उनको  डवलप

 करने  के  लिए  आपके  सेशनेः नेलाइज्ड बैंकों
 को  इन  छोटे  लोगों  को  पैसे  की  पूरी  मदद  देनी  चाहिए  ।

 जम्मू  कण्मीर  में  न

 दिया

 के

 न

 भी नेशनला
 इज्ड  बैक  वे  वहां  पर  बडा  डिस्क्रिमिनेशन  करते  हैं  ।

 उन्हीं  लोगों  को  पैसा  दिया  जाता  है
 जो  बड़े-बड़े  होटल  बना  रहे  हैं  ।  जो  छोटी-छोटी  इंडस्ट्रीज

 हैण्डी  क्राफ्ट  के  काम  उ  |  भी  मदद  दइन  बैकों  को  करनी  चाहिए  ।  उकी  तरफ  मैं  आपकी

 तवज्जोह  दिलाना  चाहता

 gn  मैंउम प्मीद  करता  हुं  कि  सरकार  जम्मू  कश्मीर  की  बेकबईतेस  को  दूर  करने  के

 की  गरीबी  को  दूर  करने  के  वहां  टूरिज्म  इलेक्ट्रिसिटी  इंडस्ट्रीज  और  डहैण्दीकफ्टूस  को

 डवलप  करने  के  लिए  काम  करंगी  ।

 । बन  मी  मा  6 £2  हट  Sead  ५)  LO CAO  PG  YEOAMUAS  A]
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 परनिय  एीए<-त20र  पे
 reid

 ९र्ड  an PL QU SSH EI.  bw

 रा

 कि  ८.  Le

 (२2०02:  ०६-2५  >#  322०० हा

 Sih

 Se hel A
 sige

 9५.०)  2०.0

 न  (22%. ४)

 रा

 (३९2  7  22.20).  2  कल  -  edt

 ण्  सा  हा  222०

 आप  शक  किदी मन
 करता  हूं  और

 ति
 बिता

 नियंत्रण  हो
 सके  उतना  नियंत्रण  किया

 दूसरे  उन्होंने  जो  टैक्स  कंसेशन  दिये  हैं  उनके  कारण  राजस्व  घाटे  लि  वट  आई

 यह  भी  बजट  की  सफलता  की  एक  निशानी  साथ  ही  साथ  अगर  मेरे  आंकड़े  सही

 :

 तो  मैं  कह
 सकता  हूं  कि  पिछले  वर्ष  इतनी  अवधि  के  अन्दर  डाइरेक्ट  टेक्सेज  से  15  सौ  करोड़  रुपये

 इस  वर्ष  इसी  अवधि  के  अंदर  2  हजार  करोड़  रुपये  वसूल  हुए  हैं  ।  उसी  तरह  से  क

 यह  भी  बजट  की  सफलता  की  एक  निशानी  भावों  में  भी  नियंत्रण

 हि

 की  कोशिश  की  गई

 है  ।  किसी  भी  डवलपिंग  इकोनोमी  में  इन्फलेशन  को  कंट्रोल  किया  जा  सकता  रोका  तो  नह

 सकता  इस  दिशा  में  भी  वित्त  मंत्री  जी  ने  ईमानदारी  से  प्रयास  किया  है  इसके  लिए  मैं  उन

 बधाई  देना  चाहता  हूं  ।

 साथ  ही  साथ  बजट  प्रस्तुत  करते  समय  उन्होंने  यह  वायदा  है

 कि  बाई

 था  कि  एन्‍्टी  पावर्टी

 प्रोग्राम  को  वे  ज्यादा  से  ज्यादा  पैसा  देंगे  ।  इसका  भी  उन्होंने  सबूत  दिया  है  कि  आई०  आर०  डी०
 पी०  और  एन०  आर०  ई०  पी»  प्रोग्राम्स  के  लिए  उन्होंने

 9000  कशोड़  हे है  ।  इससे

 हमारे  देश  में  जो  लेण्डलेस  म

 हमारे  देश  में  जो
 लेण्डलेस  मजदूर  हैं  और  अशिक्षित

 मौर  अशिक्षि  बेरोजगार  हू

 अर्शि

 प्ोग्राम्स के  लिए  पैसे  को  और  बढ़ाया  जाए
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 हां  पर
 सभी राज्यो ंके  ससद्‌

 सदस्यों

 ने
 एक  मांग  रखी  है  कि

 ध  चुरल  के  लेमिटीज

 ज॑से  कि
 बाढ़  और  सूखा

 उनके  लिए  जो  आपने  मदद  दी  है  वह  नाकाफी है  ।  इर

 हा  देना  चाहंगा  कि  इनके  बारे  में  एक  लोंग  टर्म  पालिसी  बनाई
 जाए कैलेमिटीज  का  मुकाबला  किया  जा  सके  ।

 बढ़  रहा  है  रू

 पढ़  कर  926  करोड़  रुपये  और  1980-84  में  फिर  बढ़  कर  1561  करोड़  रुपये  हो  गई  |  इस

 ..  प्रकार  औसत  हानि  साढ़े  तीन  ग्रुना  बढ़  गई  ।  इसमें  मेरा  सुझाव  है  कि  जो  वारिस  का  पानी  आता

 उसका  ज्यादा  से  ज्यादा  उपयोग  किया
 ह

 हमारे  देश  की  जो  नदियां  हैं  इनमें  कुल  144  करोड़  एकड़  फूट  पानी  प्रतिवर्ष  बहता
 से  80  प्रतिशत  पानी  सिर्फ  मानसून  के  4  महीनों  में  बहता  है  और  वह  असंतुलनला  कर  बाढ़

 हम  अब  तक  केवल  54  करोड़  एकड़  फट  पानी  का  प्रयोग  कर  पाते  हैं  और  केवल

 करोड़  एकड़  फूट  पानी  के  संचय  की  क्षमता  का  सृजन  कर  पाए  हैं  ।  शेष  सारा  पानी  वर्षा  की

 के  अनुसार  बाढ़  लाने  के  लिए  स्वतंत्र  रहता  ऐसी  कोशिश  की  जानी  चाहिए  कि  छोटी

 है ह  न  ्  थ  yas  ञ  5
 हमारे  सारे  प्रयत्नों  के  बावजूद  बाढ़  का  प्रकोप  और  विनाश  बढ़ता  ही  जा  रहा  इसके

 तें  जिम्मेदार  मेरा  सुझाव  है  कि  छठी  योजना  में  इसके  लिए  1045  करोड़
 रुपये

 जबकि  बाढ़  नियंत्रण  पर  कार्यकारी  दल  ने  1593  करोड़  रुपये  की  अनुशंसा  की  थी  ।

 योर  है  कि  जो  पैसा  बजट  में  दिया  गया  था  बाढ़  की  रोकथाम  के  लिए

 गया  है  ।  मैं  अपील  करूंगा  कि  इस  पैसे  को  और  बढ़ाया  जाए  और  इसक  पूरा

 *

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  कार्यकारी  दल  ने  3149  करोड़  रुपये  की राशि

 _  है  ।  वर्तमान  प्रवृत्ति  के  अनुसार  इसमें  कितनी  कटौती  की  गई  यह  मालूम  नहीं ु
 झता  हूं  कि  नेचुरल  केलामिटीज  को  मुकाबला  करने  के  लिए  ज्यादा  से  ज्यादा  पैसे  का  प्रावधान

 गया  होगा  ।

 दर  मण

 ह

 और  खाद  के  मामले  में  लोक  सभा  क्षेत्र  गुना  की  समस्या  की  ओर  मैं
 सरकार  का

 दिलाना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  वहां  पर  खाद  के  कारखाने  में  हू  और

 एलबम  पा

 के  लोगों  १
 खा  है

 हा
 बाहर

 ऊँ  लोग  वहा  धर  र  हदाबान  करवा  डे

 लोग  वहां  पर  रजिस्ट्रेश
 वा

 लेते  हैं  और  एंप्लायमेंट  पा  जाते

 जब  उद्योग  दिया  जाता  है  तो  इस  मंशा  से  दिया  जाता  है

 किलेगा  ।  ।  वहां  पर  ऐसा  नहीं  हो  रहा  है  इसलिए  सरकार  को  इस कि  स्थानीय  लोगों  को  रोजपारਂ को  रोज  गार

 ओर  ध्यान  देना  चाहिए  ।
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 (San,  आन  nea

 बेक्स
 के  काम

 मे
 काकी

 खुवार  हुआ  गैर  शिकायतें  काफी  कम  हुई  इसके  बारे  में

 माननीय
 रा

 गी  को  बधाई  देना  च बाहता हूं  ।  कांस्टीट्वेंसी में
 wet

 आकर  लोन्स
 दिए

 देश  में
 कई  जगह  पर  वे  लोन  बांटते  रहे  हैं  और  वे  जहां  भी  जाते  हैं

 व

 हां  पर
 बेक  तेजी  से

 का

 at

 पते wre  कार्य  करने  लग  जाते  हैं  और  लोगों  को  फायदा  होता  है  |  मैं  उनसे  अनुरोध  करूंगा

 ज्यादा  जयहों  पर  जाएं  ताकि  बंक  का  पैसा  सही  लोगों  को  मिल  सके  ।  आपने  मे

 समय  इसके  लिए  मैं  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  ।

 श्री  ज्ञांति  धारीवाल  :  माननीय  सभापति  सदन  में  प्रस्तुत
 स

 डिमांड्स  का  मैं  समर्थन  करता  हूं  और  समर्थन  के  साथ-साथ  वित्त  मंत्री  जी  से  कुछ

 ः

 ह

 चाहता  हं  ।  हर  बार  पालियामेंट  में  कोई  न  कोई  बो्ड  और  प्राधिकरण  पर  बिल  आ

 है  ।  एक  तरफ  तो  हम  कहते  हैं  कि  प्रशासनिक  खर्च  कम  किया  जाए  और  दूसरी  तरफ  इस
 से  प्रशासनिक  खर्च  बढ़ा  रहे  सरकार  स्वयं  इसको  बढ़ा  रही  है  ।  इस  फिजूलखर्ची  को

 ः

 जाना  चाहिए  |  सरकार  कहती  है  कि  फिजूलखर्ची  रोकने  के  लिए  पैट्रोल  और  ओवरट

 ः

 हे

 किया  लेकिन  मेरा  सुझाव  है  कि  इस  पर  प्रतिबंध  लगाया  जाना  चाहिए  कि  इस

 प्राधिकरण  और  बोड्  स्थापित  न  हों  ।  फिजलखर्ची  को  रोकने  के  लिए  सरकार  को  तेजी  से  क

 उठाने  चाहिए  और  इसको  रोकना  चाहिए  ।  घाटे  की  अर्थव्यवस्था  को  सीमित  रखने  का

 करना  चाहिए  ।  माननीय  वित्त  मंत्री  ज॑  अपने  बजट  भाषण  में  जो  बात  कही  थी  कि

 रिसीट्स  को  बढ़ाया  इसको  बढ़ाने  की  आवश्यकता  है  ।  इसके  लिए  आवश्यक  है  है च
 पंक्तपोर्ट  में  2000  करोड़  रुपये  का  घाटा  इंपोट्स  लिबरलाइज  कर  दिया  गया

 ;

 .
 एक्सपोर्ट  नहीं  बढ़  पा  रहा  है  ।  सरकार  को  एक्सपोर्ट  बढ़ाने  के  लिए  तेजी  से  काम  करन  च्

 नान  रेजीडेंट्स  को  जो  सुविधाएं  दी  हैं  व ेकाफी  कम  भगर  किसी  भी  तरह
 से

 फारे  न  सर्चेज

 आज  देश

 ने  देश  में  आता  है  तो  इससे  बहुत  बड़ा  फायदा  हमें  मिलिगा  |  इसलिए  इस  ओर  भी  ध्यान  दिया

 ः  5

 हे

 ः  ु  ु
 ः

 CATT  नान-प्लान  का  काफी  बड़ा  हिस्सा  सबसिडी  के  रूप  में  चला  जाता  चाहे

 ःः
 ताइ ः  में  हो

 चाहे  फड  में  सबसिडी  में  काफी  खच्े  हो  जाता  इसका  कोई  हल  निकाला  जाना
 ््््ि  रे

 प

 ...  सच

 पर

 ताकि  सबसिडी  कम  की  जा  सके  ।  इन्डस्ट्रीज  लाइसेंस  पालिसी  को  लिबरलाइज  करने  के

 है

 इस्ट्रियल  ग्रोथ  नहीं  बढ़  पाई  इस  ओर  भी  सरकार  को  ध्यान  देना  चाहिए
 ध

 ः

 ...  बैंकों  के  लोन  के  बारे  में  कई  माननीय  सदस्यों  ने  चर्चा  की  सेल्फ  एंप्लायमेंट  स्क्रीम में

 बहुत  गड़बड़ी  है  ।  डी०आई०सी०  लेवल  पर  जो  टास्कफोस्स  कमेटी  बनी  हुई  है  उसमें  सही  चयन  ..|
 होता  ।  एक  दिन  में  दो  सौ  आदमियों  का  इंटरव्यू  डी०  आई०  सी०  में  बंठकर  टास्क  फोर्स  कमेटी

 लेती  इससे  आप  समझ  सकते  हैं  कि  वे  वाजिब  आदमियों  का  चुनाव  करते  होंगे  या  नहीं  करते

 होंगे  ।  इसके  सिस्टम  को  चेंज  करना  पड़ेगा  ।  इसके  बावजद  जो  लोग  सैलफ  एंप्लायमेंट  स्कीम  के

 होंगे तहत  चुने  जाते  हैं  उनको  पचासों  चक्‍कर  लगाने  पड़ते
 हैं

 ।  कोटा  में  60  बैंक  हैं  और  उनको  कहा

 ः

 कि

 के  60  बैंकों  से  नो-डयूज़  सर्टिफिकेट  वह  किस  प्रकार  से  ला  सकता  सलिए

 आदर  गए

 प

 न

 शंस  में  काफी  सुधार  की  आवश्यकता  इस  भोर  ज्यादा  से  ज्यादा  प्रयत्न  करना

 अधिकारियों  के खिलाफ  आम  आदमी  द्वारा  जहां  पर  भी  शिकायत  की  जाती  है

 उस  पर  ज्यादा गौर
 करना  तभी  जाकर  बैंक्स

 में
 सुधार  होगा  और वाजिब  का

 का

 लोन  मिलेगा  ।  एन०  आर०  ई०  पी०  और  आई० ई०  पी०  और  आई०  आर०  डी०  पी०  के  बारे  में  मेरा  क
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 काम  के  बदल  अनाज  योजना  को  दोबारा  से  शुरू  किया  जाना  ताकि  जो

 पक्के  काम  में  हैं  वे  हो  जिससे  परिसंपत्ति  का  निर्माण  हो  जहरी  चीजों  के  मूल्यों  में

 जो  वृद्धि  आज  होती  उ  उसको  रोक  त्न  वों  में  तीन
 चीजों

 की  सबसे  ज्यादा  आवश्यकता  होती  वे  हैं  पीने  का  पानी  और  बिजली  ।  ८

 मुख  उन  तीनों  चीजों  की  ओर  अवद्य  मोड़ना  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  38  सालों  के

 बाद  भी  तहसील  हैडक्वाटर  के  गांव  ऐसे  हैं  जहां  पीने  का  पानी  ओऔ

 व्यवस्था  नहीं  हो  षाई  इस  प्रकार  सरकार  का  पं्ता  उन  पर  ज्यादा  खचं  किया  जाना

 चाहिए  ।  राजस्थान  में  तीन-चार  वर्षों  से  लगातार  अकाल  पड़  रहा  राजस्थान  में  27  जिलों

 में  से  24  में  अकाल  पड़ा  हुआ  है  |  जो  पैसा  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  दिया

 जाता  वह  बहुत  कम  उसको  बढ़ाया  जाना  मेटीरियल  भारत  सरकार  की

 जो  वर्तमान  व्यवस्था  उसमें  कम  होता  पक्के  काम  हाथ  में  नहीं  लिए  जा  सकते

 जिससे  परिसम्पत्ति  का  निर्माण  नहीं  हो  सकता  ।  इस  प्रकार  के  कार्यों  में  प्राप्त  कुल  राशि  में

 रियल  कम्पोनेन्ट  का  अंश  केवल  पच्चीस  परसेंट  होता  है  जबकि  स्थायी  कामों  में  पचास  परसेंट  की

 आवश्यकता  होती  मेटो  रियल  केन्द्रीय  सहायता  में  अधिक  सीमा  तक  उपलब्ध  होना

 चाहिए  ताकि  स्थायी  और  राहत  का  शुरू  किए  जा  आठवें  वित्त  भायोग  द्वारा  राहत  कार्यों

 हेतु  सभी  राज्यों  के लिए  माजिन  मनी  की  सीमा  तय  की  हुई  इसका  प्रावधान  राज्य  के  बजट

 में  प्रतिवर्ष  होता  माजिनल  मनी  की  सीमा  तक  केन्द्रीय  सरकार  से  कोई  सहायता  प्राप्त  नहीं

 होती

 ।

 ग़्नल  मनी  से  ऊपर  जो  भी  अकाल  राहत  के  लिए  राशि  चाहिए  उसमें  राज्य  की

 वाधिः

 ।

 ना  हेतु  पांच  परसेंट  तक  जो  भी  सहायता  प्राप्त  होती  उसे  एडवांस  प्लान  असिस्‍्टेंस

 के  रूप
 में

 गिना  जाता  है  और  उस  सीमा  तक  राज्य  की  उस  वर्ष  की  वाधिक  योजना  बढ़ी  हुई  मानी

 जाती  इसका  समायोजन  अगले  पांच  वर्षों  में  क्रिया  जाता  पांच  परसेंट  से  अधिक  दी

 जाने
 वाली

 राशि  का  पचास  परसेंट  भारत  सरकार  द्वारा  अनुदान  के  रूप  में  दिया  जाता  आठवें

 वित्त  आय  सिफारिश  की  है  कि  केन्द्र  सरकार  अकाल  सहायता  दे  सकती  है  अर्थात्‌  केंद्र  सरकार

 पचास  प  ऋण  को  भी  अनुदान  के  रूप  में  उपलब्ध  करा  सकती  ऐसी  सहायता  को  अग्रिम

 सहायता  के  रूप  में  नहीं  गिना  जाना  चाहिए  ।  सातवें  वित्त  आयोग  ने  भी  इसी  प्रकार  सिफारिश  की

 थी  ।  केन्द्र  सरकार  ने  उमे  माना  राजस्थान  की  भयंकर  अकाल  की  स्थिति  को  देखते  हुए  केंद्र

 सरकार  उः  दा  राशि  दे  तथा  सारी  सहायता  को  अनुदान  के  रूप  में  दे  तथा  देश  की  अपनी  ही  तरह
 की  एक  ही  शानदार  योजना  कनालਂ  का  पूरा  व्यय  केन्द्र  सरकार  उठ  नाल

 के  द्वारा  मसस्थलीय  जमीनों  पर  सिचाई  होगी  ।  अगर  इस  कंनाल  को  जल्दी  से  जल्दी  और

 तरह  से  बनाकर  केन्द्र  सरकार  पूरा  खर्चा  उठाकर  इसको  बनाती  है  तो  अकाल  से  राजस्थ

 पीछा  छुड़ा  सकती  इन  पूरक
 मांगों  का  समर्थन  करते  हुए  वित्त  मंत्री  जी  से

 करना  चाहता  हूं  कि  अकाल  की  स्थिति
 को

 देख  करके  राजस्थान  को  ज्यादा  पैसा  दिया
 चाहिए  ।

 ]

 *श्री  पीो०  अप्पालानरसिह  )  :  सभापति  गत  दो  दिन  में  अनुपू रक
 मांगों  की  चर्चा  के  दौरान  बहुत  सी  बातें  पहले  ही  कह  दी  गयी  मैं  अयने  आपको  केवल

 तेलुगु  में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 सीमित  रखूंगा  ।  अब  सरकार  1824  करोड़  रुपये की  और  राशि  की  स्वीकृति
 क्ष  आयी  इसको  मिलाकर  कुल  घाटा  3500  करो

 गे
 मिलाकर  कुल  घाटा  3500  करोड़  रुपये  हो  जायेगा  ।

 परिणामस्वरूप  मुद्रास्फीति  होगी  तथा  सभी  वस्तुओं  की  कीमतें  बहुत
 बजा

 ज्  एएंगी गी  ।
 सरकार  ने  कभी  भी  नीति  संबंधी  निर्णय  लेते  समय  अथवा  कार्यक्रम  बनाते  समय  अपनी  दूरद्शिता
 का  प्रदर्शन  नहीं  किया  जिसके  फलस्वरूप  देश  को  समय-समय  पर  बहुत  ऋडिताओयों  का

 प्‌

 करना  पड़ा  यह  बात  मैं  इस  सभा  के  सामने  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  ।

 ae

 विः

 लिए  देश  को  अपनी  कृषि  और  उद्योगों  का  विक्रास  करना  होगा  ।  परंतु  दुर्भाग्य  से  कृषि
 /

 कोई  विशेष  विकास  नहीं  हुआ  है  ।  औद्योगिक  क्षेत्र  का  विकास  भी  असंतोषजनक  सः
 औद्योगिक  क्षेत्र  में  जान  फूंकने  के  लिए  कभी  नहीं  आजकल  देश  में  बहुत  से  उद्योग
 ओर  उनमें  से  60  प्रतिशत  कुप्रबन्ध  के  कारण  रुग्ण  बहुत  से  अन्य  उद्योग  श्रमिक
 कच्चे  माल  की  अनुपलब्धता  या  पुरानी  मशीनों  इत्यादि  के  कारण  रुग्ण  कृछ  उद्योग

 इसलिए  रुग्ण  हैं  कि  उन्हें  समय  पर  सरकार  से  कोई  आथिक  सहायता  प्राप्त  नहीं  हुई

 प्रतीत  होता  है  कि  सरकार  ने  विचार  नहीं  किया  है  कि  किस  प्रकार  से  इन  रुए्ण  उद्य हु  को  पुनः
 प्रतिष्ठित  किया  जाये  और  उनका  कायाकल्प  किया  जाये  ताकि  ये  उद्योग  न  केवल

 ठो

 राष्ट्र  की  प्रगति  में  योगदान  कर  सकें  बल्कि  लाखों  लोगों  को  रोजगार  भी  दे  सकें  ।

 अपने  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  बारे  में  मैं  कुछ  शब्द  कहना  चाहता  हंं  ।  गत

 का

 वर्षों  के
 दौरान  राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  पूर्णतया  उपेक्षित  किया  गया  सरकार  ने  इन  मार्गों

 को व्यवस्था  के  लिए  बहुत  हत्वपूर्ण  न  तो  उन्हें  चौड़ा  करने  के  लिए  और  न

 ०:

 नमें  सुधार
 करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाये  ये  राष्ट्रीय  राजमार्ग  बहुत  ही  संकीर्ण  हैं  ।  कोई  ग्रंतर्राज्यी य
 मार्ग  25  फूट  से  अधिक  चौड़ा  नहीं  वर्तमान  में  सभी  अंतर्राज्यीय

 मार्गों
 ]

 से  25  फूट  हमारे  राष्ट्रीय  मार्गों  की  यह  दशा  गत  35  वर्षों  में  कांग्रेस  सर

 इन  मार्गों  को  चौड़ा  करने  के  लिए  और  न  ही  नये  मार्ग  बनाने  के  लिए  कोई  कदम  उठ  ये

 वल  यहां  वहां  मरम्मत  का  ही  कायें  कर  रही  क्‍या  कोई  अंतर्राज्यीय  सड़

 हि

 0

 है  ?  यातायात  बढ़ने  की  बजह  से  बहुत-सी  दुर्घटनाएं  हो  रही  हैं  ।

 आटोमोबाइल  उद्योग  ने  वर्तमान  में  देश  में  बहुत  तेजी  से  प्रगति  की  ह

 सड़कों  पर  चलने  वाली  गाड़ियों  चाहे  वे  कार  लारी  हों  अथवा  मोटरसाईकल

 न्‍

 बहुत  तेजी  से  बढ़ी  है  परन्तु  फिर  भी  बढ़े  हुए  यातायात  से  निपटने  के  लिए  मार्गों  का  |
 व

 किया  गया  मार्गों  को  चोड़ा  करने  का  कार्य  तुरन्त  किया  जाना  चाहिए  |  परन्तु  यह  जानकर

 आश्चय  हुआ  है  कि  देश  के  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  विकास  के  लिए  इस  सरकार  के  पास  कोई

 खराब  स्थिति  में  हैं  और  उन्हें  गिरा  देना  चाहिए  ।  केन्द्रीय  सरकार  के  लोक  निर्माण  विभाग

 को  तुरन्त  कार्यवाही  करके  सड़कों  तथा  पुलों  की  दशा  में  सुधार  करता  अर  यथा  मुझे  डर

 है  कि  हमारे  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  महत्वपूर्ण  सम्पक॑  आपस  में  कट  जायेंगे  और  हमारी  सड़क

 किन  इगार

 ॥_ली  विकलांग  हो  जायेगी  ।  यह  केन्द्र  की  जिम्मेदारी  अगर  इन  सड़ सड़कों  का  सम्पर्क

 |.  खत्म  हो  गया  तो
 त्म  हो  गया  तो  संपूर्ण  परिवहन  प्रणाली  तथा  देश

 का
 जन-जीवन भी  बि भी  बिल्कुल  रुक  जायेगा  ।  एक

 राज्य  और  दूसरे  राज्य  के  बीच  तथा  जिलों  के  बीच  सम्पर्क  टूट  जायेगा  ।
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 ]

 12  1907

 बहु  श॒  मनोरंजन  कर  के
 माध्यम  हा

 ता  रहा द्योग  को  बचाने  को  स्थानीय  निकायों  पर  बहुत  बड़ी  जिम्मेदारी  है  ।  फिर  भी

 हर  ने  व

 देश
 में

 फिल्म  उद्योग  की  पूर्ण  रूप  से  उपेक्षा  की  उद्योग  के  विकास  के  लिए  कोई

 सरकार रा  ।  यही  नहीं  ।  इस  सरकार  ने  फिल्म  डिवीजन  की  दस्तावेजी  फिल्मों  पर

 है

 तिशत  शुल्क  वसूल  जो  किसी  समय  मात्र  एक  रुपया  होता  नकारात्मक  रुख

 का

 परिचय  दिया  है
 ।  केन्द्रीय  सरकार  को  राष्ट्रीय  जीवन  के  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  फिल्म  डिवीजन

 को  वृतचित्र  का  निर्माण  करने  की  जिम्मेदारी  लेती  चाहिए  तथा  उन्हें  जनता  को  मुफ्त  दिखाना

 हए  ।  करोड़ों  रुपयों  का  जो  केन्द्रीय  राजकोष  को  प्राप्त  होता  है  उसे  राज्यों  में  बांटना

 चाहिए  ।  राज्यों  के  अंश  में  बढ़ोतरी  होनी  जो  फिल्में  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  तैयार

 होः
 हैं

 उन्हें  केन्द्र  से  कोई  प्रोत्साहन  नहीं  मिल  रहा  मैं  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करता

 हूं  कि  वह  कम  से  कम  अब  इस  उद्योग  की  सहायता  देश  का  संपूर्ण  दूर-संचार  क्षेत्र  त्रुटिपूर्ण

 है  ।  फिर  भी  इस  सरकार  ने  इन  त्रुटियों  को  दूर  करने  के  लिए  कोई  कदम  नहीं  उठाये  सरकार

 को  करोड़ों  रुपया  गलत  टेलीफोन  नम्बर  मिलने  से  प्राप्त  हो  र  ।  सरकार  ने  अपनी  टेलीफोन

 व्यवस्था  में  गलत  नम्बरਂ  मिलने  को  कम  करने  के  लिए  कोई  ठोस  कदम  नहीं  उठाये  हैं  |  संचार

 व्यवस
 ग

 विस्तार  के  नाम  पर  सरकार  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पुराने  हो  चुके  एक्सचेंजों को

 बहुत पक  गर  में  लगाकर  करोड़ों  रुपया  बिना  कोई  सेवा  किये  एकत्र  कर  रही  है  ।  कर

 हद

 सरकार  को  हमारी  अथेव्यवस्था  के  विभिन्‍न  पहलुओं  में  वि
 यमाम  त्रुटियों  को ने  अगर  हमें  प्रगति  करनी  है

 ढ़ने  की  बजाय  पीछे  चल  रहे  होंगे
 ri  यह  अवसर

 यह  अवसर  प्रदान वसर

 65 (९;  ए  अपना  भाष
 ग्ामाल  कुजा

 कक

 एक  बजट  पेश  किया
 जिसमें  3872.  54  करोड़  का  बजट  पेश  किया  ।  अब  विंटर  सैशन  में  1824.66

 करोड़  का  बजट  और  पेश किया है  ।

 |
 ः

 कुल  राशि  5,697.20  करोड़  रुपये  को  हो  जाती  है  ।

 मैं  कल
 ५५७०,

 का  | एडिटोरियल  पढ़  रहा  कल  के  पेपर  में  यह  लिखा

 अनुपूरक  मांगों  का  मामला  विशेष  रूप  से  ध्यान  देने  योग्य  अद्यतन  मांगों  के  संबंध  में
 सरकार  ने  शीतकालीन  सत्र  में  1,824  करोड़  रुपये  की  मांग  रखी  यह  आश्चरय  की  बात  है
 कि  उस  राशि  में  1,111  करोड़  रुपये  की  मांग  गेर  योजना  व्यय  के  लिए  थी  और  यह  भी
 विचारणीय  है  कि  यह  मांग  गेर  योजना  व्यय  में  5  प्रतिशत  कटौती  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा

 सितम्बर  में  जारी  किये  निदेश  के  बावजूद  प्रस्तुत  की  गई  है  जिसमें  800  करोड़  रुपये  की  बचत

 263



 ः

 अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें  3  1985

 का  दावा  किया  गया  ऐसी  स्थिति  में  इन  आंकड़ों  की  उपेक्षा  नहीं  की  जा  सकती  ।  यह  इस
 बात  का  द्योतक  है  कि  नई  वित्तीय  नीति  की  विश्वसनीयता  पर  ध्यान  देना  आरम्भ  कर  दिया  गया

 4.16  स०  प्‌०
 ः

 शरद  दिघ  पीठासोौन

 ]  कर

 यह  जो  इस  प्रकार  का  बजट  पेश  करते  हैं  और  उसके  बाद  6,000  करोड़  का  और  भी

 सप्लीमैंटरी  बजट  पेश  करते  इसका  कारण  क्‍या  मैं  यह  चाहता  हूं  कि  आप  अपनी

 सब्सीडीज  को  बन्द

 ]
 ः

 राज  सहायता
 का

 इतनी  उदारतापूबेक
 दिया  जाना  समाप्त  होना  चाहिए  ।

 रर-जरख-ख-ऊररऊ<ः

 यह  सब्सीडीज़  अपने  फ्टिलाइज़र  में  इससे  बड़े  काश्तकारों  को  लाभ  हुआ  है  छोटों

 को  लाभ

 गए

 पहुंचता  है  ।  यह सबसीडीज़  उन  गरीबों  के  पास  नहीं  पहुंचती  जिनको  इसका  लाभ

 मिलना  चाहिऐ  ।
 यह  7  है  और  मैं :  मैं  इसको  बड़ी

 डू ह  मेरी  मानना  है  ३

 क्पोौक ॥  छह
 रीश

 रावत  :  आप  विरो६
 क्यों  कर  रहे

 हैं  ?
 <

 गन किन
 ीश्ञ  राबत

 :  आप  विरोध  क्‍्य  हैं  ?  यह  कहें  कि

 उसको

 श्र

 हिए।..्र्ः

 हि

 श्री
 मूलचन्द  डागा  :  बड़े-बड़े  काश्वकार  इस  सब्सीडी  का  लाभ

 डे
 फ़ामं्स  उनको  इसका  लाभ  नहीं  मिलता  ।  सरकार  अगर  उ

 ये  तो  करोड़ों  और  अरबों  रुपया  बच  सकता  है  ।

 तह हे
 जो  छोटे-छोटे

 शासन  में  थोड़ी

 न  को  पिछले  सेल  में  100 है

 पे

 ल  में  करोड़  का  घाटा  हुआ  है  ।

 टी०  सी०  को  केवल
 | 113  करोड़

 का  घाटा  हुआ  लेकिन

 आज
 सिर्फ  4

 |  व  हो
 या  है  ।  दिल्ली  परिवह-ः

 रे  रवहन  निगम  में  कुछ  तो  पुलिस
 वाले  ओर

 कुछ  स्टूडेंट्स
 बिना

 पैसे  दिये  चलते  हैं
 ।  इस  तरह जल कई  गोलमाल  बताये  गये  हैं  ।

 मैं

 कहता  हूं  कि  214
 करोड़

 र्
 ये  का  दिल्‍ली  परिवहन  र*ि

 ल्‍ली  परिवहन  निगम  में  घाटा  है  ।

 कण

 र-जरखख-ऊरऱऊ<छ़
 इस  बात  की  संभावना  है  कि  रुग्ण  उद्योगों  में  लगी  ऋण  राशि  बढ़कर  5,000  करोड़  रुपये

 तक  हो  जायेगी  ।

 आज  आपका  बहुत-सा  रुपया  सिक्र  इंडस्ट्रीज  के  ऊपर  लग  गया  जिसको  कि  आप  पूरा
 कर  नहीं  सकते  ।  एन०  टी०  सी०  के  अन्दर  भी  काफी  रुपया  लग  गया
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 न्‍कनननननाननानन  रा

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  में  कुल  670  करोड़  रुपये  का  घाटा  28  1985  के

 हिन्दुस्तान  टाइम्सਂ  में  कहा  गया  है  कि  :

 आधिपस्य  में  कार्यरत  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  टी०  जिसमें  कुल
 932.85  करोड़  की  राशि  का  निवेश  इसके  अधिग्रहण  किये  जाने  के  समय  इसमें  670  करोड़
 रुपये  का  घाटा  हो  चूका  है  |

 सरकारी  उद्यमों  में  कूल  कितना  घाटा  उसके  बारे  में  18  1985  को  प्रकाशित

 हिन्दुस्तान  टाइम्सਂ  में  कहा  गया  है  कि  :--  '

 मंत्रालय  के  सरकारी  उपक्रम  विभाग  द्वारा  किये  गये  अध्ययन  से  पता  चलता  है
 कि  इसके  अधीन  कार्यरत  20  सरकारो  क्षेत्र  के  एककों  में  से  11  एकक  घाटे  में  चल  रहे  हैं  ।

 1984-85  में  घाटे  की  राशि  120  करोड़  रुपये  अधिक

 ]
 आप  बतायें  कि  उनके  अन्दर  आपको  इतना  घाटा  क्‍यों  हुआ  है  ।  कोकिंग  कोल  में  भी  यही

 हालत है
 ।

 ]
 5-11-1985  को  प्रकाशित  इकानामिक्स  टाइम्स  में  कहा  गया  है  कि  :---

 “1955  और  1985  के  दौरान  अर्थात्‌  30  वर्ष  में  कोकिंग  कोयले  के  मूल्य  में  2000  प्रतिशत
 की  वद्धि  हुई  है  ।  कोकिंग  कोयला  का  औसत  मूल्य  10  रुपये  प्रति  टन  था  जो  1984-85  में  बढ़कर

 20  रुपये  प्रति  टन  हो  गया  ।

 ]
 जब  तक  आपके  प्रशासन  में-कुशलता  नहीं  आयेगी  और  काम  करने  के  तरीकों  में  परिवतंन

 नहीं  सरकारी  कमंचारियों  के  उनके  भत्तों  के  खर्चे  और  आफिसरों  के  खतर्घों  में  कमी

 नहीं  तब  तक  कुछ  ठीक  होने  वाला  .  नहीं  है  ।  आपमें  ख्च  कम  करने  की  ताकत  होनी
 मैंते  देखा  है  कि  कोकिंग  कोल  से  संबंधित  चीजों  की  कीमतें  दो  हजार  गुना  तक  बढ़  चुकी

 लेकिन  फिर  भी  घाटा  उन्होंने  बताया  है  :

 ]

 यह  दुर्भाग्य  को  बात  है  कि  ऐसी  स्थिति  में  जबकि  उवंरकों  की  उपयोगिता  क्षमता  बढ़ाने
 का  निश्चय  किया  गया  उवं  रक  उद्योग  रकों  का  अत़विका  धंडार  दबाये  बंठा  है
 साधनों  से  प्राप्त  समाचार  के  अनुसार  पास  24  लाख-ठन  उर्वरक  भंडार  उपलब्ध  '.

 |

 ]
 हर  महीने  कहते  हैं  कि  3  मिलियन  आप  हम्पोर्ट  कर  रहे  इम्पोर्ट  कश्तें+्केरते  आप

 3.7  मिलियन  तक  पहुंच  जाते  जो  चीजें  आपके  स्टाक  में  मौजूद  क्षौर  जिनकी  अरूरत  भी

 नहीं  होती  उन  चीजों  को  भी  आप  बाहर  से  ।  ute

 ल्‍ज्फः  श्य  शक  ्फ

 ।
 थ ेनह  न्‍््प  हक  4 है|  5  ब्र  4५, कै  लक  न जब  हा  हा  सन  |  बम्क  2,
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 हा  जज८  न  ~  ष्  शा

 आप  4  हजार  करोड़  की  सप्लीमेंट्री  ले  आते  हैं  और  जब  विन्टर  सेशन  आता  है  तब  और  सप्लीमेंट्री
 डिमांडस  ले  आते  उनके  लाने  से  कितना  पैसा  बढ़  जाता  यह  तो  मुझे  मालूम  नहीं  ।

 आज  कीमतें  आसमान  को  छ  रही  गांवों  में  रहने  वाले  जो  लोग  उनको  खाने-पीने

 की  चीजें  सरते  दामों  पर  नहीं  मिलती  इसलिए  मैं  चाहूंगा  कि  प्रशासन  में  क्षमता  लायी  जाए  ।

 प्रशासन  में  काम  करने  की  थोड़ी  बहुत  मजबूती  लायी  जाए  अन्यथा  ज़ब  पब्लिक  अंडरटेकिग्स  ही

 आपकी  घाटे  में  चल  रही  हैं  और  आप  उनको  लोन  दे  रहे  हैं  तो  ओऔरों  की  क्‍या  स्थिति

 होगी  ?  आज  आपके  फूड  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  कौ  क्‍या  हालत  है  ?  भगवान  जानता  वहां

 7  हजार  से  ज्यादा  एम्पलाईज  हैं  और  उनको  आप  निक्राल  नहीं  सकते  ।  इस  प्रकार  का  जो

 आपका  काम  है  उस  काम  को  करने  में  आपको  क्षमता  और  प्रशासन  में  कुशलता
 लानी  होगी  तभी  आप  अपनी  हालत  और  सुधार  सकते  हैं  और  आर्थिक  दृष्टि  से  आत्म-निर्भेर  बन

 सकते  हैं  ।

 क्री  राम  पूजन  पटेल  :  मैं  आपका  आभारी  हूं  कि  आपने  मुझे  पूरक  अनुदानों

 पर  विचार  व्यक्त  करने  के  लिए  समय  वित्त  मंत्री  जी  ने  जो  भनुप्रक  मांगें  प्रस्तुत  की  हैं

 वह  समय-समय  पर  देश  के  काम  को  चलाने  के  लिए  आवश्यक  होती  हैं  और  बहुत  ही  बुद्धिमत्ता
 के  साथ  आपने  जो  बजट  पेश  क्रिया  है  उसमें  बहुत-सी  राहत  देने  के  पश्चात्‌  भी  हमारी  जो  आय

 है  उसको  बढ़ाते  चले  जा  रहे  मैं  दो  एक  बातों  की  ओर  घ्यान  आकर्षित  करूंगा  ।  क्योंकि
 समय  कम  इसलिए  मैं  अधिक  नहीं  कहंगा  ।  आज  जहां  हम  देश  की  रक्षा  के  लिए  अपना  बजट
 इतना  बढ़ा  रहे  हैं  वह  हमारा  बहुत  बड़ा  कत्तेग्य  है  कि  हम  देश  की  रक्षा  को  सर्वोपरि  समझ  कर
 देश  के  जवानों  को  सुख-सुविधा  दें  और  साथ  ही  आधुनिक  यंत्रों  का  भी  प्रयोग

 इसके  साथ-साथ  गांवों  की  और  देश  की  तरक्की  के  लिए  जो  काम  किए  जा  रहे
 गांवों  में  जो  किसान  बसे  हुए  हैं  और  जो  गरीब  हरिजन  या  अन्य  अनुसूचित  जाति  के
 लोग  हैं  उनके  लिए  जो  विकास  के  कार्यक्रम  चलाए  जा  रहे  हैं  उनको  भी  व्यवस्थित  ढंग  से
 सरकार  को  देखना  होगा  क्‍योंकि  जितना  रुपया  सरकार  विकास  के  लिए  दे  रही  है  उसका  सही
 सदुपयोग  नहीं  हो  पाता  हमारे  जितने  भी  नेता  हैं  और  यहां  तक  फि  प्रधान  मंत्री  जी  ने  भी
 कहा  है  कि  जो  गरीबों  को  गरीबी  की  रेखा  के  ऊपर  उठाने  के  लिए  घन  दिया  गया  है  उसका
 सदुपयोग  नहीं  हो  रहा  वह  इसलिए  नहीं  हो  रहा  है  कि  हम  गरीबों  पर  विश्वास  नहीं  करते
 हैं  जिनको  कि  हम  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  उठाना  चाहते  बल्कि  हम  जो  हमारी  मशीनरी  है
 उस  पर  विश्वास  करते  हैं  ओर  उसमें  तमाम  बिचौलिए  फट  जाते  हैं  जिससे  हर  जगह  भ्रष्टाचार

 होता  है  और  उसके  बाद  ही  उनको  वह  पैसा  मिल  पाता  इसलिए  मेरा  अनुरोध  है  कि  इन
 बिचौलियों  को  हटा  कर  उनको  सीधे  पैसा  देना  चाहिए  और  जो  वसूली  की  बात  है  वह  उनसे  सीधे
 पँंसा  वसूल  होना  तभी  उनकी  तरक्की  हो  सकती  इसलिए  माननीय  मंत्री  जी  इस  पर
 गंभी  रता  से  विचार

 गांवों  में  किसानों
 की  आबादी  बहुत  अधिक  देश  की  80  प्रतिशत  जनता  किसान  है  ।

 किसान  जो  खाद्यान्न  उत्पादन  करता  है  उस  पर  सरकार  एक  समथन  मूल्य  घो  करती  है  ।
 अभी  पिछले  साल  सरकार  ने  आलू  का  भाव  55  रुपये  क्विटल  घोषित  किया  लेकिन  गांवों  में

 बह  आलू  30  रुपये  क्विटल  बेचा  गया  और  उसके  लिए  कहीं  क्रय-केन्द्र  नहीं  खोले
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 सरकार  यहां  जवाब  देती  रही  कि  खोले  स्तोले  गए  ।  ये  जो  दोरंगी  बातें  हैं  बह  दूर  होनी
 चाहिएं  ।

 अभी  इसी  साल  इसी  सदन  में  घोषित  किया  गया  कि  घान  का  भाव  157  रुपये  क्विटल

 होगा  लेकिन  गांवों  में  धान  120  रुपये  से  125  रुपये  क्विटल  बिक  रहा  साथ  ही  साथ  प्रदेश

 की  सरकारों  ने  धान  के  कटने  के  ऊपर  उन  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  है  कि  कोई  भी  किसान  धान
 न  कटे  ।  आज  गांव  का  किसान  न  धान  कूट  सकता  है  न  बेच  सकता  नतीजा  यह  होता  है  कि

 बड़े-बड़े  पंजीपति  लोग  मौर  बिचोलिए  लोग  सस्ते  दाम  में  धान  खरीद  रहे  हैं  और  उसके  बाद  में

 धान  का  भाव  आगे  बढ़  जब  सितम्बर-अक्तूबर  का  महीना  आया  तो  आलू  का  भाव

 125  एपये  से  लेकर  140  रुपये  क्विटल  हो  गया  ।  यह  मैं  मंत्री  जी  से  इसलिए  कह  रहा  हूं  कि
 किसानों  की  आर्थिक  स्थिति  इसलिए  कमजोर  होती  है  कि  हम  समय  पर  उनको  जो  सहयोग  देना
 चाहिए  वह  उनको  नहीं  दे  पाते  तो  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  हमारे  उत्तर  प्रदेश  में  जो  प्रतिबन्ध

 लगाया  है  कि  किसान  धान  नहीं  कूट  सकते  उसको  तत्काल  हटाना  क्योंकि  मुझे  बताया  गया
 कि  लेवी  का  घान  या  चावल  नहीं  मिलेगा  ।  सेवी  का  चावल  उनको  बाद  में  लेना  लेकिन

 बड़े  लोग  आज  घान  खरीद  कर  रख  लेंगे  और  बाद  में  यदि  चावल  देंगे  तो  दो  सौ  रुपये  क्विटल  में

 तो  किसान  की  आर्थिक  स्थिति  जो  बिगड़  रही  है  उस  पर  आप  को  ध्यान  देना
 साथ  ही  साथ  मैं  आपसे  कहूंगा  कि  गांवों  में  जो  भाई०  मार०  डी०  पी०  और  एन०  आर०

 ई०  पी०  के  अंतगंत  काय  किए  जा  रहे  हैं  उनके  संबंध  में  आप  जाकर  पता  लगा  लें  तो  आपको  मालम

 हो  जाएगा  कि  वहां  पर  जितना  पंसा  लगाया  जा  रहा  है  उसके  बदले  में  वह  प्रगति  नहीं  हो  रही  है
 जितनी  कि  हम  आशा  रखते  प्रगति  तो  हुई  इसमें  कोई  दो  रायें  नहीं  हैं  परन्तु  जितना  धन
 भाप  वहां  पर  लगा  रहे  हैं  उस  अनुपात  में  विकास  नहीं  हो  रहा  है  ।

 समय-समय  पर  वर्षा  होती  अतिवुष्टि  होती  है  जिसके  बाद  राहत  कार्यो  के  लिए  भाप
 घन  देते  हैं  लेकिन  मेरा  निवेदन  है  कि  आपको  कुछ  स्थायी  रूप  से  भी  सोचना  चाहिए  जिससे  कि
 बाढ़  कम  आए  ।  बाढ़ों  को  कम  करने  के  लिए  मेरा  सुझाव  है  गांवों  में  तालाबों  का  निर्माण  होना
 चाहिए  ताकि  बाढ़  का  बहुत  सारा  पानी  उन  तालाबों  में  ही  रुक  जाए  तथा  पानी  का  धरातल  भो
 ऊपर  आ  जाए  ।  इस  प्रकार  से  बाढ़ें  कम  आएंगी  !  व॑ंसे  तो  वंज्ञानिक  सारे  देश  में  ही  सर्वे  कर  रहे
 हैं  लेकिन  इस  संबंध  में  तेजी  के  साथ  सर्वे  का  कार्य  होना  चाहिए  तथा  इस  संबंध  में  कार्यवाही  की

 जानी  चाहिए  ।

 माननीय  वित्त  मंत्री  जी  ने  अपने  भाषण  में  सबसे  महत्वपूर्ण  बात  यह  कही  है  कि  खर्च  पर

 भी  कर  लगाया  जाए  ।  मैं  कहता  हूँ  कि  जो  अपठयय  किया  जाता  है  उसको  अवश्य  रोकना  चाहिए
 क्योंकि  हम  देखते  हैं  कि  बड़े-बड़े  आदमियों  की  शादियों  में  चार-चार  लाख  रुपये  केवल  सजाबट  में

 ही  खच  कर  दिए  जाते  तो  सबसे  पहले  इन  बातों  पर  प्रतिबंध  लगना  चाहिए  ।  हमारे  वित्त

 मंत्री  जी  एक  बड़े  ही  प्रगतिशील  व्यक्ति  वे  ठोस  कदम  उठाते  मैं  आपके  द्वारा  उनसे
 निवेदन  करूगा  कि  यदि  वास्तव  में  इस  देश  में  सही  रूप  में  घत  का  वितरण  करना  है  तो  उ्त  पर
 कोई  सीमा  लगनी  चाहिए  ।  जिस  प्रकार  से  भूमि  पर  सीमा  लगाई  गई  ओर  गरीबों  में  भूमि  बांटी

 उसी  तरह  से  इस  प्रकार  के  धन  पर  भी  कोई  सोमा  बांधी  जानी  चाहिए  ।

 अंत  मैं  एक  बात  और  कहना  चाहूंगा  ।  हमारे  इलाहाबाद  के  फूलपुर  में  इफको  का

 कारखाना  है  उसके  विस्तार  के  लिए  सरकार  के  पास  एक  प्रस्ताव  आया  275  करोड़  का
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 अमोनिया  प्लांट  लगाने  का  प्रस्ताव  मैंने  माननीय  बित्त  मंत्री  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  से

 भी  निवेदन  किया  था  लेकिन  अभी  कोई  अंतिम  निर्णय  नहीं  हो  सका  है  ।  मुझे  मालूम  है  कि  अन्य

 जगहों  से  भी  ऐसे  प्रस्ताव  आए  हैं  लेकिन  उनकी  चार  पांच  सो  करोड़  की  प्लानिंग  है  जबकि

 उतनी  हो  क्षमता  का  प्लांट  फूलपुर  में  बहुत  कम  पैसे  में  लगाया  जा  सकता  इसी  प्रकार  से

 उसी  क्षेत्र  में  एक  सोरों  स्थान  है  जहां  पर  एक  चीनी  का  कारखाना  लगाने  का  प्रस्ताव  सरकार

 के  पास  आया  माननीय  मंत्री  जी  को  इन  प्रस्तावों  में  सहानुभूतिपूर्वंक  शीघ्र  निर्णय  लेना

 एक  प्वाइस्ट  भौर  इफकों  का  कारखाना  यूरिया  का  उत्पादन  करता  40  से  42

 हजार  बोरी  यूरिया  प्रतिदिन  वहां  बनती  है  जिसके  लिए  हेवी  वाटर  की  आवश्यकता  होती  है  !

 इसलिए  हेवी  वाटर  का  एक  कारखाना  उत्तर  प्रदेश  में  सुविधा  को  देखते  हुए  फूलपुर  में  ही  लगाया

 जाना  मैं  समझता  हूं  प्रदेश  के  विकास  ओर  किसानों  के  हित  को  ध्यान  में  रखते  हुए  आप

 इस  पर  शीघ्रता  से  ध्यान  देंगे  ।  साथ  ही  मेरा  निवेदन  है  कि  किसानों  के  लिए  जो  समर्थन  मूल्य
 घोषित  किए  जाएं  उसके  लिए  क्रय  केन्द्र  खोलकर  किसानों  से  खरीददारी  की  जाए  ताकि  भाव

 नीचे  न  गिरने  पाएं  ।

 मैं  आशा  करता  माननीय  मंत्री  जी  इन  बातों  पर  बिचार  करके  उचित  कायंवाही
 करेंगे  ।  इन  शब्दों  के  साथ  ही  मैं  प्रस्तुत  अनुपूरक  बजट  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 ]

 डा०  दत्ता  सामंत  दक्षिण  :  बजट  के  छः  महीने  के  अंदर  ही
 सरकार  1,800  करोड़  रुपये  की  दूसरी  भनुपूरक  मांगें  प्रस्तुत  कर  रही  मैं  उन  बातों  के  विस्तार

 में  नहीं  जा  रहा  हूं  कि  देश  में  और  उत्पाद  भायात  शुल्क  के  तथा  और  अन्य

 प्रकार  के  बड़े-बड़े  घपले  किस  प्रकार  चल  रहे  इन  मामलों  में  सरकार  क्‍या  कर  रही  है  ?  इस

 सभा  प्रश्न  काल  के  दोरान  मैंने  इन  मामलों  को  उठाया  था  कि  गत  दो  वर्षों  के  दोरान  ओके

 मिल  का  व्यापार  बढ़कर  500  करोड़  रुपये  हो  गया  है  अर्थात्‌  तीन  गुना  बढ़  गया  उसने  1.5

 करोड़  रुपये  का  आयात  छुल्क  अदा  नहीं  किया  है  भौर  उसके  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  की  जाती

 मेरे  विचार  से  रिलायन्स  य्रुप  का  कुछ  राजनीतिज्ञों  ओर  मुख्य  दलों  के  साथ  बहुत  अच्छा  ताल-मेल
 भापने  ठाणे  में  स्थित  पातालगंगा  फैक्टरी  को  27  करोड़  रुपये  का  उत्पाद  शुल्क  अदा  न  करने

 के  विरुद्ध  नोटिस  जारी  किया  है  ओर  उसने  लगभग  27  करोड़  रुपये  अदा  नहीं  किये  तथा  उसके

 बिरुद्ध  कुछ  कायंवाही  की  जाती  ठाणे  में  कलर  कम०  तथा  अन्य  कम्पनियों  ने  80  करोड़  रुपये

 का  उत्पाद  छुल्क  अदा  नहीं  किया  भोर  आप  केवल  बहुत  ही  छोटी  बातों  के  लिए  कायंवाही
 कर  रहे  यदि  सरकार  जरा-बहुत  भी  ईमानदार  हो  जाये  भोौर  कुछ  और  अधिक  कायंवाह्दी  करे
 तो  इन  मिल  मालिकों  तथा  से  करोड़ों  रुपया  एकत्र  किया  जा  सकता  मैं  बम्बई
 की  जमीन  के  बारे  में  कहूंगा  ।  आप  कह  सकते  हैं  कि  इसके  लिए  राज्य  सरकार  उत्तरदायी  है  ।

 किम्तु  इसका  संबंध  जनता  के  गरीब  व्यक्तित्यों  के  आवास  से  है  ।  बम्बई  में  जमीन  है  ।  यह
 जमीन  1500  एकड़  मूल्य  100  करोड़  रुपये  से  अधिक  है  ओर  ये  डाइंगਂ  के  पास

 है--जो  न्यास  के  लिए  आरक्षित  है  |  यह  न्यास  सकल  ओर  निर्धनों  के लिए  बनाया  गया

 किन्तु  जमीन  मुख्य  मंत्री  द्वारा  दो  गई  है  ।  इसमें  आवास  सचिव  ओर  निर्माताओं  का  हाथ

 बड़े-बड़े  करोड़पति  इस  प्रकार  के  करोड़ों  के  घोटालों  में  संलग्न  हैं  ।  यदि  केन्द्रीय  सरकार  चुप  न
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 बैठे  और  कुछ  कायंवाही  करे  तो  मेरा  विचार  है  कि  अनुपूरक  बजट  प्रस्तुत  करने
 की  आवश्यकता

 ही  नहीं  पड़ेगी  ।

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  को  सामान्य  बजट  के  समय  40  करोड़  रुपया  दिया  गया  था  ओर

 5  करोड़  रुपया  बीच  में  दिया  गया  था  ओर  अब  35  करोड़  रुपया  और  दिया  जा  रहा  दिल्‍ली

 विकास  पर  इतना  अधिक  रुपया  व्यय  किया  जाता  है  ।  मैं  इसका  विरोधी  नहीं  हूं  ।  किन्तु  बम्बई  के

 लिए  क्‍या  किया  जा  रहा  है  ?  हम  लोग  बम्बई  से  सरकार  को  बम्बई  से  इतना  सारा  धन

 मिलता  है  ।  मैं  इस  सभा  में  इस  बात  का  बार-बार  उल्लेख  कर  चुका  हूं  कि  बम्बई  से  900  करोड़
 रुपये  का  उत्पाद  1000  करोड़  रुपया  आयकर  के  रूप  में  ओर  इतनी  अधिक  राशि  सम्पत्ति

 शुल्क  के  रूप  में  सरकार  को  प्राप्त  होता  है  ओर  इस  प्रकार  केन्द्रीय  सरकार  बम्बई  से  हर  साल

 2500  करोड़  रुपये  एकत्र  करती  बम्बई  के  लोगों  स ेआप  और  क्‍या  आशा  करते  हैं  ?  जब  हम
 बम्बई  की  बात  करते  तो  यह  न  समझ्िये  कि  कफ  परेड  की  बात  की  जा  रही  भाप  जहाज
 से  केवल  मालाबार  हिल्‍्स  जाते  50  प्रतिशत  लगभग  50  लाख  व्यक्ति  गंदी
 बस्तियों  में  रहते  हैं  भौर  इसी  स्थान  जहां  कपड़ा  मिल  मजदूर  रहते  मैं  निर्वाचित  हुमा  हूं  ।

 वहां  मकान  गिर  रहे  हर  साल  संकड़ों  ब्यक्ति  मर  जाते  इन  मकानों  की  तत्काल  मरम्मत
 करने  की  आवश्यकता  राज्य  सरकार  का  कहना  है  कि  उनके  पास  धन  नहीं  है  ।  सभापति
 आप  भी  बम्बई  से  निर्वाचित  हुए  हैं  और  आपको  पता  है  कि  बम्बई  में  क्या  हो  रहा  हर  साल

 अनेक  मकान  ढह  जाते  हैं  और  संकड़ों  व्यक्ति  मर  जाते  हैं  ।  कपड़ा  मिल  मजदूर  वहां  समूह  बनाकर
 बिना  परिवार  के  रहते  आपने  बम्बई  के  लिए  केवल  10  करोड़  रुपया  स्वीकृत  किया  है  ।
 बम्बई  से  निर्वाचित  संसद  सदस्यों  ने  मांग  की  है  कि  मकानों  की  मरम्मत  और  गन्दी  बस्तियों  के

 लिए  और  अधिक  धन  आवंटित  किया  मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हूँ  कि  कुछ  भोर
 अधिक  धन  दिया  पहाड़ी  परिवहन  सस्ता  40  पंसे  में  हम  कहीं  भी  पहुंच  सकते  हैं  ।
 लेकिन  बम्बई  के  लिए  क्‍या  किया  गया  है  ?  द्वारा  आना-जाना  दस  गुणा  महंगा  आप
 उन  लोगों  को  बहुतं  अधिक  राज  सहायता  दे  रहे  हैं  किन्तु  बम्बई  के  लिए  कुछ  नहीं  कर  रहे  ।
 बम्बई  के  संबंध  में  सरकार  का  सौतेला  व्यवहार  क्यों  है  ?  यही  एक  ऐसा  अवसर  है  जब  सरकार  ने
 बम्बई  के  लिए  कुछ  किया  आप  लोगों  के  आंदोलन  की  प्रतीक्षा  न  जब  हमने  केन्द्रीय
 सरकार  से  अनुरोध  किया  तो  प्रधानमंत्री  ने  बड़ी  चतुराई  से  हमें  कहा  कि  बम्बई  को  1000
 करोड़  रुपया  दिया  आप  उसमें  से  ख्  कीजिए  ।”  महाराष्ट्र  में  भी  कांग्रेस  की  सरकार  है  पर

 महाराष्ट्र  की  राज्य  सरकार  बम्बई  के  गरीब  लोगों  के  लिए  धन  खर्च  करने  को  तैयार  नहीं  है  ।
 हमने  इस  मामले  को  उठाया  है  |

 आप  पांडिचेरी  और  एंग्लो-फ्रेंच  मिल  को  12  करोड़  रुपग्रे  दे  रहे  हैं  ।  हाल  ही  में  वित्त  मंत्री
 ने  गुजरात  कपड़ा  मिल  के  लिए  60  करोड़  रुपये  स्वीकृत  किए  अब  बम्बई  से  मांग  आईं
 है  ।  मिल  को  60  या  70  करोड़  रुपये  दिए  जा  चुके  हमारे  कपड़ा  मिल  रुग्ण  होते  जा

 रहे  इन  सभी  मिल  मालिकों  ने  बहुत  लाभ  कमाया  सभा  में  मैंने  कहा  था  कि  किस  प्रकार
 का  विरोधाभास  चले  रहा  है  बेची  जा  रही  मिल  जलाये  जा  रहे  हैं  आदि  भादि  ।
 आपकी  नीति  क्या  है  ?  इन  सब  लोगों  को  साफ  बच  जाने  दिया  गया  और  इसके  बाद  भी  आप
 फिर  व्यय  कर  रहे  अपने  अनुपूरक  बजट  में  आपने  कपड़ा  मिलों  के  लिए  12  करोड़  रुपये  का
 प्रावधान  किया  सरकार  ने  संन्धेटिक  धागे  के  आयात  के  लिए  छूट  देने  की  पहुल  की  ।  भौर
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 इससे  130  करोड़  रुपये  के  उत्पाद  शुल्क  का  घाटा  होगा  ।  इसके  लिए  सरकार
 ने

 यह  बहाना  लिया

 है  कि  निर्धन  व्यक्तियों  को  सस्ता  कपड़ा  मिलना  बम्बई  में  पोलिएस्टर  बस्त्रों का  मूल्य

 बढ़  गया  है  ओर  देने  के  पीछे  यही  उद्देश्य  रुग्ण  उद्योगों  के  लिए  आप  जो  कर  रहे  वह  यह
 है  ।  यही  एक  ऐसा  अवसर  है  जब  आप  इन  लोगों  के  आड़े  आये  हैं  क्योंकि  काला  धन  पैदा  होने  का

 एक  प्रमुख  कारण  यही  है  ।  कमंचारियों  का  शोषण  किये  जाने  का  भी  यही  एक  प्रमुख  कारण

 अपनी  कपड़ा  नीति  में  आपने  रोजगार  से  वंचित  होने  वाले  लोगों  के  पुनर्वास  तथा

 उन्हें  मुआवजा  देने  का  आश्वासन  दिया  माननीय  सदस्य  श्री  मधु  दंडवते  ने  बताया  है  कि  इस
 नीति  के  कारण  अहमदाबाद  तथा  अन्य  स्थानों  में  लगभग  दो  लाख  श्रमिक  रोजगार  से  वंचित  हो
 गये  क्‍या  पुनर्वास  और  मुआवजे  के  लिए  आपने  एक  भी  पैसा  खच्  किया  है  ?  गत  एक  व  से

 एक  भी  पैसा  खच  नहीं  किया  आपने  सभा  में  आश्वासन  दिय़ा  यही  उपयुक्त
 समय  है  जबकि  सरकार  को  निश्चित  रूप  से  विचार  करना  चाहिए  और  उन  लोगों  को  दिया  गया
 आश्वासन  पूरा  करना  चाहिए  जो  कपड़ा  मिल  भी  इस  नीति  के  कारण  वास्तव  में  मर  रहे  हैं  ।

 पुनर्वास  और  मुआवजे  की  योजना  और  आश्वासन  में  आप  तीन  गुणा  दे  चुके  हैं  किन्तु  आपने  अभी
 एक  भी  पंसा  खचं  नहीं  किया  इसके  बारे  में  विचार  करना

 आपने  गैस  प्राधिकरण  को  लगभग  130  करोड़  रुपया  दिया  महाराष्ट्र  के  बम्बई  हाई
 में  गैस  और  तेल  पाया  गया  है  ।  किन्तु  मुझे  आश्चर्य  है  कि  महाराष्ट्र  को  उस  गैस  का  एक  प्रतिशत
 भाग  भी  प्राप्त  नहीं  होगा  ।  मेरे  विचार  से  इसके  बारे  में  विचार  करने  का  यही  उपयुक्त  अवसर
 है  ।  यह  गुजरात  होकर  आ  रही  इससे  मेरा  कोई  विरोध  नहीं  यह  मत  सोचिये  कि  मैं
 बम्बई  हवाई  अड्डे  और  हिल्सਂ  की  ही  बात  कर  रहा  हूं  ।  इसके  विपरीत  मेरी  मांग  यह्‌
 है  कि  जो  गेस  महाराष्ट्र  स ेहोकर  जा  रही  है  उसे  कम  से  कम  मराठवाडा  और  विदर्भ  को  देने  के
 बारे  में  विचार  किया  जाये  क्योंकि  ये  पिछड़े  इलाके  जब  गुजरात  होकर  कोई  लाइन  जा  रही  है
 तो  आपको  उसका  कुछ  प्रतिशत  महाराष्ट्र  को  देने  के  बारे  में  निश्चित  रूप  से  विचार  करना

 पिछड़े  उद्योगों  के  विकास  के  संबंध  में  मैं  कुछ  कहना  चाहूंगा  ।  यहां  आप  और  25  करोड
 रुपये  की  अतिरिक्‍त  व्यवस्था  कर  रहे  यह  ठीक  बात  है  कि  अद्योग  पिछड़े  क्षेत्रों  अथवा  गरीब
 क्षेत्रों

 में
 आते  हैं  ।  आपने  नमरों  में  उद्योग  आरंभ  किए  करोड़ों  रुपये  हड़प  किए  और  सरकार

 तथा  बंक  की  धनराशि  से  विशाल  कारोबार  किया  इन्हीं  लोगों  को  इन  पिछड़े  क्षेत्रों  में  भी
 भेजा  जा  रहा  है  ओर  वह  फिर  स्थिति  का  फायदा  उठाने  जा  रहे  हैं  ।

 बिड़ला  ने  बिहार  में  बिहार  एलॉयज़  के  नाम  से  एक  कारखाना  आरंभ  किया  वह
 कहते  हैं  कि  वह  बिहार  के  लोगों  पर  कृपा  कर  रहे  हैं  |  बंबई  में  आने  के  पश्चात  उनके  प्रबंधक  ने

 हा  कि  वह  एक  हजार  का  वेतन  मांग  रहे  हैं  ।  कितु  जब  मैं  बिहार  गया  तो  देक्षा  कि  उन  हें  5  रुपये
 8  आने  की  वद्धि  मिली  आप  किनके  लिए  उद्योग  आरम्भ  कर  रहे  हैं  ?  क्‍या  श्रमिकों  के  हित
 कौ  ओर  ध्यान  नहीं  देना  है  ?  बम्बई  में  वह  हजारों  रुपये  दे  रहे  हैं  ओर  बिहार  में  वह  5  रुपये  भी

 नहीं दे  रहे  इन  सब  चीजों  का  विकास  करते  समय  कोई  नीति  बनाई  जानी

 मैं  अब  केवल  एक  मिनट  ओर  लेना  चाहता  मैंने  ध्यानाकर्षण  में  सं  गैमा  विवाद
 आपने  असम  तथा  पंजाब  में  सभी  द  f का  मुद्दा  उठाया  ।  भा  विवादों  को  सुलझाया  है  ।  कितु  महाराष्ट्र  तथा
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 कर्नाटक  का  सीमा  विवाद  30  वर्षों  से लटका  हुआ  आपके  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इन्दिरा

 गांधी  तथा  लाल  बहादुर  शास्त्री  आश्वासन  देते  रहे  ।  मेरे  पास  पूरा  ब्योरा  गत  छः  मास  में
 महाराष्ट्र  के  मुय  मंत्री  तथा  बेलगांव  एकीकरण  समिति  और  हम  सब  प्रधान  मंत्री  से  मिले  हैं  और
 उन्होंने  आश्वासन  दिया  है  कि  वह  दोनों  मुख्य  मंत्रियों  क ेसाथ  विचार-विमर्श  करने  का  प्रयास

 करेंगे  ओर  यदि  समस्या  नहीं  सुलझती  है  तो  फिर  वह  इस  मामले  को  देखेंगे  ।  यहां  तक

 कि  गत  महीने  15  नवम्बर  को  प्रधान  मंत्री  बंगलोर  गए  थे  ओर  जब  यह्‌  प्रश्न  उठाया  गया  तो

 उन्होंने  कहा  कि  वह  दोबारा  प्रयास  करेंगे  और  यदि  ऐसा  करने  से  भी  सफलता  प्राप्त  नहीं  होती
 तो  वह  दोनों  राज्यों  के  लोगों  की  स्व॑-सम्मति  प्राप्त

 हम  बहुत  ही  ईमानदार  हैं  |  हम  महाराष्ट्र  में  कर्नाटक  की  भूमि  लेना  नहीं  चाहते  हैं  ।  क#ितु
 गांव  को  एक  इकाई  मानकर  भौगोलिक  निरंतरता  तथा  पूर्णरूपेण  तुलनात्मक  बहुमत  के  आधार
 पर  महाराष्ट्र  के  सीमावर्ती  शहरों  में  कुछ  किया  जाना  मैं  बेलगांव  अथवा  कारबार  के

 संबंध  में  बात  नहीं  कर  रहा  हुं  ।  ग्रामों  में  यदि  कर्नाटक  के  लोगों  की  संख्या  अधिक  हम  उन्हें

 छोड़ने  को  तंयार  हैं  ।  अतः  मैं  इस  सदन  में  इस  बात  पर  बल  दूंगा  कि  सीमा-संबंधी  विवाद  के  प्रश्न

 पर  जिसके  लिए  बेलगांव  तथा  कारबार  की  जनता  गत  30  वर्षों  से  सचमुच  मर  रहे  निश्चित

 से  सोचा  जाए  |  )

 आप  गांव  की  जनसंख्या  तथा  प्ेवा  की  निरंतरता  देखिए  ।

 इसके  साथ  ही  मैं  समाप्त  करता  हूं  ।

 झो  विलीप  सिंह  भ्रिया  :  सभापति  मैं  सप्लीमैंटरी  बजट  का  समर्थन

 करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।

 यह  जो  सप्लीमैंटरी  बजट  जहां  आवश्यक  काम  होते  उनके  लिए  यहां  लाना  पड़ता
 है  ।  अभी  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  यहां  पर  भाषण  दे  रहे  थे  ओर  उन्होंने  बहुत-सी

 सही  बातें  कहीं  ।

 भाज  कई  हिस्सों  में  हमारे  देश  में  सूखा  पड़ा  हुआ  है  ।  कहीं  नदियों  में  बाढ़  आ  जाती  है  और  कहीं

 सूखा  पड़ा  हुआ  इसमें  हमको  रुपया  खबे  करना  पड़ता  है  ।

 आज  से  एक  साल  पहले  हमारे  देश  के  अन्दर  भोपाल  गैस  की  एक  त्रासदी  आज  के  दिन

 हुई  थी  जिससे  हजारों  की  तादाद  में  वहां  के लोग  जहरीली  गैस  से  प्रभावित  होकर  मर  गए  थे  और

 रोगग्रस्त  हुए  थे  ।  उनके  लिए  राज्य  सरकार  ने  बहुत-सा  रुपया  खर्च  किया  है  पुनर्वास  के

 लिए  जिससे  कि  लोगों  को  रोजगार  काम-धन्धा  मिले  ।  भारत  सरकार  ने  भी  उसके  लिए
 )0  करोड़  रुपये  का  आंशिक  प्रावधान  किया  मगर  इससे  काम  चलने  वाला  नहीं  एक  साल

 है  ५
 हि  रे  .  ;  ञढ  ५
 हैं  वे  भी  प्रभावित  हुए

 हैं  ।  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  वहां  मौके  पर  इसको  देख  आये  मैं  चाहता  हूं
 कि  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  इसके  लिए  ओर  पसा

 दें
 ।  हमारी  राज्य  सरकार  इससे  प्रभावित  लोगों  के

 पुनर्वास  के  लिए  पूरी  कोशिश  कर  रही  है  |  मगर  राज्य  सरकार  भी  बहुत  अधिक  पैसा  खर्च  नहीं
 कर  सकती  मैं  मंत्री  जी  से  कहूंगा  कि  यह  जो  20  करोड़  रुपया  उन्होंने  रखा  है  इसको  बढ़ाया

 an
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 न्८  --  जिया  एप  जे

 जाए  ताकि  उन  लोगों  का  पुनर्वास  किया  जा  उन  लोगों  को  रोजगार  दिया  जा  सके  जो  कि

 इससे  प्रभावित  हुए  हैं  ।

 मैं  मध्य  प्रदेश  से आता  हूं  ।  भभी  मध्य  प्रदेश  में  45  जिले  हैं  ।  इन  45  जिलों  में  से  16  जिलों

 में  सूखा  पड़ा  हुआ  इन  जिलों  में  एक  बूंद  पानी  भी  नहीं  अभी  भारत  सरकार  की  एक  टीम

 वहां  गई  थी  ।  उसने  मौके  पर  जाकर  देखा  है  ।  इस  सूखे  से  प्रभावित  लोगों  की  मदद  के  लिए  राज्य

 सरकार  ने  कुछ  राहत  का  शुरू  किए  हैं  लेकिन  इतनी  बड़ी  संख्या  में  लोगों  को  राहुत  पहुंचाना

 और  रोजगार  देना  राज्य  सरकार  के  बस  की  बात  नहीं  जब  तक  भारत  सरकार  की  मदद

 नहीं  मिलिगी  तब  तक  लोगों  की  तकलीफ  कम  नहीं  वहां  पीने  के  पानी  की  एक  बूंद  नहीं

 जिससे  लोगों  को  बड़ी  तकलीफ  रही  है  ।

 वहां  मैं  झाबुआ  से  आता  उस  जिले  में  15  साल  से  सूखा  पड़  रहा  है  ।  हर  साल

 राजस्थान  वाले  उसे  धक्का  दे  देते  हैं  ओर  वह  मध्य  प्रदेश  में  आ  जाता  है  ।  इसलिए  मैं  चाहता  हूं

 कि  ऐसे  जिलों  में  इरीगेशन  के  बांध  बनाए  डेम  बनाएं  अगर  वहां  रेलवे  लाइन  की

 भावश्यकता  हो  तो  उसे  पूरा  किया  जाए  ।  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  वहां  गए  थे  ।  लाखों  की  तादाद

 में  लोगों  ने  कहा  कि  हमको  रोजी-रोटी  के  लिए  रेलवे  लाइन  चाहिए  ।  वहां  के  लोगों  की

 दाहौद  रेलवे  लाइन  की  मांग  है  उसको  पूरा  किया  अंगर  वहां  के  लोगों  को  आपको  जिन्दा

 रखना  है  तो  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  को  मदद  करनी

 हमारे  यहां  हरीगेशन  के  लिए  बड़े-बड़े  तालाब  बन  सकते  छोटे-छोटे  तालाब  बन  सकते

 हैं  ताकि  वहां  के  लोग  जिंदा  रह  सके  भौर  जो  हर  साल  सूखा  पड़ता  है  उसकी  कुछ  रोक-थाम  हो

 सके  |  इसलिए  भारत  सरकार  को  वहां  सूखा  रोकने  के  लिए  मध्य  प्रदेश  सरकार  की  अधिक  से

 अधिक  मदद  करनी  वहां  16  जिले  सूख  से  प्रभावित  हैं  जिनमें  एक  बंद  पानी  नहीं  है  ।

 लोग  बेरोजगार  बेठे  हैं  ।

 मैं  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  में  जाता  अगर  वहां  किसी  काम  के  लिए  सौ  मजदूरों  की

 जरूरत  है  तो  उस  काम  के  लिए  हजारों  मजदूर  आ  जाते  वे  लोग  काम  न  मिलने  पर  घिराव

 करते  हैं  ।  हमारे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  रोजी-रोटी  का  बहुत  बड़ा  सवाल  हमारे  ग्रामीण  विकास

 मंत्री  जी  भी  वहां  गये  थे  और  वे  इसको  देखकर  आए  जितनी  मदद  आप  राज्य  सरकार  की

 करते  हैं  उससे  हमारा  काम  नहीं  ह्ेगा  ।  आपको  राज्य  सरकार  की  अधिक  से  अधिक  मदद  करनी

 चाहिए  जिससे  कि  लोगों  को  वहां  रोजी-रोटी  मिल  सके  ।

 मैं  एडमिनिस्ट्रेशन  के  बारे  में  आपसे  एक  ही  बात  कहना  चाहता  हमारे  यहां  एडमिनिस्ट्रेशन
 पर  खर्च  दिनोंदिन  बढ़ता  जा  रहा  इसको  हमें  रोकने  की  कोशिश  करनी  चाहिए  और  विकास

 में  अधिक  से  अधिक  खचं  करना  हमको  विकास  की  ओर  बढ़ना  चाहिए  जिसमें  हमारा
 जो  पुराना  एडमिनिस्ट्रेशन  सेट-अप  था  अंग्रेजों  के  जमाने  उसको  बदलना  चाहिए  ।  जो

 आई०  ए०  आई०  पी०  एस०  की  प्रया  वही  चली  आ  रही  भाज  ये  लोग  अपनी  पोजीशन

 मेंटेन  करने  का  ही  काम  करते  रूरल  इवलपमेंट  का  काम  नहीं  करते  आज  रूरल
 मेंट  की  बात  होनी  चाहिए  ।  आज  रुपयों  का  प्रावधान  किया  जाता  है  लेकिन  उनको  खर्च  नहीं  किया

 जाता  ।  इसके  लिए  अच्छी  मशोनरी  कायम  करने  की  आवश्यकता  आज  प्रजातंत्र  की  यह

 आवश्यकता  है  कि  गांवों  को  आगे  बढ़ाकर  देश  की  उन्नति  की  जाए  ताकि  हमारे  प्रधानमंत्री

 दुनिया को  दिखा  सके  कि  भारत  ऐसी  ताकत  ऐसी  जगह  खड़ा  है  जह्मां  स ेउसको  कोई  चुनोती
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 नहीं  दे  सकता  ।  इस  तरह  की  मशीनरी  तंयार  होनी  चाहिए  जो  तय  कर  सके  कि  कैसे  विकास

 किस  तरह  का  विकास  किस  तरह  से  गांवों  में  मध्तिष्क  का  विकास  इस  ओर  विशेष  ध्यान
 दें  ।  जहां  पर  सूखा  पड़ा  हुआ  जहां  पर  बाढ़  आती  उत  क्षेत्रों  की  ओर  विशेष  व्यवस्था  करने
 की  आवश्यकता  जब  कोई  उद्योग  सिक  हो  जाता  है  तो  सरकार  उसका  लोन  माफ  कर  देती

 उसको  टेक-ओवर  कर  लेती  लेकिन  जब  किसान  की  फसल  चोपट  हो  जाती  कुछ  पकता

 नहीं  है  तो  वह  बैंकों  का  लोन  कैसे  देगा  ।  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं
 कि  इस  तरह  की  नेचुरल  कैलामिटीज  आती  हैं  तो  कांस्टीट्यूशन  में  इस  तरह  का  अमेंडमेंट  होमा
 चाहिए  कि  उन  किसानों  का  कर्ज  माफ  कर  दिया  जहां  पर  कुओं  में  पानी  नहीं  है  तो  कुएं
 के  लिए  जो  कर्ज  उसने  लिया  है  वह  कर्ज  या  तो  वह  जमीन  नीलाम  भेंस  नीलाम  करके  या
 मकान  नीलाम  करके  चुकाएगा  ।  जहां  सूखा  पड़ा  बाढ़  आई  वहां  के  किसान  का  कर्ज

 मेटिकली  माफ  हो  जाना  अगर  कं  माफ  नहीं  होता  और  वह  कर्ज  से  लदा  रहता  है  तो  गांव

 का  विकास  कं  से  होगा  ।  भारत  का  किसान  एक  साल  कमाता  है  और  एक  साल  खाता  इस  देश  में

 केवल  किसान  ही  ऐसा  है  कि  उसको  अगर  एक  भी  वक्‍त  भी  खाने  को  मिले  तो  वह  संतोष  से  रहता

 है।तो  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  से  कहूंगा  कि  जहां  नेचुरल  केलामिटीज  हुई  हो  वहा  किसानों  का  कर्ज
 माफ  हो  जाना  उनसे  कर्ज  की  वसूली  नहीं  होनी  चाहे  वह  छोटा  सोन  मध्यम

 क्षेणी  का  लोन  कोआपरेटिव  से  लिया  बंक  से  लिया  कमशियल  बेंक  से  सब

 जगह  का  लोन  भाफ  होना  चाहिए  ।  मैं  यही  कहना  चाहता  था  ।  आपने  समय  दिया  उसके  लिए

 बहुत-बहुत  धन्यवाद  और  बजट  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 ]

 *श्री  पी०  पण्मुख  :  माननीय  सभापति  मैं  सदन  के  समक्ष  माननीय
 वित्त  राज्य  मंत्री  द्वारा  पेश  की  गई  1985-86  के  अनुदानों  की  दूसरी  अनुपूरक  मांगों  के  संबंध  में

 कुछ  शब्द  कहना  चाहता  हूं  ।

 आरम्भ  में  मैं  इन  अनुदानों  की  अनुप्रक  मांगों  का  स्वागत  करता  हूं  जो  देश  में  लधु
 कृषि  मध्यवर्गी  लोगों  तथा  पददलित  लोगों  के  आर्थिक  विकास  में  सहायक  होंगी  ।

 4  नवम्बर  से  12  नवम्बर  तक  की  अवधि  में  तमिलनाडु  राज्य  में  तंजाथुर
 चंगलपुट  जिला  तथा  मद्रास  शहर  में  तथा  पांडिचेरी  संघ  शासित  प्रदेश  में  पांडिचेरी  तथा
 कराइक्कल  भयंकर  बवंडर  तथा  अभूतपूर्व  वर्षा  से  ग्रस्त  रहे  ।  पांडिचेरी  संघ  शासित  प्रदेश  में  बाढ़
 के  उफनते  हुए  पानी  से  50,000  पझ्लोंपड़ियां  बह  गईं  ।  पांडिचेरी  क्षेत्र  में  3500  हेक्टेयर  भूमि  पर

 सांबा  की  खड़ी  फसल  तथा  1500  हेक्टेयर  पर  गन्‍ने  की  खड़ी  फसल  नष्ट  हो  करायक्कल

 क्षेत्र  में  6600  हेक्टेयर  भूमि  पर  सांबा  फसल  बवंडर  के  कारण  नष्ट  हो  गई  ।  सारे  क्षेत्र  में  नदियों

 तथा  तालाबों  में  बाढ़  भा  400  किलोमीटर  सड़कों  पर  बाढ़  के  कारण  सारे  यातायात  पर

 बुरा  प्रभाव  पड़ा  ।  सिंचाई  की  स्कूल  की  अस्पताल  आदि  बाढ़  के  कारण

 बुरी  तरह  प्रभावित  हुए  और  यदि  संघ  शासित  प्रदेश  के  इन  भागों  में  सामान्य  जीवन  बापस

 लौटाना  है  तो  शीघ्र  इनकी  मरम्मत  की  जानी  संघ-शासित  प्रदेश  के  प्रशासन  ने  युद्ध-स्तर
 पर  बाढ़  राहत  काय  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  12.38  करोड़  रुपए  की  सहायता  की  मांग  की

 ज्बगन  के  कानिय  ने

 *तमिल  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रुपांतर  ।
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 मैं  इस  अवसर  पर  माननीय  वित्त  राज्य  मंत्री  से  यह  अपील  करता  हूं  कि  केन्द्र  शाशित  प्रदेश  के

 प्रशासन  द्वारा  मांगी  गई  पूरी  धनराशि  तुरन्त  मंज्र  की

 मझे  केन्द्र  शासित  प्रदेश  पांडीचेरी  की  जनता  की  ओर  से  माननीय  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव

 गांधी  के  प्रति  आभार  प्रकट  करने  का  अवसर  मिला  है  जिन्होंने  पांडीचेरी  तथा  तमिलनाड़

 ग्रस्त  क्षेत्रों  का  विमान  द्वारा  दौरा  किया  ।  उन्होंने  हेलीकॉप्टर  द्वारा  हवाई  सर्वेक्षण  किया  और

 बाढ़  द्वारा  हुई  हानि  से  स्वयं  अवगत  हुए  ।  उन्हीं  से  प्रभावित  लोगों  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  ब

 राहत  उपायों  से  शीघ्र  सहायता  देने  का  आश्वासन  दिया  ।  पांडीचेरी  केन्द्र  शासित  प्रदेश  में  प्रशासन

 के  ग  तथा  घ  श्रेणी  के  15750  कमंचारियों  को  बाढ़  के  कारण  भ्रसीम  विपत्ति  का  सामना  करना

 पड़  रहा  मैं  यह  मांग  कर  रहा  हूं  कि  उन्हें  बाढ़  राहृत  के  लिए  तुरन्त  अग्रिम  राशि  दी  जानी

 चाहिए  और  केन्द्र  को  अविलम्ब  इसकी  स्वीकृति  देनी  चाहिए  ।

 पांडीचेरी  की  जनता  की  ओर  से  और  एंग्लो-प्रेंच  कहड़ा  मिल्ज  से  7500  मजदूरों  की  ओर
 से  मैं  माननीय  प्रधान  श्री  राजीव  गांधी  के  प्रति  आभार  प्रकट  करता  हूं  कि  उन्होंने  केन्द्र

 शासित  प्रदेश  प्रशासन  को  इस  कारखाने  का  राष्ट्रीयकरण  करने  की  अनुमति  दी  है  जो  गत  23
 वर्षों  से  बन्द  पड़ा  रहा  ।  मुझे  यह  कहने  की  आवश्यकता  नहीं  है  कि  इस  कारखाने  को  पुनः  चाल
 करने  से  पीड़ित  कमंकार  बहाल  हो  जाएंगे  और  केन्द्र  शासित  प्रदेश  में  इससे  सामान्य  स्थिति  वहाल

 ढरी  जाएगी  ।  इन  अनुपूरक  मांगों  मांग  संख्या  49  के  अन्तगंत  इस  कारखाने  के  राष्ट्रीयकरण  के

 लिए  12  करोड़  रुपए  की  मंजूरी  दी  गई  इसमें  से  4.95  करोड़  रुपए  अनुदान  के  रूप  में  तथा
 7.05  करोड़  रुपए  ऋण  के  रूप  में  दिए  जाएंगे  ।  जहां  तक  मुझे  इस  समस्या  की  जानकारी  मैं
 जानता  हूं  कि  इस  कारखाने  को  पुनः  चालू  करने  के  लिए  18  करोड़  रुपए  की  राशि  चाहिए  ।
 मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  12  करोड़  रुपए  की  यह  राशि  अनुदान  के  रूप  में  तथा  शेष  6  करोड़

 रुपए  ऋण  के  रूप  में  दिए  जाने  चाहिएं  ।  मैं  माननीय  वित्त  राज्य  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हुं  कि
 वह  इस  कारखाने  को  फिर  से  चालू  करने  के  लिए  18  करोड़  रुपए  की  मंजूरी  दे  दें  ।  मैं  समझता  हूं
 कि  इस  कारखाने  के  स्वामी  श्री  जटिया  तथा  उनके  अनुचर  नए  प्रबन्ध  में  पद  प्राप्त  करना  चाहते

 हमें  यह  बात  नहीं  भूलनी  इस  कारखाने  को  बन्द  करने  तथा  लगभग  ढाई  वर्ष  तक
 जदूरों  को  भूखा  मारने  के  लिए  मूलतः  श्री  जटिया  जिम्मेदार  थे  |  श्री  जटिया  के  इस  घातक

 प्रयास  को  निष्फल  किया  जाना  चाहिए  और  इस  कारखाने  को  सुयोग्य  तथा  कल  व्यदितयों
 सौंपा  जाना  चाहिए  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  मामले  में  उचित  कदम  उठाने  चाहिएं  ।  हमें  यह
 बात  सुनिश्चित  करनी  चाहिए  कि  यह  कारखाना  पुनः  बेईमान  लोगों  के  हाथों  में  न  चला  जाए  ।

 मैं  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  विभिन्‍न  प्रकार  की  छूट  दिए  जाने  के  लिए  सचमुच  माननीय
 प्रधान  मंत्री  के  प्रति  आभारी  हूं  ।

 मैं  माननीय  वित्त  राज्य  मंत्री  का  ध्यान  पांडीचेरी  के  स्वतन्त्रता  सेनानियों  जिनकी
 सल्या  500  के  करीब  दयनीय  दशा  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  जो  फ्रांसीसी  शासन  से  पांडीचेरी
 को  स्वतन्त्र  कराने  और  इस  क्षेत्र  को  स्वतन्त्र  भारत  के  साथ  मिलाये  जाने  के  लिए  लड़े  उन्हें

 केन्द्रीय  स्वतन्त्रता  पेंशन  नहीं  मिल  रही  मैं  नहीं  जानता  कि  पांडीचेरी  के  इन  स्वतन्त्रता  सेनानियों
 को  पेंशन  दिए  जाने  में  विलम्ब  क्‍यों  हुआ  उन्हें  बहत  परेशानी  मैं  चाहता  हूं  कि  माननीय
 मंत्री  इन  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  केन्द्रीय  पेंशन  की  मंजरी  देने  के  लिए  शीक्र  कदम  मैं
 वित्त  राज्य  मंत्री  से  इस  बात  का  भी  अनुरोध  करू  गा  कि  केन्द्र  शासित  प्रदेश  में  स्वतन्त्रता  सेनानियों
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 जी
 को  जो  150  रु०  राज्य  पे

 शन
 दी  जा  रही  है  उसे  300  रु०  तक  बढ़ा  दिया  जाए  ।  रेलवे  पास

 तथा  ऐसी  अन्य  सुविधाएं  जो  केन्द्रीय  स्वतन्त्रता  सेनानी  पेंशन  प्राप्त  करने  वालों  को  मिल  रही  हैं  वे
 अब  राज्य  स्वतन्त्रता  सेनानी  पेंशन  पाने  वालों  को  भी  मिलनी  चाहिए  ।

 हए,ए्एणात  ितित-++-त+ -

 मैं  फिर  एक  बार  माननीय  प्रधान  मंत्री  के  प्रति  पांडीचेरी  में  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  की
 देने  के  लिए  धन्यवाद  प्रकट  करता  हूं  ।  मैं  इस  बात  की  जांच  करता  हूं  कि  यह  केन्द्रीय

 रच ५
 t मंज

 विद्यालय  विलम्ब  के  बिना  कार्य  करना  आरम्भ  मैं  इस  बात  की  मांग  करता  हूं  कि  पांडीचेरी
 जो  केन्द्र  शासित  प्रदेश  की  राजधानी  है  उसे  वायुदृत  सेवा  आरम्भ  करके  देश  के  अन्य  भागों  से

 जोड़ा  जाए  ।

 करायक्कल  तथा  इसके  संलग्न  करायक्कल  अम्माथ्यर  तिरुवेलारू  सनीश्वरार
 नगोर  वेलंगननी  मन्दिर  परम्परागत  रूप  से  अपने  धार्मिक  महत्व  लिए  प्रसिद्ध  हैं

 जहां  सारे  देश  से  श्रद्धालुओं  की  भारी  संख्या  तथा  पर्यटक  भी  आते  हैं  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  करायक्कल  को  वायु  सेवा  द्वारा  तिरूचिरापल्‍ली  तथा  मद्रास  के
 साथ  जोड़ा  मैं  माननीय  वित्त  राज्य  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  मामले  में  आवश्यक
 कार्य  किया

 कावेरी  नदी  से  उचित  समय  पर  जल  की  आपूर्ति  नहीं  करने  के  कारण  ओर  हाल  की

 निरन्तर  वर्षा  के  कारण  केन्द्र  शासित  प्रदेश  में  कृषि  मजदूरों  को  बहुत  क्षति  हुई  है  क्योंकि  इस
 मौसम  में  वह  खेती  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  वास्तव  में  उन्हें  भुखमरी  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।
 करायक्कल  की  80%  जनता  कृषि  में  लगी  है  और  अब  वह  प्रकृति  के  प्रकोप  के  शिकार  हुए  हैं  ।

 मुझे  माननीय  वित्त  राज्य  मंत्री  श्री  जनादंन  पुजारी  से  इस  बात  का  अनुरोध  करने  का  अवसर  मिला
 है  कि  वह  पांडीचेरी  केन्द्रशासित  प्रदेश  की  पीड़ित  जनता  को  ऋण  देने  के  लिए  सार्वजनिक  क्षेत्र  के
 बैंकों  को  आदेश  दे  ।  वास्तव  में  उन्हें  केन्द्र  शासित  प्रदेश  में  एक  ऋण  मेला  आयोजित  करने  का
 आदेश  देना  चाहिए  और  पांडिचेरी  केन्द्र  शासित  प्रदेश  में  बाढ़  पीड़ितों  में  स्वयं  ऋणों  का  वितरण

 करना  चाहिए  ।

 में  आपका  आभारी  हुं  कि  आपने  मुझे  इन  अनुप्रक  मांगों  पर  कुछ  कहने  का  अवसर  दिया
 और  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  बित्त  महाता  :  सभापति  वित्त  मन्त्री  जी  ने  वर्ष  1985-86  के  लिए
 जो  सप्लीमैंटरी  डिमाण्ड्स  फार  ग्रान्ड्स  सभा-पटल  पर  विचार-विमर्श  हेतु  रखी  उन  पर  दो  दिनों

 से  बहस  हो  रही  उनमें  सम्बन्ध  में  मैं  भी  दो-चार  बातें  कहना  चाहता  हूं  ।

 विगत  बजट  अधिवेशन  में  वित्त  मन्त्री  जी  ने  इस  बात  पर  जोर  दिया  था  कि  देश  में  काले

 धन  के  स्रोतों  का  पता  लगाया  जाएगा  और  उसको  नियंत्रण  में  करने  के  लिए  कोशिश  की  जाएगी
 योजना  बनाई  जाएगी  ।  यहां  अभी  हमारे  दत्ता  सामन्‍्त  जी  ने  जैसा  बताया  कि  जब  तक  हमारे  देश

 में  काला-धन  हम  चाहे  कितनी  ही  योजनाएं  बमा  कितने  ही  उद्योगों  को  हमें
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 न ेवजयायाण  —

 उनमें  सफलता  प्राप्त  नहीं  होगी  क्योंकि  काला-धन  हथारे  देश  की  आधिक  स्थिति  पर  बुरा  प्रभाव

 डाल  रहा  इस  दिशा  में  थोड़े  कदम  अवश्य  उठाये  गए  जिनके  लिए  मैं  वित  मंत्री  जी  को

 धन्यवाद  देता  हूं  ।  एक-दो  स्थानों  पर  काला-धन  निकालने  के  लिए  छापे  भी  डाले  गए  हैं  और  दूसरे

 तरीके  से  भी  कोशिश  की  जा  रही  है  लेकिन  बड़े-बड़े  पूजीपतियों  और  बड़े-बड़े  उद्योगपंतियों  पर

 अभी  तक  कोई  हाथ  नहीं  डाला  गया  उन  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है  ।  इसलिए  मैं  समझता  हूं
 कि  वित्त  मंत्री  जी  इस  कार्य  में  असफल  सिद्ध  हुए  काले  धन  के  प्रभाव  से  हमारे  देश  में  आम

 जरूरत  की  चीजें  दिन-प्रति-दिन  महंगी  होती  जा  रही  उनके  मूल्य  बढ़ते  जा  रहे  हैं  ।  जिन  लोगों

 के  पास  रोजगार  कम  उनकी  क्रय-क्षमता  के  बाहर  होती  जा  रही  है  ओर  इस  कारण  वह  बाजार

 से  कोई  चीज  खरीदते  की  स्थिति  में  नहीं  रह  गया  हम  लोन  सरकार  से  बार-बार  मांग  करते

 चिल्लाते  हैं  कि सभी  आवश्यक  चीजों  के  मूल्य  बांधे  जाएं  ताकि  गरीब  मजदूरों  को  वे  आसानी

 से  उचित  दर  पर  उपलब्ध  हो  सकें  परन्तु  सरकार  ने  अभी  तक  इस  दिशा  में  कुछ  कदम  नहीं

 उठाये  हैं  ।

 हमारे  देश  में  80  प्रतिशत  आदमी  खेती  या  उससे  सम्बद्ध  व्यवसायों  पर  निर्भर  एक

 तरह  से  हम  उनको  किसान  भी  कह  सकते  सरकारी  आंकड़ों  के  अनुसार  खेती  की  पैदावार  बढ़ी

 परन्तु  इसे  हम  लोग  स्वीकार  नहीं  करते  हैं  बल्कि  हमारे  देश  में  किसानों  की  हालत  दिन-प्रति  दिन

 गिरती  जा  रही  छोटे  किसानों  को  बाध्य  होकर  अपनी  खेती  बेचनी  पड़  रही  है  और  वे  खेतिहर

 मजदूर  बनते  जा  रहे  हैं  ।  जिन  लोगों  ने  अपना  पसीना  बहाकर  उस  खेती  से  फसल  पंदा  की  अब

 स्थिति  यहां  तक  पहुंच  गई  है  कि  उनको  दो  समय  की  रोटी  नहीं  मिल  पा  रही  सारे  लोगों  की

 ओर  से  सरकार  से  यह  मांग  की  जाती  है  कि  गन्ना  इत्यादि  सब  चीजों  के

 मूल्य  सरकार  को  निर्धारित  कर  देने  चाहिए  जिससे  किसानों  को  उचित  मूल्य  मिल  सके  ।  एक
 मिसाल  के  तौर  पर  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जिस  क्षेत्र  से  मैं  चुनकर  आता  वह  पश्चिम  बंगाल
 का  एक  हिस्सा  है  और  वहां  लाख  काफी  मात्रा  में  पैदा  होता  पिछले  साल  उसका  दाम  8  से

 10  रुपया  था  लेकिन  इस  साल  उसका  दाम  50  रुपया  किलो  हो  गया  है  क्‍योंकि  वहां  के  दो-तीन
 बड़े  पूंजीपति  उसका  बाहर  एक्सपोर्ट  कर  रहे  वे  लोग  ही  स्वयं  उसका  मूल्य  निर्धारित  करते  हैं  ।

 इसलिए  मैं  सरकार  से  कहना  चाहता  हूं  कि  वह  लाख  के  मूल्य  निर्धारित  करने  की  दिशा  में  कदम
 उठाये  ।  ऐसी  सभी  चीजों  के  मूल्य  बांध  देने  चाहिए  ताकि  किसानों  को  लाभ  मिल  सके  ।

 तीसरी  सरकार  ने  अभी  तक  भूमि-सुधार  कानून  लागू  नहीं  किया  है  और  उस  दिशा
 में  कोई  ठोस  कदम  भी  नहीं  बढ़ाया  गया  है  ।  सरकार  के  आंकड़ों  के  हिसाब  से  86  लाख  हैक्टेअर
 जमीन  सरकार  के  पास  सरप्लस  है  लेकिन  उसमें  से  केवल-मात्र  15  लाख  60  हजार  हैक्टेअर  जमीन
 सरकार  ले  सकी  है  भौर  उसमें

 से  6  लाख  9]  हजार  हैक्टेअर  जमोन  अब  तक  खेतीहर  मजदूरों
 ओर  भूमिह्दीन  लोगों  की  बांटी  गई  है  ।  इसमें  पश्चिम  केरल  और  पंजाब  का  स्थान  ही  भागे
 है  ।  दूसरे  राज्यों

 ने  इस  पर  कोई  अमल  नहीं  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  भूमि
 भाबंटन  पर  जोर  लगाना  चाहिए  ।  अभी  भी  गांव  में  6  प्रतिशत  लोगों  की  आधे  से  ज्यादा  जमीन

 है  और  40  प्रतिशत  आदमी  खेतिहर  मजदूर  हो  गये  हमारे  देश  का  45  करोड  आदमी  गरीबी
 सीमा  रेखा  के  नीचे  गरीब  कहलाने  के  सम्मान  से  वह  लोग  वंचित  हैं  ।  इसका  मूल  कारण  है  कि
 सरकार  भूमि  सुधार  नीति  पर  कोई  इम्पार्टेन्स  नहीं  दे  रही

 गांवों  में  लेतिहर  मजदूरों  की  संख्या  दिन-प्रक्तिदिन  बढ़ती  जा  रही  है  और  ब्वेतिहर  मजदूर
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 को  साल  में  122  दिन  से  ज्यादा  काम  नहीं  मिलता  इसीलिए  खेतिहर  म  जदूर  को  उसका  दाम

 नहीं  मिलता  ।  गलत  आथिक  नीति  के  कारण  बेरोजगारों  की  संख्या  दिन-प्रतिदिन  बढ़ती  जा  रही
 नाम  दर्ज  कराने  वाले  बेरोजगारों  को  1971  साल  में  संख्या  95  लाख  लेकिन  इस  साल

 1985  में  यह  संख्या  करीब-करीब  2  करोड़  50  लाख  पहुंच  गई  है  ।  इनमें  इंजीनियर  और

 डिग्री-होल्डर  भी  इन  शिक्षित  बेरोजगारों  की  संख्या  दिनोंदिन  बढ़ती  जा  रही  इन  नौजवानों
 को  कुछ  काम  न  मिलने  से  ये  दूसरा  गलत  रास्ता  अपना  सकते  है  ।  देश  की  इंटेग्रिटी  का  सवाल  भी
 पैदा  हो  सकता  है  ।

 नौजवानों  में  काफी  उत्साह  एवं  स्फूर्ति  होती  है  और  अगर  इन  लोगों  की  महाशक्ति  को

 सही  दिशा  में  नहीं  लगाया  गया  तो  नौजवानों  में  अनुशासनहीनता  फल  जायेगी  ।

 देश  को  खतरा  पैदा  हो  जाता  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  पर  ज्यादा
 घ्यान  दे  ।

 यह  इंटरनेशनल  यूथ  ईअर  इसलिए  सरकार  को  ऐसा  कोई  कदम  उठाना  चाहिए  जिससे
 नौजवानों  को  रोजगार  मिले  ओर  व्यस्क  की  सीमा  नौकरी  के  लिए  रखी  गई  वह  उठा  दी  जानी
 चाहिए  ।  क्‍योंकि  यह  सरकार  ऐसे  बेरोजगारों  को  नौकरी  नहीं  दे  सकती  है  इसलिए  वह  क्‍यों
 बार  रखती  मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  एज-बार  नहीं  रखी  जाये  ।

 शिक्षा  के  विषय  में  हम  लोग  यहां  चिल्लाते  हैं  कि  कम्पलसरी  एजूकेशन  लेकिन  दो  तरह
 की  शिक्षा  नीति  इस  देश  में  प्रचलित  गरीब  आदमी  के  लड़के  एक  जगह  पढ़ते  हैं  और  धनी

 आदमियों  के  लड़के  बड़  मिशन  ओर  अंग्रेजी  स्कूलों  में  पढ़ते  इस  तरह  की  शिक्षा  नीति  नहीं

 रहनी  चाहिए  ।  यह  कहकर  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 *श्लोमतो  ऊषा  ठककर  :  माननीय  अध्यक्ष  माननीय  वित्त  मंत्री  जी

 सदन  के  सामने  जो  अनुपूरक  मांगें  पेश  की  मैं  उनका  समर्थन  करती  विकसित  राष्ट्र  में

 आवश्यकतानुसार  अपने  बजट  में  अनुपूरक  मांगें  रखना  एक  स्वाभाबिक  प्रक्रिया  है  ।

 माननीय  सभाध्यक्ष  गुजरात  राज्य  के  पास  लम्बा  समुद्रतट  इसलिए  यहां  पर  अलंग

 नामक  स्थान  पर  शिप  ब्रेकिंग  यार्ड  को  स्थापित  किया  गया  लेकिन  सभाध्यक्ष  इस  समय

 यह  उद्योग  बड़े  संकट  के  दौर  से  गुजर  रहा  इस  याड  की  क्षमता  प्रतिवर्ष  180  से  200  जहाजों
 को  तोड़ने  की  है|  फिर  भी  केन्द्र  सरकार  ने  वर्ष  1985-1986  के  लिए  केवल  60  जहाज  ही

 तोड़ने  के  लिए  दिये  इसके  अलावा  सरकार  ने  इस  काम  पर  रु०  360  एक्साइज

 ड्यूटी  लगाई  है  ।  जिसके  कारण  करीब  तीन  महीनों  से  यह  उद्योग  बिल्कुल  बंद  हो  गया  है  ।  वैसे
 तो  भारत  सरकार  ने  जो  अठिरिक्त  एक्‍्साइज  ड्यूटी  लगाई  उसे  हालत  को  देखते  हुए  वापस  लेने  का

 आश्वासन  भी  दिया  लेकिन  अभी  तक  उस  पर  कोई  अमल  नहीं  हुआ  है  ।  जहाजों  को  तोड़ने  का

 काम  स्थगित  हो  जाने  के  कारण  देश  को  करीब  करोड़ों  रुपये  का  घाटा  हुआ  है  ।  मेरा  आपके

 माध्यम  से  सरकार  से  निवेदन  है  कि  अतिरिक्त  एक्साइज  ड्यूटी  सरकार  शीघ्र  ही  वापस  ले  ले  ।

 +*मुजराती  में  दिये  गये  भाषण  के  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 यह  उद्योग  बन्द  होने  के
 कारण  हजारों  कामगारों  ने  अपना  रोजगार  गंवाया  वे  बड़ी  मुसीबत  में

 फंस  गये  हैं  । इस  समय  गुजरात  में  सूखे  की  स्थिति  भी  है  इसलिए  यह  उद्योग  फिर  से  शुरू  कर
 देना  चाहिए  ।

 '

 मेरे  चुनाव  क्षेत्र  कच्छ  में  भी  समुद्र  का  बहुत  लम्बा  किनारा  इस  क्षेत्र  में  भी

 शिव  क्रंकिंग  या्ड  की  स्थापना  तीन  स्थानों  पर  की  जा  सकती  वे  हैं  मुंद्रा,तुणा  और  माण्डवी  ।

 मेरे  ख्याल  में  इस  काम  के  लिए  असिस्‍टेंट  कस्टम  कलक्टर  की  सुविधा  होना  आवश्यक
 तो  वह

 सुविधा  भी  तुणा  गांव  में  उपलब्ध  मुंद्रा  और  माण्डवी  सहायक  कस्टम  कलक्टर  के
 दफ्तर

 से

 करीब  50  कि०  मी०  दूरी  पर  स्थित  है  इसलिए  वहां  पर  भी  यह  सेवा  उपलब्ध  हो  सकती  है  ।  मेरा

 अनुरोध  है  कि  इन  तीन  स्थानों  में  से  जहां  कहीं  भी  तकनीकी  दृष्टि  से  सारी  सुविधायें  उपलब्ध

 वहां  पर  शिव  ब्रेकिंग  यार्ड  बनाया

 भूज  और  कांडला  दोनों  गुजरात  में  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  स्थान  कांडला  तो

 उत्तरी  भारत  का  महत्वपूर्ण  पत्तन  फिर  भी  उन  दोनों  नगरों  को  भारत  के  अन्य  प्रमुख  स्थानों  के

 थ  एस०  टी०  डी०  से  अब  तक  नहीं  जोड़ा  गया  है  ।  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  अनुरोध
 करती  हूं  कि  इन  दोनों  स्थानों  को  एस०  टी०  डी०  की  सुविधा  तुरन्त  प्रदान  की

 =|

 सूखे  और  बाढ़  के  बारे  में  माननीय  महेन्द्र  सिह  जी  तथा  अन्य  माननीय  सदस्यों  ने
 जो  कहा  मैं  उनसे  सहमत  हूं  ।  गुजरात  में  भी  इस  साल  भयंकर  सूखा  पड़ा  है  |  वहां  पर  पीने  के

 पानी  की  भी  बहुत  कमी  है  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  गुजरात  में  नमंदा  और  मच्छ  जैसी  नदियों  का  पानी
 जो  बिना  उपयोग  किये  ही  वह  जाता  उसे  रोका  जाए  तथा  जरूरतमंद  क्षेत्रों  तक  पहुंचाया  जाए  ।
 जिससे  जनता  को  पीने  का  पानी  मिल  जाएगा  और  किसानों  के  खेत  हरे-भरे  होने  लगेंगे  ।

 मैं  दूर-दर्शन  के  बारे  में  भी  अपने  विचार  तथा  मांग  रखना  आप  जानते

 ही  हैं  कि  कच्छ  हमारा  सीमान्‍्त  क्षेत्र  राष्ट्र  की एकता-अखण्डता  और  सरक्षा  के  लिए  वहां  के
 लोगों  में  जागरूकता  लाना  आवश्यक  है  और  यह  काम  दूरदर्शन  आसानी  से  कर  सकता  लोग
 भो  दूरदशन  का  लाभ  पाने  के  लिए  उत्सुक  हैं|  माननीय  मंत्री  जी  ने  इस  स्थिति  को  देखते  हए
 कच्छ  म  एक  दूरदशन  केन्द्र  लगाने  की  योजना  को  स्वीकृति  दी  अब  इस  काम  को  यथाशीक्र
 लागू  करना  आवश्यक  मैं  आशा  करू गी  कि  माननीय  मंत्री  जी  इस  पर  अग्श्य  गौर  करेंगे  तथा
 दूरदर्शन  केन्द्र  का  निर्माण  कार्य  तुरन्त  शुरू  करवायेंगे  ।

 मैं  रेल  सुविधा  के  बारे  में  भी  अपनी  बात  रखंगी  जो  अत्यन्त  आवश्यक  है
 दिल्‍ली  से  भूज  तक  रेल  की  सुविधा  उपलब्ध  जो  रेल  लाइन  इस  समय  मीटर  गेज  उसक
 ब्राड  गेज  में  रूपान्तर  करने  के  लिए  उसका  लखपत  बारास्ता  मांडवी  तक  का  सर्वे  हो  चुका  इस
 पर  तुरत्त  काम  शुरू  करने  के  लिए  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करती  हूं  ।  इस  लाइन  पर  आने  वाले

 थान  मांडडी  और  लखपत  आदि  समुद्रतट  पर  यहां  पर  खनिज  नमक  तथा  मच्छीमारी
 का  उद्योग  चल  ।  इन  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  तथा  उत्पादकों  को  सस्ते  यातायात  की
 सुविधा  मुहैया  कराने  के  लिए  रेलवे  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  साधन  है  ।  इसलिए  मैं  आपके  माध्यम  से
 सरकार  से

 अनुरोध  करती  हूं  कि  सर्वे  के  अनुसार  रेल  लाइन  को  ब्राड  गेज  में  रूप  तरित  करने  के
 काम  को  शीघ्र  लागू  करने  के  लिए  सरकार  आवश्यक  कदम  गुजरात  में  सोराष्ट्र
 कच्छ  आदि  स्थानों  पर  कोयला  आदि  की  बुत।ई  के  लिए  जो  वैगन  उपलब्ध  हैँ  वे
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 बहुत  कम  हैं  ।  कुछ  अतिरिक्त  वेंगनों
 की

 आवश्यकता  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करती  हूं  कि  वह
 पर्याप्त  संख्या  में  वैगन  उपलब्ध  कराये  ।

 आपने  अनुपूरक  मांग  पर  बोलने  का  जो  अवसर  दिया  उसके  लिए  मैं  आपकी

 आभारी  हूं  ।

 क्षी  राम  प्यारे  सुमन  :  माननीय  सभापति  मैं  1985-86  की  अनुदानों  की
 अनुप्रक  मांगों  का  समर्थन  करने  के  लिये  खड़ा  हुआ  हूं  ।  सबसे  पहले  मैं  माननीय  वित्त

 प्रधान  मंत्री  और  वित्त  राज्य  मंत्री  को  इस  बात  के  लिये  बधाई  देना  चाहता  हूं  कि  इन्होंने

 यह  जो  मांगें  प्रस्तुत  की  बहत  ही  सामयिक  लेकिन  संतुलित  नहीं  हैं  ।  मेरा  निवेदन  यह
 है  कि  इसमें  थोड़ा  संतलन  बनाये  रखने  के  लिये  कुछ  ऐसी  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  थी  जिससे  वि

 कुछ  मामलों  को  हम  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दे  सकें  किन्तु  कुछ  कारणवश  हम  ऐसा  नहीं  कर

 लेकिन  फिर  भी  मैं  अनुप्रक  मांगों  का  समर्थन  करता  इसलिए  मैं  इसका  समर्थन

 करता  हूं  ।  सबसे  पहले  मैं  इस  बात  के  लिए  बधाई  देना  चाहता  हूं  कि  हमारी  सरकार  ने  और
 माननीय  प्रधान  मंत्री  ने  जो  स्वच्छ  प्रशासन  का  नारा  दिया  था  और  अधिक  तेजी  के  साथ  काम

 करने  वाली  सरकार  का  जो  वचन  दिया  यह  कुछ  ही  दिनों  में  सिद्ध  हो  गया  है  कि  सरकार
 बहुत  तेजी  से  उस  दिशा  में  काम  कर  रही  है  और  एक  स्वस्थ  समाज  के  लिए  हर  दृष्टिकोण
 हर  दिशा  में  सरकार  आगे  बढ़  रही  अभी  कुछ  दिनों  पहले  जो  काला  धन  इतनी  विशाल  मात्रा

 में  पकड़ा  गया  है  यह  इस  बात  का  द्योतक  और  परिचायक  है  कि  सरकार  इस  रास्ते  से

 व्यवस्था  को  जो  कुछ  लोग  चौपट  कर  रहे  थे  उसको  दूर  करने  के  लिए  और  अर्थ-ब्यवस्था  को

 सदढ  करने  के  लिए  कितनी  तेजी  कदम  बढ़ा  रही  इसके  लिए  वाकई  वित्त  मंत्री  और  उनका

 मंत्रालय  बधाई  का  पात्र  है  ।

 मैं  एक  निवेदन  ऊ  रना  चाहूंगा  कि  जो  भी  धन  का  आवंटन  होता  है  उसमें  खास  तौर  से  एक  बाल

 को  नजर  अन्दाज  किया  जाता  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  भविष्य  में  उस  पर  नजर  रखी  जाए  और  आवंटन
 के  समय  उसको  प्राथमिकता  दी  जाए  और  वह  यह  है  कि  धन  के  आवंटन  के  समय  किन  विशेष  मुद्दों  को

 पहले  लेना  है  इसको  ध्यान  में  रखा  जाए  ।  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  रहने  वाले  लोगों  को  ऊपर  हमें
 उठाने  के  लिए  कितने  ज्यादा  धन  की  आवश्यकता  है  और  किस  प्रदेश  की  क्‍या  स्थिति  क्‍या  क्षति

 क्‍या  मांग  कया  क्षेत्रफल  है  और  क्या  जनसंख्या  है  इन  सारे  मुद्दों  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाना

 चाहिए  और  इस  बात  को  प्राथमिकता  देते  हए  घन  का  आवंटन  करना  चाहिए  ।  मैं  एक  उदाहरण
 देना  च्राहता  हमारे  देश  के  कई  हिस्सों  में  बाढ़  और  सूखे  का  प्रकोप  रहा  जिसे  दैवी  आपदा

 कहते  हैं  ।  उत्तर  प्रदेश  भी  बुरी  तरह  से  उसकी  चपेट  में  रहा  ।  उत्तर  प्रदेश  की  यह  स्थिति  रही  कि

 कछ  जिले  तो  पूरी  तरह  से  तबाह  और  बरबाद  हो  गए  ।  प्रदेश  की  सरकार  ने  14  सौ  करोड़  रुपये

 की  योजना  यहां  पर  भेजी  और  इतने  धन  की  मांग  की  इस  देवी  आपदा  से  निबटने  के  लिए  ।

 मुझे  खेद  है  कि  मात्र  सवा  सौ  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  ।  आप  सोचे  कि  इतने  बड़े

 प्रदेश  में  जहां  ।4  सौ  करोड़  रुपये  की  मांग  है  और  जहां  इतनी  हबाही  हो  गई  सवा  सौ  करोड़

 रुपये  में  उस  क्षति  की  पूर्ति  कैसे  संभव  है  ?  इसलिए  मैं  निवेदन  कर  रहा  था  कि  प्रदेश  की

 संख्या  और  क्षति  का  आकलन  करके  विशेष  रूप  से  यह  धन  का  आवंटन  करना

 इसी  के  साथ-साथ  एक  और  बात  खास  तौर  से  बाढ़  और  सूखे  के  मामले  में  कहना  चाहूंगा  ।

 मैं  एक  उदाहरण  और  दूंगा  ।  उत्तर  प्रदेश  में  एक  जिला  है  जौनपुर  जौनपुर  में  कई  वर्ष  ऐसा  नहीं
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 मैंने  जब  से  होश  संभाला  है
 वष  ऐसा  नहीं  देखा  जिस  वर्ष  कि  जौनपुर  बाढ़  के  पानी  से

 शब  न  जाता  हो  ।  हर  वर्ष  वहां  तबाही  होती  है  तो  सरकार  पैसा  देती  उस  पैसे  का  बंटवा

 होता  अधिकारी  उसको  किस  तरह  से
 बांदते  यह  ता  कोई  कहने  की  बात  नहीं  है  ।  आप

 खद  भी  जानते  हर  वर्ष  यह  बात  होती  तो  मैं  यह  कहना  चाहता  कि  हम  को  ऐसी

 व्यवस्था  करनी  चाहिए  कि  जिन  जगहों  पर  हर  वर्ष  बाढ़  आती  है
 या  जहां  हर  वर्ष  सूखे  का  प्रकोप

 रहता  है  वहां  पर  स्थायी  रूप  से  इस  समस्या  का  निदान  करने  की  व्यवस्था  करनी  चाहिए  जिससे

 वेजि  वे  वे  क्षेत्र  और  वह  ब्लाक  जो  बुरी  तरह  से  प्रभावित  होते  देवी  आपदा  से  वह

 तबाही  के  कगार  पर  न  ॒पहुंचें  और  उस  उनकी  स्थिति  सुदृढ़  हो
 सके  ।  इसलिए  हमें  इस  बात  को

 विशेष  रूप  से  ध्यान  में  रखना  चाहिए  कि  ऐसी  जगहों  का  चयन  करके  स्थायी  रूप  से  वहां

 थे  समस्या  का  निदान  किया  जाना  चाहिए  जिससे  आगे  चल  कर  वहां  यह  समस्या  न

 पैदा  हो  ।

 जो  इस  धन  का  आवंटन  किया  गया  है  उससे  बड़े  महत्वपूर्ण  कार्यक्रम  सरकार  द्वारा  चलाए

 जा  रहे  मुझे  खुशी  है  कि  हम  अपनी  मंजिल  की  तरफ  तेजी  से  बढ़  रहे  यह  बात  दूसरी

 है  कि  हम  वहां  तक  पहुंच  नहीं  सके  हैं  ।  लेकिन  एक  शेर  याद  आता  है

 मंजिल  मिले  या  न  मिले  इस  का  गम  नहीं  ।

 मंजिल  की  जस्तजूं  में  मेरा  कारवां  तो

 हम  उस  तरफ  बढ़  तो  रहें  हम  विकास  की  तरफ  बढ़  तो  रहे  हैं  ।  हम  तरक्की  कर  तो

 रहे  भले  ही  उसकी  गति  मन्‍्द  क्‍यों  न  उसकी  मति  धीमी  क्‍यों  न  हो  लेकिन  हम  आगे  बढ़

 रहे  हैं  ।  लेकिन  हमें  ध्यान  देना  है  कि  खास  तोर  से  ग्रामीण  इ  लाकों  के  जहां  पर  गरीब  किसान

 मजदूर  रहते  जिनकी  विशाल  जनसंख्या  उनके  उत्थान
 के  लिए  योजनायें  चलाने  के  लिए

 सरकार  जो  घन  देती  है  उसका  सदपयोग  हो  रहा  है  या  नहीं  ।  सोभाग्य  से  यहां  पर  ग्रामीण  विकास
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 महोदय  पीठासीन  हुए  ।)

 राज्य  मन्त्री  वैठ  हुए  एकीकृत  ग्राम  विकास  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार

 राष्ट्रीय  भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  योजना--इन  तमाम  योजनाओं  के  लिए  सरकार  ने  ग्रामीण  विकास

 हेतु  जो  धन  का  निर्धारण  किया  है  और  जितना  पैसा  यहां  से  जाता  है  उसका  सदुपयोग  हो  रहा  है

 या  नहीं  ओर  उन  योजनाओं  पर  काम  हो  रहा  है  या  सड़कें  बन  रही  हैं  या  पुल  बन  रहे

 हैं  या  किसानों  तक  उबेरक  पहुंच  रहा  है  या  उनको  सब्सीडी  मिल  रही  है  या

 इसको  देखने  की  नितान्त  आवश्यकता  इसके  साथ  ही  सौ  करोड़  रुपये  ग्रामीण  भूमिहीन  गारन्टी
 योजना  के  अन्तर्गत  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  ,  शेड्यूल्ड  ट्राइब्ज  के  मकानों  के  लिए  आवंटित  किए  गए  हैं
 लेकिन  देखना  यह  है  कि  उसका  उपयोग  हो  रहा  है  या  नहीं  और  उस  संबंध  में  काम  हो  रहा  है

 या  नहीं  हो  रहा  इसी  प्रकार  से  स्पेशल  कंपोनेन्ट  प्लान  में  भी  जनता  तक  लाभ  पहुंच  रहा  है +  ५81  6

 या  नहीं  इसको  देखना  हमारे  अधिकारियों  की  उदासीनता  के  कारण  कहीं-कहीं  इन
 कार्यक्रमों  में  विध्न  पड़  जाता  है  इसलिए  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  इन  कार्यक्रमों  में  तेजी
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 लाकर  चुस्ती  के  साथ  काम  किया  जाए  ताकि  शासन  की  जो  मंशा  है  वह  फलीभूत  हो  सके  तथा
 गरीब  किसानों का  भला  हो  सके

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  महालिगम  कृपया  खत्म  कीजिये  ।  चूंकि  वह  अपना  भाषण  खत्म

 नहीं  कर  रहे  हैं  इसलिये  जो  कुछ  भी  वह  कहेंगे  उसे  कार्यवाही  में  शामिल  नहीं  किया
 जायेगा  ।

 )
 *

 +*श्री  एम०  सहालिगस  (  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  अपने  दल  अखिल
 भारतीय  अन्ना  द्रविड़  मुनेत्र  कषगम  की  ओर  से  1985-86  की  अनुदानों  की  द्वितीय  अनुपूरक  मांगों

 जोकि  चर्चा  अधीन  कुछ  शब्द  कहूंगा  ।

 मैं  केवल  मांग  सख्या  38  के  बारे  में  कहूंगा  जिसमें  बाढ़  राहत  उपायों  के  लिये  45  करोड़
 रुपये  की  अतिरिक्त  राशि  की  मंजूरी  मांगी  गई  पिछले  महीनों  में  तमिलनाडु  के  कई  क्षेत्रों  में
 भयंकर  तूफान  एवं  अभूतपूर्व  बरसात  हुई  हमारे  माननीय  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  ने

 तमिलनाडु  के  बाढ़  प्रभावित  क्षेत्रों  का  हवाई  निरीक्षण  किया  तथा  तमिलनाडु  की  क्षतिग्रस्त  स्थिति
 से  स्वयं  को  अवगत  कराया  तथा  उन्होंने  राहत  कार्यों  के  लिये  बाढइग्रस्त  लोगों  को  राहत  पहुंचाने
 के  लिए  तुरन्त  केन्द्रीय  सहायता  देने  का  आश्वासन  दिया  ।  मेरा  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  नागापट्टिनम
 समुद्र  तट  पर  है  तथा  भारी  वर्षा  के  कारण  आई  बाढ़  से  सबसे  ज्यादा  प्रभावित  क्षेत्र  नागापट्टिनम

 तिरूथुराई  नानीलम  मत्तारगुडी  ।  पूर्वी  तन्जौर  जिले  में  एक  लाख

 एकड़  भूमि  पर  उगी  कुरूवई  की  खड़ी  फसल  बाढ़  से  नष्ट  हो  गई  हसी  प्रकार  से  यह  भी  कहा
 जा  सकता  है  कि  इस  वर्ष  तीन  लाख  एकड़  भूमि  पर  हमें  साम्बा  फसल  प्राप्त  नहीं  होगी  क्‍योंकि

 बाढ़  के  पानी  से  इसकी  जड़ें  नष्ट  हो  गई  हैं  |  हजारों  लोगों  की  झोपड़ियां  समाप्त  हो  गई  खेती
 के  शुरू  के  दिनों  में  इस  क्षेत्र  के  कृषकों  को  मेट्टूर  बांध  से  पर्याप्त  मात्रा  में  पानी  नहीं  मिलता
 अगर  उन्हें  कभी  पानी  मिल  भी  जाता  है  तो  उससे  वह  खेती  नहीं  कर  सकते  क्‍योंकि  यह  उस  समय
 मिलता  है  जब  खेत  में  पानी  डालने  की  आवश्यकता  नहीं  होती  नवम्बर  में  लाखों

 एकड़  जमीन  पर  खड़ी  फसल  बाढ़  से  नष्ट  हो  जाती

 मांग  संख्या  38  के  तहत  राहत  कार्य  के  लिये  सिर्फ  45  करोड़  रुपया  ही  मांगा  गया  है  ।

 यह  रकम  तो  सिर्फ  नामापट्टिनम  क्षेत्र  का  राहत  कार्य  पूरा  करने  के  लिये  भी  पर्याप्त  नहीं  है  ।

 सड़कें  क्षतिग्रस्त  हो  गई  हैं  ।  रेल  की  पटरियां  बहू  गई  रेल  पुल  नष्ट  हो  गए  इस  समय

 मद्रास  और  विल्लुपुरम  के  बीच  कोई  रेल  सम्पर्क  नहीं  रहा  यहां  तक  कि  मद्रास  में  अन्ना  सलाई

 की  मरम्मत  करने  के  लिये  ही  हमें  करोड़ों  रुपये  की  आवश्यकता  पड़ेगी  ?  मैं  माननीय  वित्त

 मंत्री  जी  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  तमिलनाडु  राज्य  द्वारा  मांगे  गये  200  करोड़  रुपयों  की

 घनराशि  की  मंजूरी  दें  ।  तभी  हम  वास्तविक  राहत  कार्य  कर  सकते  हैं  ।

 *का्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 +*तमिल  में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूतान्तर  ।,
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 नागपट्टिनम  बन्दरगाह  का  ऐतिहासिक  महत्व  परन्तु  यह  खेद  की  बात  हैं  कि
 आज  भी

 यह  एक  छोटा  बन्दरगाह  है  ।  ड़  जर  को  हालत  एकदम  खराब  है  तथा  इस  बन्दरगाह  में  भारी  मात्रा

 वें  गाद  जमा  होती  जा  रही  है  ।  नागपदटिनम  बन्दरभाह  में  सफाई  कार्य  को  शुरू  क  रवाने  के  लिये

 तरन्त  ही  डे  जिग  कारपोरेशनਂ  को  निदेश  दिया  जाना  चाहिये  तथा  बन्दरगाह  को 56

 योग्य  बनाया  जाये  ।  इस  बन्दरगाह  का  विस्तार  भी  किया  जाना  चाहिये  ।

 चिदम्बरम  जहाज  में  आग  लगने  की  घटना  के  जोकि  नागपट्टिनम  तथा  सिंगापुर
 और  मलेशिया  के  बीच  चलता  था  अब  इन  स्थानों  के  बीच  कोई  भी  जहाज  सेवा  नहीं  है  ।  इससे

 यात्रियों  एवं  निर्यातकों  को  तकलीफ  हो  रही  मैं  मांग  करता  हूं  कि  सिंगापुर  तथा

 मलेशिया  के  बीच  तुरन्त  ही  जहाभरानी  सेवा  शुरू  करनी  चाहिये  ।

 वेलंगानी  वर्जिन  मेरी  नागोर  की  मुस्लिम  सिक्‍कल  सिंगराबेलन  टेम्पल
 प्र  सभी  नागपट्टिनम  के  आसपास  देश  के  सभी  कोनों  से  हिन्दू

 आदि
 इन

 मन्दिरों  को  देखने  के  लिये  यहां  आते  वास्तव  में  ये  स्थान  धमंनिरपेक्षता  के  प्रतीक  हैं  क्‍योंकि
 सभी  भक्त  लोग  बिना  किसी  धर्म  में  भेद  भाव  किये  इन  सभी  मन्दिरों  में  जाते  हैं  ।"  वेलंगार्न
 इसके  आसपास  के  क्षेत्र  को  केन्द्रीय  पर्यटक  क्षेत्र  घोषित  कर  दिया  जाना  चाहिये  तथा  इन
 मन्दिरों  में  आने  वाले  हजारों  भक्तजनों  को  लाभ  पहुंचाने  के  लिये  आवश्यक  बुनियादी  सुविधाएं
 भी  दी  जानी  चाहिए  ।

 तथा

 नागपट्टिनम  तथा  इसके  आस-पास  के  क्षेत्रों  में  काफी  संख्या  में  मछुआारे  रहते  इन
 मछआरों  के  फायदे  के  लिये  राज्य  सरकार  कई  कल्याणकारी  उपाय  लागू  कर  रही  केन्द्रीय

 कृषि  मंत्रालय  को  शीत  भंडारण  ग्रह  बनवाना  चाहिये  तथा  इस  क्षेत्र  के  निधन  मछआरों  के  उ
 के  लिये  मत्स्य  पालन  फाम  भी  वहां  पर  बनाने  वेदराण्यम  तथा  नागपट्टिनम  के  मछआरों
 को  इस  तरह  की  केन्द्रीय  सहायता  की  आवश्यकता  है  ।

 प्रत्येक  वर्ष  तन्‍न्जोर  जिला  या  तो  सूखे  से  या  फिर  बाढ़  से  प्रभावित  रहता  है  ।  इन  निरन्तर

 प्राकृतिक  आपदाओं  के  शिकार  कृषक  और  क्रृषि  मजदूर  हैं  ।  यह  सिद्ध  किया  जा  रहा  है  कि  अपनी
 विका  के  लिये  वे  कृषि  पर  निर्भर  नहीं  रह  सकते  |  परन्तु  व्यवसाय  का  उनके  पास  और  कोई

 विकल्प  नहीं  है  ।  तन्‍जौर  जिले  में  एक  भी  उद्योग  नहीं  है  तथा  विशेष  रूप  से  मेरे  संसदीय  निर्वाचन
 क्षेत्र  में  । हाल  ही  में  कालाप्पी  में  कावेरी  बेसिन  में  तथा  नरीमनम  एवं  अन्य  नजदीकी  क्षेत्रो  में
 गैस  पाई  गई  है  तथा  यह  साबित  किया  भया  है  कि  इन  क्षेत्रों  में  से  तेल  की  काफी  मात्रा  प्राप्त  की
 जा  सकती  है  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  इस  क्षेत्र  में  पैट्रो-रसायन  उद्योगों  को  लगाने  के  लिये  प्रयास  किये
 जाने  चाहियें  ।  वेदारण्यम  तथा  नागपट्टिनम  में  नमक  काफी  मात्रा  में  उपलब्ध  तमिलनाडु  के
 इस  क्षेत्र  में  रसायनिक  उद्योग  लगाने  के  लिये  यहां  उपलब्ध  नमक  का  प्रयोग  किया  जा  सकता
 इस  प्रकार  के  उद्योगों  से  इस  क्षेत्र  के  कृषकों  एवं  कृषि  श्रमिकों  को  दूसरे  रोजगारों  के  अवसर

 मैं  माननीय  वित्त  राज्य  मंत्री  से  अपील  करूंगा  कि  कृषि  श्रमिकों  क॑  ई  के  लिये  मेरे
 निर्वाचन  क्षेत्र  नागपट्टिनम  तथा  तन्‍्जौर  जिले  में  उद्योग  लगाने  के  लिये  वह  कदम

 इन  शब्दों
 के

 साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 भी  रणवोर  सिह  :  उपाध्यक्ष  मैं  अनुपूरक  मांगों  का  समर्थन  करने  के
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 लिए  खड़ा  हुआ  हूं
 ।  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  को  बधाई  देना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  काले  धन  पर

 हि  ५  दल  रा  a
 प्रहार  किया  है  और  बैंकों  की  कार्ं-प्रणाली  के  द्वारा  देश  में  क्रांति  पैदा  की  है  ।

 मैं  सदन  में  माननीय  सदस्यों  को  सुनता  रहा  हूं  और  अक्सर  मैं  देखता  हूं  कि  बैंकों  की
 प्रणाली  पर  प्रहार  करने  का  रिवाज-सा  हो  गया  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  को  इसलिए  भी

 बधाई  देना  चाहता  क्योंकि  शहरों  नगरों  बैंकों  को  उठाकर  ग्रामीण  अंचल  के  दूर-दराज  के

 इलाकों  तक  ले  गए  हैं  ।  इस  क्रान्तिकारी  कदम  के  लिए  वे  बधाई  के  पात्र  उनके  द्वारा  दिए  गए
 ऋणों  से  हमारे  गरीब  व्यक्ति  ऊपर  आ  रहे  मैं  समझता  हूं  कि  उन  गरीब  व्यक्तियों  के  ऊपर
 आने  से  जो  नए  समाज  का  सृजन  हो  रहा  उस  नए  समाज  के  सृजन  का  मुख्य  उत्तरदायित्व

 हमारी  अच्छी  नीति  इस  संबंध  में  मैं  आपको  दो-तीन  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।

 एक  सुझाव  मेरा  यह  है  कि  एक  बार  ऋण  देकर  हम  यह  न  समझ्न  लें  कि  हमारा  काय॑

 समाप्त  हो  बल्कि  हमें  फॉलो-अप-एक्शन  की  कोशिश  करनी  चाहिए  भौर  देखना  चाहिए  कि

 प्रतिव्यक्ति  पर-कंपिटा  इनकम  बढ़  रही  है  या  नहीं  बढ़  रही  इसके  साथ-साथ  हमें  स्टाफ  में  भी

 वृद्धि  करनी  उनको  ओर  सुविधायें  देनी  जो  नवयुवक  दुरस्त  अंचलों  में  काम
 करने  के  लिए  जाते  ताकि  वे  उत्साह  के  साथ  काय  को  संपादित  कर  सकें  ।

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  सबसे  सफल  क्रान्ति  हमारे  देप्न  में  जो  बहू
 किसानों  के  द्वारा  हुई  जिसकी  वजह  से  आज  हम  अपने  पैरों  पर  खड़े  हो  सके  हैं  ।  राष्ट्र
 निर्भर  हुआ  है  ।  लेकिन  मुझे  अफसोस  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  वित्त  मंत्री  जी  की  तमाम  कोशिशों

 के  बावजूद  भी  किसानों  को  उनकी  उपज  धान  की  पूरी  कीमत  नहीं  मिल  रही  जिससे  कृषकों

 को  उचित  मूल्य  नहीं  मिल  रहा  है  ।  इस  मजबूरी  का  फायदा  उठाते  हुए  बाजार  में  इनका  प्रात

 मिद्री  के  मल्य  पर  लोग  खरीद  रहे  हैं  ।  मैं  यह  चाहूंगा  कि  हमारे  वित्त  मंत्री  द्वारा  यह  देखा  जाए

 कि  एफ  ०  सी  ०  आई०  बड़े  पैमाने  पर  बाजार  में  जाए  और  कृषकों  को  घोषित  मूल्य  दिलाने  की

 पूरी  व्यवस्था  करे  ।

 एक  हमारी  नई  योजना  शिक्षित  युवकों  को  रोजगार  देने  की  यह  बड़ी  महत्वपूर्ण

 योजना  है  जिससे  हमारे  युवक  ऊपर  आ  सकते  हैं  भोर  एक  नये  समाज  का  सृजन  हो  सकता  है

 लेकिन  जो  ऋण  यवकों  को  दिये  जा  रहे  उनमें  दो-तीन  बड़ी  कठिनाइयां  अक्सर  जो  उनको

 ऋण  दिया  जाता  है  वह  बीच  में  क्षय  हो  जाता  जिससे  उन्हें,जो  प्रोजेक्ट  चलाने  उनको  चलाने  के

 लिए  उनके  पास  धन  नहीं  रह  जाता  है  ।  हम  चाहते  हैं  कि  वे  उत्साहित  होकर  नये  उद्यमी  बनें  लेकिन

 कठिना  ई  के  कारण  और  शीघ्र  धन  वापस  न  देने  के  कारण  उन्हें  हथकड़ी  पहननी  पड़ती  है  ओोर  इस

 तरह  से  समाज  के  प्रति  उनका  एक  आक्रोश  होता  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि इस  योजना  की  ओर  विशेष

 ध्यान  दिया  जाए  और  उनके  लिए  ऋणों  की  उचित  व्यवस्था  की  जाए  और  जन  प्रतिनिधियों  को

 इसमें  शामिल  किया  जिससे  उनको  ऋण  आसानी  से  मिल  सकें  ।

 आपकी  एक  योजना  की  घोषणा  हुई  है  कि  गरीब  जनसाधारण  को  आप  सस्ता  गल्ली

 उपलब्ध  कराएंगे  ।  इसका  स्वागत  सत्र  किया  गया  है  और  इसके  लिए  आप  बधाई  के  पात्र  हैं  ।

 यह  हमारी  सरकार  की  एक  क्रान्तिकारी  नीति  जो  आज  तक  भारत  में  कमी  लागू  नहीं  हुई  लेकिन

 आप  मुझसे  सहमत  होंगे  कि  हमारी  वितरण  प्रणाली  अभी  कुशल  नहीं  है  ।  तो  आपको  यह  देखना

 होगा  कि  सचल  वाहन  मोबाइल  वेन  से  इसका  वितरण  जनसाधारण  को  कराएं  ताकि  किसी
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 तरह  की  कोई  गड़बड़  न  होने  नवीन  योजनाएं  जो  आपने  चालू  की
 उनकी  मुझे  चिन्ता  नहीं  है

 लेकिन  मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  जो  अपूर्ण  योजनाएं  उनको  पूर्ण  कराने  की
 आप

 व्यवस्था  हमारे  बहराइच  जनपद  बाराबंकी  जनपद  में  और  बस्ती  और  गोंडा  जनपद

 में  जो  सरजू  कैनाल  वह  बहुत  दिनों  से  अपूर्ण  पड़ी  जिसकी  वजह  से  वहां  के  लोगों  को  बाढ़

 की  विभीषिका  का  सामना  करना  पड़  रहा  मैं  आपसे  निवेदन  करूंगा  कि  अगर  प्रदेशीय

 सरकार  उसको  नहीं  करती  तो  केन्द्र  को  सहायता  देकर  उसको  पूरा  कराना  अगर  वह

 पूरी  नहीं  होती  तो  गरीब  जनता  को  बहुत  नुकसान  उठाना  पड़ेगा  |  वह  जल  प्लावन  का  कारण

 हो  रही  है  और  इस  योजना  से  निपटने  के  लिए  हमें  दूसरी  योजना  बनानी  पड़ती  है  ।  मैं  चाहता  हूं
 कि  इस  अपूर्ण  योजना  की  तरफ  आपका  ध्यान

 एक  बात  और  कहना  चाहता  हूं  ।  हमारे  यहां  यह  बार-बार  घोषणा  की  जाती  है  कि

 उद्योगीकरण  में  हम  संतुलन  बनाएंगे  लेकिन  हमारे  यहां  बहराइच  और  बाराबंकी  में  जहां  कच्चा  माल

 उपलब्ध  वहां  के  उद्योगीकरण  की  बात  करते  तो  यह  कह  कर  टाल  दिया  जाता  है  कि  वहां

 कच्चा  माल  उपलब्ध  नहीं  है  लेकिन  आश्चयं  तो  तब  होता  है  जब  उन  जनपदों  में  जहां  कि  कच्चा  माल

 मिलने  की  दूर-दूर  तक  गुंजाइश  नहीं  है  वहां  पर  उद्योग  लगाते  चले  जा  रहे  हमने  अपने  यहां

 दो  तीन  शूगर  मिलों  के  लिए  मोलेसेज  पर  आधारित  डिस्टलरी  की  मांग  की  थी  लेकिन  उनके

 लिए  लाइसेन्स  देने  की  बात  इसलिए  नहीं  की  जाती  है  कि  वहां  पर  कच्चे  माल  की  कमी  यह
 कारण  बता  दिया  जाता  मैं  चाहूंगा  कि  इन  जनपदों  की  ओर  आप  विशेष  रूप  से  ध्यान  दें  ।

 समय  कम  है  और  आप  घंटी  बजा  रहे  मैं  यह  कह  कर  खत्म  करता  हूं  कि  हमारे  वित्त

 जिनके  बड़े  नाम  हैं  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  और  उनसे  मैं  पूरी  तरह  आशा  रखता  हूं

 ओर  पूरा  विश्वास  रखता  हूं  कि  वे  बहुजन  के  हितों  के  लिए  और  बहुजन  के  सुख  के  लिए  पूरी
 कोशिश  से  काम

 डा०  गौरो  हांकर  राजहूंस  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  केवल  दो-तीन

 बातें  कहूंगा  ।

 इकबाल  ने  भारत  के  बारे  में  कहा  था  :

 कुछ  ऐसी  है  कि  हस्ती  मिटती  नहीं  हमारी

 मैं  बैठेबेठे  सोच  रहा  था  कि  कुछ  ऐसी  है  कि  हालत  नहीं  सुधरती  हमारी  ।”  आप
 जो  कहते  वह  भी  सही  है  भौर  मैं  जो  कहने  जा  रहा  वह  भी  सही  आपने  पैसा  खर्च
 किया  लोगों  की  भलाई  के  लिए  लेकिन  लोगों  की  भलाई  नहीं  और  जिनको  फायदा  मिलना  चाहिए

 उसको  नहीं  मिला  ।  मैं  यह  बात  दावे  के  साथ  कहता  हूं  और  मैंने  पिछले  सत्र  में  भी

 कहा  था  कि  मंत्री  जी  आप  मेरे  साथ  मैं  आपको  बाजार  में  दिखाता  हूं  कि  महंगाई  कहां
 चली  गई  मैं  देखता  हूं  कि  झुग्गी-झोंपड़ी  में  रहने  वाले  लोगों  की  हालत  कितनी  खराब  है  ।  मैं
 अपने  पिछले  दिनों  की  याद  करता  हूं  ।  मैं  उस  इलाके  से  आता  हूं  जहां  मलेरिया  बहुत  बचपन
 में  हमारे  डाक्टर  हमें  कुनेन  का  मिक्‍्सचर  देते  थे  और  कहते  थे  कि  इसके  बाद  दवा  नहीं  दूंगा  ।

 दोहपर  को  फिर  कुनेन  का  मिक्सचर  दिया  और  कहा  कि  अब  और  दवा  नहीं  दूंगा  लेकिन  शाम  को

 फिर  कुनेन  का  मिक्सचर  दिया  ।  यह  जो  बजट  आप  लाए  यह  कुनेन  का  मिक्‍्सचर  पहले
 बजट  वह  कुनेन  का  मिक्‍्सचर  फिर  सप्लीमेंटरी  डिमान्ड्स  वह  कुनेन  का  मिक्सचर
 था  और  अब  फिर  आप  ये  डिमान्ड्स  ले  आए  हैं  ।
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 जज  mene  -«  के  मलेरिया ठीक हआ या  नहीं

 ऊर्जा  मंत्रो  बसंत  :  मलेरिया  ठीक  हआ  या  नहीं  ? हुभा  त

 डा०  गोरी  शंकर  राजहूंस  :  मलेरिया  ठीक  नहीं  हुआ  |  इसलिए  आप  खच्च  कर  रहे  हैं  जो

 आप  खर्च  कर  रहे  हैं  वह  पैसा  जहां  जाना  चाहिए  वहां  नहीं  जा  रहा  इसकी  प्री  इंकवायरी
 होनी  चाहिए  ।

 मैंने  पिछले  सप्ताह  नेचुरल  कैलेमिटीज  की  बात  की  थी  ।  इसमें  भी  उसकी  बात  है  ।  मैंने
 कहा  कि  उत्तरी  बिहार  बाढ़  से  तबाह  हो  रहा  मैं  दो दिन  तक  लड़ता  रहा  तब  जाकर

 बूटा  सिंह  जी  ने  माना  ।  इस  पर  उन्होंने  कह  कि  बिहार  सरकार  ने  न  तो  हमें  कोई  चिट्ठी  दी
 न  कोई  मेमोरेण्डम  दिया  है  आप  इस  बात  के  गवाह  मेरी  आंखों  में  आंसू  आ  गये  ।  देश  के

 प्रमुख  अखबारों  बिहार  के  अखबारों  ने  लिखा  कि  बिहार  के  एक  संसद  सदस्य  ने  बहुत  जोर
 देकर  कहा  कि  उत्तरी  बिहार  बाढ़  से  पीड़ित  हो  गया  है  लेकिन  उसके  बाद  भी  बिहार  सरकार
 से  कोई  मेमोरेण्डम  नहीं  अगर  दिन  को  दिन  बताने  में  भी  तकलीफ  होती  है  तो  बात

 दूसरी  है  ।

 तभी  बिहार  के  मुख्य  मंत्री  जी  यहां  आाये  तो  मैंने  उनसे  कहा  कि  आप  मेमोरेण्डम

 चिट्टी  कुछ  तो  कीजिए  ।  इस  पर  उन्होंने  कहा  कि  नेमोरेण्डम  देकर  क्‍या  होगा  ।  कहने  के

 लिए  वे  कह  देंगे  कि  सहायता  दी  है  लेकिन  यह  सहायता  नहीं  लोन  होगा  ।  31  मार्च  को  हमको
 तंग  कर  देंगे  कि  लोन  को  वापस  करो  ।  हम  कहां  से  वापस  करेंगे  ?

 उत्तरी  खास  कर  मिथिला  क्षेत्र  आजादी  के  बाद  से  ही  बाढ़ों  से  परेशान  है  ।  बहां
 नदियों  के  नाम  हैं  महानन्दा  ।  कितने  अच्छे  नाम  कोई  अपनी  लड़की
 का  नाम  इन्हीं  नदियों  पर  रखना  चाहेगा  ।  लेकिन  ये  काली  नागिनें  हैंजो  उत्तरी  बिहार  को

 मिथिला  को  तबाह  कर  रही  हैं  ।

 मैंने  पहले  भी  कहा  था  कि  नेपाल  में  इन  नदियों  को  बांधा  इनसे  इतना  बिजली  का

 उत्पादन  होगा  कि  पूरा  नेपाल  स्वर्ग  हो  उत्तरी  बिहार  भी  स्वर्ग  हो  जाएगा  ।  भगवान  के

 लिए  कुछ  करिये  ।  हर  साल  वहां  लोग  तबाह  होते  हैं  ।  वहां  के  लोग  नरक  का  जीवन  जी  रहे  हैं  ।

 जब  हम  लोग  अपने  क्षेत्र  में  जाते  हैं  तो लोग  हमसे  परेशान  होकर  कहते  हैं  कि  आप  हमारी  आवाज

 क्यों  नहीं  उठाते  ।  हम  कहते  हैं  कि  हम  लोग  आपकी  आवाज  बराबर  उठाते  हैं  लेकिन  वह  नकक्‍्कार

 खाने  में  तृती  की  आवाज  बन  जाती  है  ।

 महोदय  कहने  को  बहुत-सी  बातें  हैं  ।  लेकिन  मैं  इतना  कहना  चाहता  हूं  कि  वहां  के  लिए

 कुछ  तो  कीजिए  ।  वहां  के  लोग  तबाह  और  परेशान  हैं  और  वहां  जिनके  पास  दो  चार  सौ

 एकड़  जमीन  मैं  दावे  क ेसाथ  कह  सकता  हूं  वे  लोग  भी  आज  चांदनी  चोक  के  इलाके

 नोयडा  के  इलाके  में  मजदूर  का  जीवन  व्यतीत  कर  रहे  मैं  आपके  साथ  चलकर  आपको  दिखाने

 के  लिए  तंयार  हूं  ।

 वित्त  मंत्री  जी  आपने  सुना  होगा  कि  वह  लोग  बेधेन  द्वो  रहे  मैं  कहूंगा  कि  उत्तरी

 बिहार  को  नकसलवादी  बनने  से  बचाइये  ।  आप  समय  रहते  कुछ  कीजिए  जिससे  कि  उत्तरी  बिहार

 बाढ़  की  तबाही  से  बच  जाए

 sh  सी०  जंगा  रेडडी  मर
 ों

 )  :  उपाध्यक्ष  अभी  हमारे  बिहार  के  मित्र  बोल
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 रहे  थे  ।  उन्होंने  रोते  हुए  अपना  भाषण  दिया  ।  क्‍यों
 ?

 जब  हम  जनता  में  जाते  हैं  तो  हमसे  पूछा

 जाता  है  कि  आप  लोगों
 ने

 पालियामेंट  में  क्‍या  किया  ?  हम  जो  यहां  भाषण  देते  हैं  वहू  उन  लोगों
 तक  नहीं  पहुंच  सकता  है  ।  क्योंकि  हमारे  रेडियो  या  प्रेस  उनको  रिलीज  नही  करते  हैं  ।

 आप  यहां  पर  जो  पैसा  देते  हैं  वह  पैसा  कहां  जा  रहा  इसका  लाभ  उन  तक  नहीं

 पहुंच  रहा  है  इसलिए  आज  उत  लोगों  की  आंखों  में  आंसू  के
 सिवाय  कुछ  नहीं  इतने  साल

 की  स्वतंत्रता  के  बाद  भी  कुछ  नहीं  हुआ  |  ये  आंकड़े  सब  कागजों  पर  ही  हैं  ।  आप

 जनता  में  जाकर  देखिए  ।  आपका  ध्यान  शहरों  की  तरफ  है  ।

 अभी  आपको  उन्होंने  बता  दिया  कि  केन्द्र  फ्लड  और  बाढ़  के  लिए  जो  पंसा  देता  है  तो  वह

 लोन  के  रूप  में  देता  पूरे  रिसोसिज  आपके  पास  हैं  ।  एक्साइज  आपके  पास  इनकम  टैक्स

 आपके  पास  है|  सामंत  साहब  कह  रहे  थे  कि  बम्बई  से  25  सौ  करोड़  रुपए  सालाना  आप  इकट्ठा
 करते  वहां  पर  कितना  खर्च  करते  हैं  ?  उस  क्षेत्र  की  क्या  स्थिति  कभी-कभी  देहात  की  बात

 करते  ग्रामीण  विकास  के  बारे  में  बात  करते  लेकिन  अगर  ग्रामीण  विकास  का  काम  होता  तो

 जनता  शहरों  की  तरफ  क्‍यों  इसका  क्‍या  कारण  उसका  कारण  यह  है  कि  उसको  रोजगार

 नहीं  मिल  रहा  व ेलोग  रोजगार  के  लिए  शहरों  की  तरफ  आ  रहे  हैं  ।  हमने  एन०  आर०  ई०
 पी०  कार्यक्रम  आर०  एल०  ई०  जी०  पी०  लेकिन  क्‍या  9  रुपए  रोज  देने  से

 उसकी  जीविका  चल  सकती  है|  आज  गांव  में  किसान  आकर  रुपए  रोज  देने  को  तैयार  है  तब  भी

 उसको  मजदूर  नहीं  इस  स्थिति  में  वह  शहर  में  आकर  वहां  का  मजदूर  रिक्शा  क्‍यों  चलाता

 वह  यहां  आकर  बीस  रुपए  कमाता  है  और  अपनी  जीविका  चलाता  9  रुपए  रोज  से  उसका

 केसे  गुजारा  हो  सकता  मुझे  देखकर  दुख  होता  है  कि  जितना  भी  पैसा  आर०  एल०  ई०  जी०

 पी०  या  एन०  आर०  ई०  पी०  में  आता  है  वह  डायरेक्ट  मजदूर  को  नहीं  पहुंच  रहा  है  ।

 वह  डायरेक्ट  मजदूर  को  नहीं  पहुंचता  बल्कि  बीच  में  एजेंट  होता  है  चाहे  वह  ग्राम  प्रधान
 विकास  प्रधान  कांट्रेक्लर  वह  बीच  में  पैसा  खाता  बिल  सरकारी  सुपरवाइजर
 के  नाम  पर  बनता  है  और  चेक  भी  सरकारी  सृपरवाइजर  के  नाम  से  आता
 वाइजर  के  पास  मस्टररोल  होता  ने लोग  कुछ  लोगों  का  नाम  लिखते  हैं  और  पांव  से  अंगूठा
 लगाकर  पैसा  लेते  इन  चीजों  को  कोई  देखने  वाला  नहीं  है  कि  कितने  मजदूर  काम
 कर  रहे  हैं  या कितना  काम  हो  रहा  प्लानिंग  कमीशन  में  बैठकर  योजनाओं  को  अच्छे-अच्छे
 नाम  दे  दिए  जाते  एन०  आर०  ई०  आर०  एल०  ई०  जी०  नेशनल  रूरल  एंप्लायमेंट

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  9  रुपए  रोज  मजदूरी  से  उनको  रोजगार  मिल  पाता
 जब  वह  सड़क  रुपए  रोज  में  किसान  की  मजदूरी  नहीं  करता  तो  क्या  वह  9  रुपए  रोज  में  खड्डा

 सड़क  कंकड़  कौन  करेगा  यह  काम  |  आप  लोग  सोचते  हैं  कि  पैसा  खर्च
 हो  गया  तो  विकास  हो  गया  ।  पैसा  खर्च  होते  का  मतलब  यह  नहीं  है  कि  विकास  हो  मैं
 आपको  दो-तीन  मिसालें  बताना  चाहता  हूं  । सफ०  सी०  भाई  ०,  फड  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  लेता

 है  रुपए  प्रति  क्विंटल  और  बेचता  है  225  रुपए  प्रति  क्विंटल  ।  इसका  क्‍या  कारण  है
 ?  उसके

 क्लास  डी०  की  मोटर  का  हैदराबाद  से  इधर  आने  का  घमने  का  खर्चा  सी०  फर्स्ट
 क्लास  का  अगर  एक  रुपया  उसकी  कीमत  होती  है  तो  40  50  परसेंट  अन्य  चार्जेज
 उस  पर  लग  जाते  हैं  ।  कम  दाम  में  लेते  हैं  ओर  ज्यादा  दाम  में  देते  हमको  यहां  पर
 पता

 चला जब बताया गया कि 225 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से शुगर इंपोर्ट 286
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 सिविल  सप्लाई  डिपार्टमेंट  के  मंत्री  जी  ने बताया  और  राज्यों  को  कहा  कि  आप  6  रुपए  से  ज्यादां

 नहीं  बेचें  ।  यह  सब  क्या  फूड  कारपोरेशन  ब्लैक  मार्केटिंग  का  काम  नहीं  225  रुपए
 प्रति  क्विंटल  के  हिसाब  से  इंपोर्ट  की  गई  शुगर  कंट्रोल  की  प्राइस  पर  राज्य  सरकार  के  जरिए
 580  रुपए  प्रति  क्विंटल  के  हिसाब  से  दी  जाती  इसका  क्या  कारण  जब  हमने  पूछा

 तो

 इसका  कोई  कारण  नहीं  दिया  गया  ।  आपने  कई  देशों  के  बारे  में  बताया  जो  शुगर  का  उत्पादन  नहं

 करते  और  बाहर  से  शुगर  मंगाते  मारीशस  95  रुपए  प्रति  क्विटल  के  हिसाब  से  बम्बई  में  लेडेड

 सस्‍्ट  पर  देता  है  पर  आपने  उनसे  नहीं  ठीक  लेकिन  इसका  क्‍या  कारण  यह  तमाम

 पैसा  कहां  खर्च  हो  रहा  इसके  बारे  में  सोचना  पड़ेगा  ।

 मैं  एक  बात  और  याद  दिलाना  चाहता  हूं  कि  हैदराबाद  में  आई  डी०  पी०  एन

 टी०  पी०  ये  जितनी  भी  मिलें  हैं  सब  घाटे  में  जा  रही  हैं  और  उनको  चलाने  के  लिए  आपने

 80  परसेंट  पालिएस्टर  मैन  सिथेटिक  बनाने  की  सुविधा  दी  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  किसान

 के  कपास  का  क्‍या  होगा  ।  किसान  को  अपना  कपास  जलाना  होगा  ।  जब  सरकारी  मिलें  80  परसेंट

 पालिएस्टर  कपड़ा  बनाती  हैं  तो  कपास  कहां  किसान  कहां  क्‍या  यही  रूरल

 मेंट  अगर  इसको  ही  रूरल  डेवलपमेंट  समझते  हैं  तो  फिर  ठीक  है  ।  इसी  तरह  से

 ग्रामोदय  स्कीम  में  कितने  लोगों  को  लाभ  मिला  किनको  आप  लोन  दे  रहे  इसके
 बारे  में  जो  चीजें  होनी  चाहिए  वे  नहीं  मैं  चाहता  हूं  कि  मुझे  बोलने  के

 लिए  अधिक  समय  दिया  ।  हमारे  आन्ध्र  प्रदेश  के  स्टेट  इलैक्ट्रीसिटी  बोर्ड  वाले  इलैक्ट्रीसिटी  ऐक्ट  को
 लेकर  लोगों  से  सर्विस  चार्जेस  के  नाम  पैसा  ले  लेते  ए०  पी०  एस०  ई०  बी०  ने  कहा  कि

 बायर  और  ट्रान्सफारमर  खरीदकर  दो  ।  हमने  पूछा  इसका  क्या  कारण  मालूम  हुआ  कि  जितना

 पैसा  देना  वह  नहीं  दिया  ।  इस  साल  तीस  करोड़  रुपया  पिछले  साल  के  मुकाबले  कम  दिया  है

 इसीलिए  हमारे  पास  पैसा  नहीं  है  ।

 ]

 हाल  ही  में  ए०  पी०  ई०  बी०  ने  प्रत्येक  कुएं  के  लिए  2500  रुपए  एकत्र  किये  ।  यह  अग्रिम

 राशि  नहीं
 है

 ।  यह  तत्काल  राशि  है  जो  एकत्र  कर  बोर्ड  को  दी  गई  है  ।

 इसको  आप  ग्रामीण  विकास  कहते  हैं  ।  आन्ध्र  प्रदेश  में  बिजली  भौर  १  गेयले  की  कमी  नहीं

 है  फ्रीडम  डाइट्स  के  लिए  श्री  राजीव  गांधी  को  केबीनेट  में  डिसीजन  लिया  गया

 जबकि  एवीडेंस  नहीं  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  पांच  सौ  रुपया  देना  ठीक

 हम  मानने  के  लिए  तैयार  हैदराबाद  सैल  में  25  साल  के  लड़कों  को  पैसा  मिल  रहा
 जो  लोग  परदे  से  बाहर  नहीं  आए  हैं  उनको  भी  दिया  जा  रहा  18  हजार  लोगों  की  एप्लीकेशंस

 न्डिंग  में  पड़ी  हैं  ।  ये  एप्लीकेशन्स  केन्द्र  सरकार  के  लोक  नायक  भवन  में  बीस  लोग  जो  जेल

 में  उनको  भी  प्राप्त  नहीं  हो  रहा  है

 शो  रणवोर  सिह  :  आन्प्र  की  गड़बड़ी  है

 झरी  सी०  जंगा  रेडडी
 :  वह  भी  कांग्रेस  की  ही  गड़बड़ी  जो  लोग  प्रभावित  उनको

 न्याय  मिलना  चाहिए  ।  मैं  चाहता  हूं  कि आप  एक  बार  अवश्य  जांच  कीजिए  ।  ऐसा  लगता  है  कि
 न
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 उनका  कोई  चेयरमैन  नहीं  है  बीस  करोड़  रुपया  लगाना  पड़  रहा  है  इसलिए  अवश्य

 जांच  कीजिए  |  मैं  चाहता  हूं  कि  जो  गलत  काम  है  उनको  रोका  जाए  ।  ग्रामीण  विकास  के  लिए
 जो  कदम  आप  उठा  रहे  हैं  उनके  लिए  एक  बार  फिर  जांच  कराने  की  कृपा

 क्री  धर्मपाल  सिह  सलिक  :  उपाध्यक्ष  सदन  में  जो  अनुपूरक  मांगें  पेश

 की  गई  मैं उनका  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  सबसे  पहले  मैं  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी

 का  शुक्रिया  अदा  करता  हूँ  और  इस  सदन  के  जरिए  उनको  बधाई  देता  हूं  कि  मुख्य  बजट  और

 सप्लीमेंटरी  बजट  के  बीच  में  हमारी  सरकार  की  कुछ  ऐसी  उपलब्धियां  हैं  जिससे  आज  देश  में  शांति

 आई  विशेषतौर  से  पंजाब  और  असम  का  समझौता  ।  आज  हम  देखते  हैं  कि  इस  सदन  में  अब

 पंजाब  के  प्रतिनिधि  बैठते  हैं  और  कुछ  ही  समय  बाद  असम के  प्रतिनिधि  भी  आ  मैं  ज्यादा

 समय  नहीं  लेना  चाहता  ।  मेरे  से  पहले  सभी  वक्‍ताओं  ने  इस  बात  को  कहा  है  कि  पैसा  बहुत  दिया

 जाता  है  लेकिन  वह  खर्चे  नहीं  होता  ।  पिछले  आंकड़  आप  देखें  तो  सन्‌  47  में  सारे  हिन्दुस्तान  का

 बजट  171  करोड़  का  था  और  आज  हिन्दुस्तान  का  बजट  54  हजार  करोड़  का  यह  ठीक  है
 कि  बहुत  विकास  हुआ  है  ।  लेकिन  जितना  पैसा  दिया  जाता  है  उतनी  बात  नहीं  बन  पड़ती  ।

 बदनामी  उस  वक्‍त  ज्यादा  होती  है  जब  लोगों  को  यह  पता  लगता  है  कि  फला  गांव  या  शहर  के

 लिए  एक  करोड़  या  पचास  लाख  रुपया  है  और  जब  काम  देखते  हैं  तो वह  समझते  हैं  कि  सरकार

 के  अन्दर  कोई  बेईमानी  या  अधिकारियों  में  या  किसी  और  जगह  करप्शन  है  ।  इसलिए  मैं  कहता  हूं
 कि  सुचारू  रूप  से  चलना  चाहिए  और  बहुत  सजग  होकर  देखना  चाहिए  कि  ऐसे  लोगों  तक  ज  ब

 यह  बात  जाएगी  कि  जितना  पैसा  विकास  के  लिए  मिलता  वह  खर्च  नहीं  किया  जाता  तो  लोगों
 का  सरकार  से  विश्वास  गिर  सकता  है  और  उसके  नतीजे  बहुत  ही  हानिकर  सिद्ध  होंगे  ऐसा  मैं

 मानता  हूं  ।

 आज  आप  देखते  हैं  कि  हर  एक  आदमी  यह  कहता  है  कि  हमारे  देहातों  में  काफी  विकास

 हुआ  है  ।  देहातों  में  हिन्दुस्तान  की  जनता  का  80  प्रतिशत  भाग  विकास  करता  है  लेकिन  देहात  में
 जिसका  विकास  हो  जाता  किसी  के  हाथ  कोई  चीज  लग  जाती  है  तो  फिर  वह  देहात  में  नहीं

 हता  बल्कि  शहरों  में  आा  जाता  है  और  इस  तरह  देहातों  की  स्थिति  वेसी  ही  चलती  रहती  मैं
 अपने  हरियाणा  की  बात  जानता  हूं  और  मेरा  ताललुक  खास  तौर  से  सोनीपत  जिले  से  वहां
 देहातों  में  किसानों  की  होल्डिग  इतनी  छोटी  हो  चुकी  है  कि  शायद  ही  मेरे  रूपाल  में  किसी  के  पास

 6  स्टैंड्ड  हैक्टेयर  से  ज्यादा  रकबा  हो  और  वे  गैर-बिस्वेदार  की  तरह  हो  ।  उनकी  हालत  ऐसी  है
 कि  आम  आदमी  यह  महसूस  ही  नहीं  करता  कि  वह  किसान  है  ।  हरियाणा  में  मेरे  ख्याल  से  लैंडलेस
 और  लैंड  होल्डसे  के  बीच  में  कोई  ज्यादा  फर्क॑  नहीं  लैंड  होल्डर्स  को  केवल  यह  पता  होता  है
 कि  उसको  किस  खेत  में  काम  करना  है  जबकि  लैंडलैस  किसान  को  सुबह  ही  पता  चलता  है  कि  उसे

 किस  खेत  में  काम  करना  कहां  काम  करना  इसलिए  विशेष  तौर  पर
 जींद  इन  जिलों  को  इन्डीस्ट्रयली  बैकवर्ड  जिले  घोषित  करके  वहां  इन्डस्ट्रीज  लगाई  जाएं  और  वहां
 ज्यादा  से  ज्यादा  पैसा  खर्च  किया  जाए  ।

 इसके  एक  निवेदन  मैं  यह  करना  चाहता  हूं  कि  यू०  पी०  और  हरियाणा  के  बीच
 में  यमुना  नदी  उसके  बारे  में  हमारी  बहुत  पुरानी  मांग  है  कि  बागपत  और  सोनीपत  की  साइड
 में  उस  पर  एक  ब्रिज  बनाया  जाए  ।  यदि  वह  ब्रिज  बन  जाता  है  तो  उससे  दोनों  सूबों  को

 लाभ  होगा  |  साथ  ही  लोगों  को  आवागमन  में  भारी  सुविधा  हो  सकती  है  और  दोनों  के  बीच
 तालमेल  भी  काफी  बढ़  सकता  है
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 इसके  साथ  मैं  एक  चीज  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जैसे  हमारे  देहातों  में  एग्रीकल्वचरल  लैंड

 पर
 सीलिंग  है  मैं  चाहता  हूं  कि  उसी  तरह  शहरी  जमीन  पर  भी  अबंन  सीलिंग  को  दृढ़ता  से  लागू किया  जाए  ताकि  करप्शन  दूर  हो  यदि  इसी  ढंग  से  करप्शन  चलती  जिन  लोगों  की

 देहातों  में  हालत  भच्छी  हो  जाती  वे  शहरों  मे ंआकर  जायदाद  खरीद  लेते  कोई  50  करोड़
 रुपया  लगाकर  अपना  कारखाना  आरम्भ  कर  देता  कोई  5-10  लाख  रुपये  की  बिल्डिंग  खरीद
 लेता  है  लेकिन  देहातों  में  यह  सब  कुछ  नहीं  हो  सकता  ।  इसलिए  मेरी  गुजारिश  है  कि  जब  तक  हम
 शहरी  प्रोपर्टी

 की
 सीमा  नहीं  बांघेंगे  उस  समय  तक  करप्शन  को  चैक  नहीं  कर  सकते  ।  करप्शन  को

 दूर  करने  के  सम्बन्ध  मैंने  कुछ  सुझाव  और  भी  देने  हैं  ।  हमारे  वर्तमान  कानूनों  के  अनुसार  हमारी
 सीक्योरिटी  की  जिम्मेदारी  सरकार  नहीं  बल्कि  हमारी  सीक्योरिटी  पैसे  के  साथ  अटैच
 हम  लोग  पैसे

 के  आधार  पर  अपने  आप  को  सुरक्षित  समझते  हर  आदमी  का  यह  विचार  है  कि
 यदि  मेरे  पास  10  हजार  रुपया  है  तो  मैं  ठीक  सुरक्षित  हूं  ।  यदि  मेरे  पास  20  हजार  रुपया  हो
 जाएगा  तो  मैं  और  भी  ज्यादा  सुरक्षित  हो  जाऊंगा  |  इस  लिहाज  से  अगर  सुरक्षा  की
 जिम्मेदारी  सरकार  ले  तो  मैं  समझता  हूं  कि  करप्शन  रुक  सकती  है  भौर  हमारा  देश  तरक्की  कर
 सकता  है  तथा  हमारा  चरित्र  भी  ऊंचा  हो  सकतां  है  ।  जब  तक  ये  तीजें  नहीं  होंगी  तब  तक  हमारे
 देश  में  आथिक  अजादी  नहीं  आ  उस  समय  मैं  समझता  हूं  कि आजादी  का  पूरा  लाभ
 हम  नहीं  पा  सकगे  ।

 एक  चीज  मुझे  और  कहना  है  जो  मैथ्यू  कमीशन  से  सम्बन्धित  है  ।  चूंकि  हम  सब  हरियाणा
 निवासियों  का  सतलुज  व्यास  लिक  कनाल  के  साथ  गहरा  सम्बन्ध  है  और  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  ने
 पीछे  जो  फैसला  किया  परन्तु  आज  पंजाब  में  उन  दोनों  चीजों  में  रुकावट  पैदा  करने  के  लिए
 हालात  पैदा  किए  जा  रहे  हैं  ।  उसके  लिए  चाहे  लॉ  एण्ड  आडेर  का  प्रश्न  जो  स्टेट  सब्जैक्ट  है
 लेकिन  मैं  कहता  हूं  कि  पंजाब  का  मसला  नेशनल  ईश्यू  है और  इसके  लिए  केन्द्र  सरकार  को  सख्त
 और  दृढ़ता  के  कदम  उठाने  की  जरूरत  है  ।  एस०  बाई०  एल०  कंनाल  की  समय  से  पहले  खुदाई  की

 जानी  चाहिए  ताकि  हरियाणा  के  लोगों  को  पानी  मिल  सके  और  वे  तरक्की  कर  हरियाणा  का

 किसान  आगे  बढ़  सके  ।  चंकि  मैथ्यू  कमीशन  का  टमम  अभी  बढाई  गयी  है  ।  लेकिन  मैं  यह  कहता  हूं
 कि  मैथ्यूज  कमीशन  जो  हिन्दी  स्पीकिग  एरिया  हरियाणा  को  देने  के  लिए  बना  है  भौर  हमारी

 एस०  वाई०  एल०  कनाल  समय  पर  यह  दोनों  काम  समय  पर  हो  जायें  तो  वहां  के  लोग  सुख
 की  सांस  ले  सकेंगे  और  19  साल  की  जो  पुरानी  लड़ाई  चल  रही  वह  भी  समाप्त  हो
 सकेगी  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपका  शुक्रिया  अदा  करता  हूं  कि  आपने  मुझे  अनुपूरक  अनुदानों  की

 मांगों  पर  बोलने  का  समय  दिया  ।

 5.553  म०  प०

 औद्योगिक  और  पर्यावरणीय  प्रदूषण  मियंत्रण  उपायों  को  सख्तो

 से  लागू  करने  के  बारे  में  वक्तव्य

 पर्यावरण  और  वन  राष्य  मंत्री  जियाउरंहमान  अ  :  ठीक  एक  वर्ष  भोपाल

 में  एक  भयंकर  त्रासदी  घटी  जिसमें  मानव  जीवन  तथा  सम्पत्ति  की  भारी  क्षति  हुई  ।  3
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 1984  को  यह  अभूतपूर्व  पर्यावरणीय  विपदा  संयंत्रों  की  धारणा  व  डिजाइन  तथा  उनके  प्रचालन  में

 अपनाये  गये  सुरक्षा  उपायों  में  त्र्टियों  के  सम्मिश्रण  के  करण  घटी  |  पीड़ा  और  दुख  फी  यह
 भयानक  यादगारें  हमेशा  बनी  रहेंगी  ।  हमने  इस  त्रासदी  से  पीड़ित  लोगों  के  लिए  व्यापक  पैमाने  पर

 राहत  और  पुनर्वास  के  लिए  पूरी  कोशिश  की  है  भौर  कोई  कसर  नहीं  छोड़ी  लेकिन  इस  विध्यंस

 के  अभिधा  तज  प्रभावों  को  महसूस  किया  जाता  किसी  प्रकार  की  राहत  अथवा  पुनर्वास  के

 द्वारा  इस  मूलभूत  सुरक्षा  की  घोर  उपेक्षा  क ेकारण  असंख्य  महिलाओं  और  बच्चों  को  हुई
 नशंस  पीड़ा  की  कभी  भी  क्षतिपृरत्ति  नहीं  की  जा  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  प्रभावित

 जनता  को  न्याय  दिलाने  के  लिए  सरकार  निरन्तर  कोशिश  कर  रही  है  !

 भोपाल  त्रासदी  से  यह  दुखद  प्रमाण  मिला  है  कि  औद्योगिक  सुरक्षा  उपायों  से  संबंधित  सख्त

 और  निरन्तर  सतकंता  तथा  जोखिमों  के  बारे  में  गहन  जागरूकता  व  इनके  विश्लेषण  का  फोई
 विकल्प  नहीं  ऐसे  मासलों  में  कभी  भी  किसी  प्रकार  की  ढील  नहीं  दी  जा  सकती  ।  जहां  शैक्षिक

 और  प्रोत्साहनात्मक  प्रयासों  का  अपना  स्थान  जो  चीज  आवश्यक  है  वह  है  सोचे-विचारे  बचाव

 अधिनियमों  का  कड़ाई  से  पालन  तथा  ऐसे  लोगों  को  कड़ा  दण्ड  देना  जो  आवश्यक  बचाव  साधनों  की
 व्यवस्था  न  लोगों  के  जीवन  से  खेलते  हैं  ।  जनसाधारण  के  प्रति  अपने  उत्तरदायित्व  को  पर्याप्त
 गंभीरता  से  न  महसूस  करने  वाले  अभिकरणों  से  व्यवहार  करते  समय  ऐसा  और  भी
 आवश्यक  है  ।

 खतरनाक  पदार्थों  के  उपयोग  एवं  उत्पादन  द्वारा  उत्पन्न  स्वास्थ्य  संकट  से  श्रमिकों
 को  बचाने  की  आवश्यकता  को  महसूस  करते  हुए  फैक्टरी  अधिनियम  के  वतंमान  प्रावधानों  का

 विस्तृत  पुनरीक्षण  काये  आरम्भ  किया  गया  फैक्टरी  अधिनियम  में  संशोधन  कर  उन  विशेष
 भपेक्षाओं  का  उल्लेख  किया  जाएगा  जिनका  पालन  करना  फैक्टरी  मालिकों  तथा  उनमें  दाखिल  हुए
 व्यक्तियों  के लिए  आवश्यक  है  ।  अधिनियम  जहरीले  तथा  रासायनिक  पदार्थों  के  प्रभाव  की  मान्य

 सीमाएं  भी  निर्धारित  करेगा  ।  अधिनियम  का  उल्लंघन  करने  पर  कड़े  दण्ड  की  व्यवस्था  होगी  ।

 हम  फैक्टरी  अधिनियम  के  अन्तगंत  न  आने  वाल  खतरनाक  पदार्थों  की  व्यवस्था  करने  के

 लिए  प्रावधान  बनाने  का  इरादा  रखते  जल  तथा  वायु  प्रदूषण  नियंत्रण  अधिनियमों  का  -  भी
 संशोधन  किया  ताकि  यह  सुनिश्चित  हो  सके  कि  हमारे  पास  सुरक्षा  नियमों  के
 कर्ताओं  से  निपटने  के  लिए  पर्याप्त  क्षमता  मानकों  का  पालन  न  करने  वाले  प्र  दूषक  उद्योगों  को
 बन्द  करने  पर  बाध्य  करने  के  लिए  प्रावधान  प्रस्तुत  किये  जायेंगे  ।  दोषी  व्यक्तियों  के लिए  विद्यमान
 दण्ड  पर्याप्त  नही  हैं  तथा  इन्हें  निवारक  बनाया  जाएगा  ।  सरकार  ऐसा  प्रावधान  करने  पर  विचार
 करेगी  जिसके  द्वारा  औद्योगिक  प्रदूषण  से  प्रभावित  व्यक्ति  प्रदूषक  फैक्टरियों  पर  मुकदमा  करने  में
 समथ  हो

 हमारी  चेष्टा  होगी  कि  भोपाल  में  घटी  त्रासदी  जैसी  त्रासदियां  पुनः  न  घटें  तथा  औद्योगिक
 सुरक्षा  एवं  स्वच्छ  पर्यावरण  को  प्रोत्साहित  करने  की  दिशा  में  हर  सम्भव  प्रयास  किया  जाए  ।

 भी  बसुदेव  आचार्य  :
 इस  घटना  के  तुरन्त  बाद  एक  समिति  बनाई  गई

 इस  ने  अपनी  रिपोर्ट  भी  दे  दी  परन्तु हमें  नहीं  मालूम  कि  उस  रिपोर्ट में  है  क्या  तथा
 उस  रिपोर्ट  का  क्‍या  हुआ  ।
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 6.00  स॒०  १०

 काय  संत्रणा  समिति

 पन्नहुवां  प्रतिषेदन

 ]
 संसदोय  कार्य  ओर  परयंटन  मंत्री  एच०  के०  एल०  :  मैं  कार्य  मंत्रणा

 समिति  का  पन्द्रहवां  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं
 ।

 अनुपुरक  अनुदानों  को  मांगें

 ]

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  6  बज  चुके  हैं  ।  अभी  सदस्यों  को  और  बोलना  उनमें  से  प्रत्येक

 पांच  मिनट  तक  बोल  सकता  समा  का  समय  आधे  घण्टे  के  लिए  बढ़ाया  जाता  केवल  इस

 चर्चा  पर  ही  हम  चार  घण्टे  के  लिए  बढा  चुके  हम  और  समय  नहीं  बढ़ा  सकते  क्योंकि  इसका

 मतलब  यह  होगा  कि  बहुत  सारे  ववताओं  का  अनुमति  देनी  होगी  ।  हमें  आधा  धण्टा  ही

 बढ़ाना  है  ।

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  सभा  में  गणपूर्ति  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  गणपूर्ति  अब  श्री  बी०  एस  ०  कृष्ण  अय्यर  बोलेंगे  ।

 श्री  वो०  एस०  क्रष्ण  अय्यर  :  मूल  बजट  पर  चर्चा  के  बाद  हमारे

 के  राजनैतिक  क्षेत्र  में  बहुत  अधिक  परिवर्तन  हुए  इसका  श्रय  पजाब  और  असम  के  समझौतों
 |
 4

 को  जाता  है  ।

 यह  सनिश्चित  करना  हर  एक  का  कर्तव्य  हो  जाता  है  कि  इन  स  मझौतों  को

 उसी  भावना  से  कार्यान्वित  किया  जाये  जिस  भावना  से  ये  स  मझौते  हुए  इसी  धनन्‍्तर्रा

 ज्यीय  सीमा  विवाद  और  नदी  विवाद  के  अनेक  मामले  हैं  ।

 अभी-अभी  माननीय  सदस्य  श्री  दत्ता  सामंत  ने  कर्नाटक-महाराष्ट्र  सीमा  उल्लेख

 जहां  तक  उस  टुकड़े  का  संबंध  आपको  ज्ञात  है  कि  उसके  बारे  में  बहुत  समय  प्रू्वं  लगभग  20

 साल  पहले  ही  निर्णय  ले  लिया  गया  महाजन  आायोग  पंचाट  बषं  1965-66  में  प्रस्तुत

 किया  गया  था  ।  यह  बड़े  दुर्भाग्य  फी  बात  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  जो  इसे  कार्यान्वित  करने  के  प्रति

 उत्तरदायी  अभी  तक  उसे  कार्यान्बित  नहीं  कर  सकी  इससे  कर्नाटक  राज्य  की  जनता  में

 बढ़ा  ही  असंतोष  व्याप्त  मैं  जोरदार  शब्दों  में  मांग  करता  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार

 महाजन  आयोग  के  प्रतिवेदन  को  परूर्णहपेण  लागू  करे  ।

 यदि  हम  नियुक्त  किये  गये  न्‍्यायाधिकरण  या  आयोग  द्वारा  लिये  गये  निर्णयों  की  चर्चा

 पुनः  करें  तो
 उसका  कोई  अन्त  नहीं  यह  एक  बुरा  उदाहरण  होगा  ।  मंथ्यू  पंचाट  के  मामले

 में  भी  ऐसा  ही  हो  सकता  जब  कोई  आयोग  या  न्‍्यायाधिकरण  नियुक्त  किया  जाता  है  और

 उसे  राज्य  भी  सहमति  प्राप्त  हो
 जाती  तो  केन्द्रीय  सरकार  को  यह  सुनिशिचित  करना  चाहिये

 कि  उसे  पूर्णरूपेण  कार्यान्वित  किया  जाये  ।
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 एक  दूसरा  मामला  जिसमें  4  करोड़  कनन्‍नाडी-गाओं  का  सवाल  है  उस  तरीके  के  बारे  में  है
 जो  अनेक  प्रमुख  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  केन्द्र  सरकार  ने  निर्धारित  की  है  ।  विजयनगर

 जिसकी  आधारशिला  15  वषं  पूर्व  प्रधान  मंत्री  ने  रखी  अभी  तक  एक  कल्पना  की  वस्तु  बनी

 हुई  है  ।  हमें  नहीं  पता  कि  इसका  क्‍या  भाग्य  होगा  ।  इसी  बजट  सत्र  के  दौरान  ही  हमें
 आश्वासन  दिया  गया  था  कि  मंगलौर  तेलशोधक  कारखाना  मंगलौर  में  ही  स्थापित  किया  जायेगा  ।

 किन्तु  हमने  कल  के  ही  समाचार  पत्र  में  पढ़ा
 है  कि  भारतीय  तेल  निगम  के  अध्यक्ष  ने  इस  बात  का

 उल्लेख  किया  है  कि  केवल  करनाल  परियोजना  का  कार्य  आरग्भ  किया  जायेगा  किन्तु  उन्होंने
 मंगलौर  तेलशोधक  कारखाने  का  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  है  ।

 इसी  उन्होंने  पहले  यह  कहा  था  कि  इलैक्ट्रोनिक  डिजीटल  एक्सचेंज  फैक्टरी

 बंगलौर  में  लगाई  जायेगी  ।  किन्तु  इसे  उत्तर  प्रदेश  को  अन्तरित  कर  दिया  गया  ।  बंगलौर  में  एक

 और  एकक  स्थापित  किया  जाएगा  किन्तु  वह्‌  एक  पूर्ण  कारखाना  नहीं  हो  कर  एक  छोटी-सी

 कार्यशाला  ही  होगी  ।  इन  सब  बातों  से  कर्नाटक  के  लोगों  में  बहुत  क्षोभ  व्याप्त  है  ।

 माननीय  वित्त  मंत्री  महोदय  से  मेरा  एक  सुझाव  है  ।  हमारे  यहां  खाद्यान्न  का  उत्पादन

 बहत  अधिक  होता  है|  हमारे  पास  खाद्यान्न  उत्पादन  फालतू  होता  है  ।  हम  इस  बात  पर  विचार

 कर  रहे  हैं  कि  अपने  फालतू  खाद्यान्न  का  कया  इसमें  साथ  ही  हमारे  यहां  निर्धनता  है  ।

 हमारे  देश  के  50  प्रतिशत  लोगों  को  दोनों  वक्‍त  का  भोजन  तथा  अपेक्षित  न्यूनतम  2000  कैलोरी

 नहीं  प्राप्त  हो  रही  है  ।  स्वतंत्रता  से  पूर्व  अन्न  की  जो  खपत  350  ग्राम  थी  वह  अब  50  ग्राम

 और  बढ़  गई  है  |  लोगों  की  क्रय  शक्ति  कम  हो  गई  माननीय  वित्त  मंत्री  से  मेरा

 अन  रोध  है  कि  खाद्य  पदार्थ  रियायती  मूल्य  पर  जिस  प्रकार  जनजाति  के  लोगों  के  सप्लाई  किये

 जाते  हैं  उसी  प्रकार  सभी  ग्रामीणों  को  सप्लाई  किये  जायें  जैसा  कि  कर्नाटक  सरकार  द्वारा  किया

 जा  रहा

 घन्यवाद  ।

 रो  गंगा  राम  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपका  बड़ा  आभारी  हूं  कि  आपने

 मुझे  समय  दिया  ।  मैं  आज  सदन  में  प्रस्तुत  अनुदानों  की  पूरक  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।  मूल्य

 वृद्धि  को  रोकने  के  उपाय  जो  वित्त  मंत्रालय  ने  किए  मैं  उनकी  सराहना  करता  हूं  और  वित्त

 मंत्रालय  को  बधाई  देता  हूं  कि  उन्होंने  कालाबाजार  और  जमाखोरी  के  विरुद्ध  जो

 अभियान  छेड़  रखा  है  और  इन  असामाजिक  तत्वों  में  जो  खलबली  पूरे  राष्ट्र  में  हो  रही  है  उसके

 लिए  वे  वास्तव  में  बधाई  के  पात्र  हैं  ।  मैं  अनुरोध  करूगा  कि  वे  इसको  और  गतिशील  बनाएं

 और  इसमें  और  तीव्रता  लाने  का  प्रयत्न  करें  तथा  इस  रोग  को  इस  देश  से  समाप्त  करने  की  दिशा

 में  और  अधिक  प्रभावकारोी  कायंवाही

 आई०  आरण०  डी०  एन०  आर०  ई०  भार०  एल०  ई०  जी०  पी०  और  शिक्षित
 बेरोजगार  व्यक्तियों  को  सेल्फ  एम्पलायमेंट  की  स्कीमों  के  भ्न्तर्गंत  जो  प्रावधान  किया  गया  यह
 बडी  प्रसन्‍नता  की  बात  है  कि  उसके  लिए  काफी  ध्रन  दिया  गया  है  लेकिन  मैं  इस  सदन  के  माध्यम  से

 स॒  मंत्रालय  और  सम्बन्धित  मंत्रालयों  एवं  विभागों  से  विशेषकर  अनुरोध  करूगा  कि  इनका
 क्रियान्वयन  जो  फील्ड  में  हो  रहा  है  उस  पर  बड़ी  कड़ी  नजर  रखें  क्योंकि  हसका  लाभ  जो
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 बेनिफिशियरीज  जो
 गरीब  लोग  हैं  जब  तक  पूरी  तरह  से  नहीं  पहुंच  रहा  है  ।  सदन  में  बार-बार

 कहा  गया
 है

 कि  यह  बिचोलियों  का  जो  सिस्टम  है  उसको  समाप्त  करने  की  दिशा  में  वित्त
 मंय्राल  रू  र्म्बा  tt  ले  गे  >  े

 रे मंत्रालय  और  सम्बन्धित  मंत्रालय  कोई  न  कोई  योजना  जरूर  निकालें  |  इनको  समाप्त  करने  की
 बहुत  बड़ी  आवश्यकता  है  ।

 ॥॒
 पिछले  बजट  में  हमारे  वित्त  मंत्री  ने  निर्बल  वर्ग  के  विकास  के  लिए  स्पेशल  कम्पोनेन्ट

 प्लान  के  लिए  165  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  इसमें  अभी  तक  कोई  अधिक  मांग  नहीं
 की  गई  मैं  देख  रहा  था  और  इस  पर  विचार  कर  रहा  था  कि  जब  फाइनेंशियल  ईयर  क्लोज
 होता  है  तो  यह  रुपया  सब  लैप्स  हो  जाता  मैं  वित्त  मंत्रालय  से  अनुरोध  करू  गा  कि  वह  कृपया
 प्रादेशिक  सरकारों  को  आदेश  दें  कि  इस  रुपये  का  उपयोग  अधिक  से  अधिक  मात्रा  में  कर
 लिया

 मैं  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  की बात  भी  आपके  समक्ष  रखना  चाहता  हूं  ।  हमारे  यहां  चम्बल
 घाटी  की  डकती  की  जो  समस्या  है  भारत  सरकार  ने  और  कृषि  मंत्रालय  ने  वहां  के  लिए  दस्यु
 प्रभावित  क्षेत्र  विकास  योजना  बनायी  है  भौर  मुझे  ज्ञात  हुआ  है  कि  हमारे  उत्तर  प्रदेश  शासन  ने

 वित्त  मंत्रालय  को  लगभग  297  करोड़  की  योजना  भेज  दी  है  ।  मैं  अनुरोध  करूंगा  वित्त  मंत्री  जी

 से  कि  उसे  यथाशीघ्र  स्वीकृति  दे  कर  उस  क्षेत्र  की  दस्यु  समस्या  को  समाप्त  करने  की  कृपा  करें  ।

 वहां  डकैत  जो  हैं  वे  डकैत  नहीं  समाज  ने  उन्हें  डकत  बना  दिया  यह  मेरा  मत  है  कि

 समाज  का  सताया  हुआ  व्यक्ति  डाकू  होता  है  और  समाज  की  सतायी  हुई  स्त्री  वैश्या  होती  है  ।

 इसलिए  इस  योजना  को  जिससे  से  मध्य  प्रदेश  और  उत्तर  चम्बल  से  जिनका

 बोर्डर  लगता  है  उनके  क्षेत्र  के  इन  लोगों  को  सुधा रेंगे  और  उनको  मौका  देंगे  कि  अच्छे  नागरिक  बन

 कर  इस  देश  की  कल्याणकारी  योजनाओं  में  अपना  हाथ  बंटा  सकें  ।

 कौटित्य  ने  अर्थ-शास्त्र  में  कहा  है  कि  जिस  राज  में  चिकित्सा  और  न्याय  महंगा
 या  तेज  मिलता  है  और  सस्ता  नहीं  मिलता  है  वह  राज्य  अच्छा  नहीं  कहलाता  है  ।  मैंने  इन

 अनपरक  अनुदानों  की  मांगों  में  कहीं  भी  चिकित्सा  और  न्याय  के  बारे  में  कोई  अतिरिक्त

 घन  का  प्रावधान  नहीं  देखा  हूं  ।  मैं  वित्त  मंत्रालय  से  अनुरोध  करूगा  कि  वह  शिक्षा  चिकित्सा

 और  न्याय  जो  आज  इस  देश  में  सबसे  ज्यादा  महंगे  हैं  उतको  सस्ता  करने  की  दिशा  में  प्रभावकारी

 कदम  उठाएं  ।

 इस  बजट  में  महंगाई  कम  करने  के  बारे  में  जो  विभिन्‍न  उपाय  सुझाए  गए  हैं  उनका  मैं

 अनुमोदन  करता  हूं  और  अन्त  में  मैं  पुनः  आपका  आभार  प्रदर्शित  करता  हूं  कि  आपने  मुझे  कुछ

 समय  बोलने  के  लिए  दिया  ।

 भरी  रामाश्रय  प्रसाद  सिंह  :  उपाध्यक्ष  मैं  सबसे  पहले  आपको  इस

 बात  के  लिए  धन्यवाद  दूगा  कि  आपने  मझ्न  समय  दिया  है  और  इस  समय  में  मैं  चाहंगा  कि  सही  माने

 मैं  कुछ  बातें  आपके  सामने  रखं  |  जो  पूरक  मांगें  पश  की  गई  हैं  उनके  सम्बन्ध  में  मैं  वित्त  मंत्री  से

 कहूंगा  कि  जवाब  देते  समय  उनको  एक  बात  की  सफाई
 दैनी  चा  हिए

 कि
 आपका

 जो  एक  सरकारी

 संस्थान  है  नेशनल  इंस्टीच्यूट  आफ  पब्लिक  फाइनेंस
 पालिसी

 /
 उसकी  एक

 नवीन  रपट  आई  है  जो

 उन्होंने  बताया  है  कि  देश  के  अन्दर  जो  भी  उत्पादन  होते  हैं  उस
 उसने  आपको  दी  उसमें

 उत्पादन  का  20.81  प्रतिशत  जो  है  उस  पर  कर  या  किसी  तरह  के  टैक्स  से  कोई  नाता-रिश्ता
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 नहीं  वह  बिना  टैक्स  के  उतना  उत्पादन  हो  रहा  मैं  जानना  चाहता  हूं
 कि  इस  तरह  का

 जो  काला  धन  पैदा  हो  रहा  है  कैसे  आप  उस  काले  घन  को  पकड़ेंगे  ?  किस  तरह  से  कौन-सी  योजन

 आप  बनायेंगे  जिससे  कि  देश  में  उत्पादन  का  पाचवां  हिस्सा  जो  धरती  में  छिपा  वह  निकल  सके
 ग्रोंकि  जब  तक  देश  में  काला  धन  रहेगा  तब  तक  आपकी  कोई  भी  योजना  वास्तविक  में  लागू  नहीं

 हो  सकती  एक  बड़े  अर्थ-शास्त्री  डी०  आर०  पेंडसे  से  ने  कहा  है  कि  प्रति  मिनट  4.6  करोड़  का

 काला  हो  है  ।  तो  यह  जो  तस्वीर  है  इसको  जब  तक  आप  ठीक  नहीं  करेंगे  तब  तक
 उसको  लागू  नहीं  कर  पायेंगे  क्योंकि  एक  अलग

 द्सरी  बात  यह  है  कि  बेकारी  बहुत  बढ़ती  जा  रही  है  और  प्रशासन  को  बड़ी  बैचेनी  है
 जिसका  एक  सबूत  तो  यह  है  कि  बिहार  में  जहां  पहले  एक  थाना  था  वहां  पर  6  थाने  बन  गए
 हैं  पिछले  डेढ़  साल  दो-दो  सकंल  में  एक-एक  थाना  बन  गया  यह  समझना  चाहिए  कि

 बिहार  में  प्रशासन  नगण्य  है  क्योंकि  दो-दो  चार-चार  गांवों  पर  एक-एक  थाना  बन  रहा  है  इसका

 मुख्य  कारण  यह  है  कि  हमारे  नौजवान  बेकार  हैं  और  किसान  व  मजदूरों  जो  उग्रवादी  तत्व
 वे  उनको  गमराह  कर  रहे  दूसरी  ओर  बचे-खुचे  जाति  के  आधार  पर  अपने  संगठन
 बना  रहे  हैं  ।  भूमि  पटेल  सेना  आदि  आदि  ।  आपने  देखा  वहां  पर  दो  दिन  तक  कितना

 हंगामा  गांव  के  गांव  लोग  गरीबी  को  काट  रहे  तो  यह  जो  स्थिति  है  इसको  ठीक  करने
 के  लिए  मेरा  जो  सुझाव  है  वह  मैंने  अपने  पत्र  में  भी  लिखा  है  कि  पूरे  इलाके  यदि  सिंचाई  की

 समुचित  व्यवस्था  कर  दी  जाए  तो  किसानों  ओर  मजदूरों  को  बराबर  काम  मिलेगा  तथा  नौजवानों
 की  भी  काम  करने  में  तबियत  लग  सकेगी  और  फिर  उनको  कोई  गुमराह  नहीं  कर  पायेगा  ।  इसके

 लिए  दो  योजनायें  हैं--एक  तो  मोहाना  डेम  की  योजना  है  और  दूसरे  सिंचाई  योजना
 ये  दोनों  परियोजनायें  बीस  तथा  सात  वर्षों  से  विचाराधीन  पड़ी  आप  उनको  तुरन्त

 स्वीकार  करके  पैसे  की  व्यवस्था  आपका  जो  केन्द्रीय  जल  आयोग  है  उसके  पास  ये  योजनायें

 पड़ी  हुई  वहां  से आप  इन  योजनाओं  को  तुरन्त  क्लियर  करवायें  तथा  पैसा  एलाट  करें  ।  इन
 योजनाओं  के  कार्यान्वयन  से  उस  इलाके  वे  गन्दे  लोग  जो  लोगों  को  गुमराह  करते  वे  भाग
 खड़े  होंगे  ।  इसके  लिए  मैं  आपसे  विशेष  रूप  से  आग्रह  करता  हूं  ।

 साथ  ही  साथ  मैं  आपको  बराबर  पत्र  लिखता  रहता  हूं  बंकों  में  गड़बड़ियों  के  संबंध
 जिन  पर  आप  जांच  भी  करवाते  हैं  भौर  मुझे  खुशी  है  कि  वह  बातें  सही  भी  साबित  होती  हैं  तथा
 सजा  भी  मिल  रही  है  ।  आपने  यह  सुधार  का  कदम  उठाया  है  जो  बहुत  अच्छा  जैसा  कि  आपने
 वचन  दिया  था  कि  सुधार  के  कदम  उठायेंगे  तो  उसको  आप  सही  मायने  में  लागू  भी  कर  रहे  हैं  ।
 विरोधी  होने  के  नाते  मैं  केवल  क्रिटिसिज्म  ही  करू  यह  सही  नहीं  होगा  बल्कि  जो  बात  सही  हो
 उसको  भी  कहना  यह  सही  है  कि  बंकों  में  सुधार  की  सम्भावना  नजर  आ  रही
 भाशा  है  आप  और  विशेष  सुधार  करेंगे  जिससे  कि  गरीबों  को  जो  आप  पैसा  देना  चाहते  बह
 सही  रूप  में  उनको  मिल  सक्रे  ।  इस  प्रकार  से  वे  लोग  आथिक  रुप  से  सम्पन्न  होकर  समाज  में
 अपने  पैरों  पर  खड़े  हो  सकेंगे  ।  परन्तु  इस  समय  बिहार  में  जो  जबर्देसत  आन्दोलन  चल  रहे  हैं
 उनसे  लगता  है  वहां  पर  प्रशासन  नाम  की  कोई  चीज  ही  नहीं  इन  हालात  को  दुरूस्त  करने
 के  लिए  बहुत  आवश्यक  है  कि  मैंने  जो  दो  योजनायें--मोहाना  डैम  और  पुनपुन  दर्घा  सिंचाई
 परियोजना  बताई  हैं  उन  पर  आप  तुरन्त  ध्यान  देने  की  कृपा  करें  क्योंकि  ये  वहां  की  जनता  के  लिए
 एक  बरदान  साबित  होंगी  ।
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 हरो  रावत  :  उपाध्यक्ष  सप्ली  मं  ट्री  ड्मांड्स  सदन  के  सम्मुख
 ५

 नई  परम्परा  नहीं  बल्कि  मैं  समझता  हूं  कि  यह  गतिशील  व्यवस्था  का  लक्षण  है
 और  साथ-साथ  इस  बात  का  परिचायक  है  कि  वित्त  मंत्रालय  और  वित्त  मंत्री  व  हमारी  सरकार
 देश  में  जो  नई  स्थितियां  पंदा  होती  उनके  प्रति  जागरूक  इसके  जरिए  हम  सदस्यों  को  भी
 यह  लाभ  मिलता  है  कि  हम  लोग  सरकार  की  जो  विभिन्‍न  इकोनोमिक  एक्‍क्टीविटिज  उन  पर
 अपने  विचार  व्यक्त  कर  सकें  ।

 माननीय  वित्त  मंत्री  जी  जिन  मदों  को  लेकर  धन  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  सदन  के

 म्मुख  आए  उनमें  बाढ़  पीड़ितों  की  एन०  आर०  ई०  भआर०  एल०  ई०
 ज़ी  ०  जैसे  कार्यक्रम  मैं  समझता  हूं  कि सदन  का  कोई  भी  सदस्य  इन  मदों  में  धन  की
 व्यवस्था  की  आलोचना  नहीं  करना  चाहेगा  ।  बल्कि  मैं  तो  वित्त  मंत्री  जी  से  निवेदन  करना  चाहूंगा
 कि  जेसी  कि  हम  उम्मीद  कर  रहे  इन  मदों  में  धन  की  व्यवस्था  करने  उतना  पैसों  का
 प्रावधान  उन्होंने  नहीं  किया  विशेषकर  जो  शिक्षित  बेरोजगार  नौजवान  उनको  मदद  देने

 का  कार्यक्रम  उसमें  भी  कम  पैसे  की  व्यवस्था  की  गई  उसमें  और  अधिक  पैसे  की  मांग

 आपको  सदन  से  करनी  चाहिए  थी  ।

 पी

 मेरे  एक  मित्र  सब्सिडी  देने  की  आलोचना  कर  रहे  थे  और  कह  रहे  थे  कि  सब्सिडी  का

 मिस-यूज  होता  इस  बात  को  सब  लोग  जानते  हैं  और  हम  बार-बार  इस  बात  की  भांग  करते
 हैं  कि  इसको  दृरूस्त  करने  की  आवश्यकता  मगर  सब्सिडी  को  देते  की  एक  सीमा  है  और

 ।]
 विशेष  तौर  पर  ऐसी  अथं-व्यवस्था  जिसमें  बहुत  सारे  लोग  आज  भी  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे

 रह  रहे  यदि  हम  सब्सिडी  नहीं  उनकी  मदद  नहीं  तो  उन  गरीबों  बे  ऊपर  गरीबी

 कार  का  बोझ  बन  जाएगी  ।  इसलिए  मैं  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  माननीय  वित्त  मंत्री  जी एक  प्र

 आलोचना  से  सकारात्मक  रूप  लेने  की  आवश्यकता  न  कि  नकारात्मक  रूप  । को  इस

 पिछले  अधिवेशन  में  माननीय  विक्त  मंत्री  जी  ने  यहां  तक  कहा  था  कि  मूल्यों  के  ऊपर  हम

 नियंत्रण  करेंगे  ।  म॒झे  खशी  इस  बात  की  है  कि  उन्होंने  मूल्यों  पर  न  केवल  नियंत्रण  किया  है

 बल्कि  एक  स्थायित्व  मूल्णों  में  आया  है  ।  मगर  इसके  लिए  जितनी  बड़ी  उनकी  जिम्मेदारी  उतनी

 ही  अच्छी  फसल  भी  जिम्मेदार  अच्छा  होता  कि  हम  अपने  उत्पादनों  से  भी  ऐसा

 ही  लाभ  क्योंकि  हमने  औद्योगिक  क्षेत्र  में  बहुत  सारी  छूटों  दी  हमने  प्रतिवर्ष  आठ

 प्रतिशत  औद्योगिक  उत्पादन  की  कल्पना  की  लेकिन  वह  कल्पना  हमारी  पूरी  नहीं  हुई  ।  इसके
 साथ-साथ  छः  प्रतिशत  हमारे  आथिक  विकास  की  कल्पना  पर  भी  धक्का  मैं  माननीय

 वित्त  मंत्री  जी  से  निविदन  करना  चाहूंगा  कि  हमने  विभिन्न  उद्योगों  के  घराने  की  चाहे  लाइसेसिंग

 के  रूप  में  या  फण्ड्स  के  रूप  जो  छूटें  दी  उन  पर  कड़ाई  से  नजर  रखने  की  जरूरत  है  ।

 इस  बात  को  देखने  की  जरूरत  है  कि  हमारी  छूटों  से  देश  के  विकास  में  अच्छा  प्रभाव
 पड़े  ।

 प्रत्यक्ष  करों  में  जो  वसूली  की  स्थिति  उस  पर  कड़ाई  करने  से  अच्छा  परिणाम  निकला

 वसूली  अच्छी  हुई  मगर  इस  पर  प्रेशर  बनाए  रखने  की  जरूरत  क्योंकि  राजस्व  की  प्राप्ति

 में  यदि  एक  भी  रुकावट  पैदा  तो  स्थिति  में  परिवर्तन  हो  सकता  ऐसा  पहले  भी  देखने

 में  आया  है  कि  रुकावट  आने  पर  स्थिति  एक  निश्चित  बिन्दु  पर  जाकर  रुक  जाती  इसलिए  मैं

 आपसे  निवेदस  करना  चाहूंगा  कि  इस  प्रेशर  को  आप  बनाए  रखने  के  लिए  अपनी  एनफोसिंग

 एजेंसीज  को  तेज  करने  की  जरूरत

 295



 अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें  3  1985

 उपाध्यक्ष  मृद्रास्फीति  की  दर  में  मंत्री  महोदय  द्वारा  गिरावट  लाई  गई  जो  कि  एक

 स्वागतयोरय  कदम  है  ।  मैं  आपका  ध्यान  विदेश  व्यापार  में  गैप  की  तरफ  आकर्षित  करना  चाहता

 ।  हमारा  आयात  बढ़ता  जा  रहा  है  और  निर्यात  में  जितनी  वा  उतनी  नहीं  हो

 पा  रही  यदि  हम  इस  गैप  को  कम  नहीं  दो  हजार  करोड़  रुपए  के  गेंप  को  यदि  पाटने

 की  कोशिश  नहीं  करेंगे  तो  इसका  प्रभाव  कालान्तर  में  हमारी  अर्थव्यवस्था  के  ऊपर  पड़ेगा  ।  जो

 आपकी  उम्मीद  उस  उम्मीद  पर  भी  इसका  असर  इसलिए  मैं  आपसे  निवेदन  करना

 चाहता  हुं  कि  निर्यात  बढ़ाने  की  दिशा  में  सरकार  को  प्रयत्न  करना  चाहिए  ।  मुझ  दुःख  है  कि  उत्तर

 प्रदेश  जैसे  विशाल  प्रान्त  के  आर्थिक  विकास  के  लिए  न  इस  वर्ष  में  कोई  विशेष  प्रावधान  किया

 गया  है  और  न  हमारी  योजना  परिव्यय  में  कोई  विशेष  प्रयत्न  किया  गया  जो  गाडगिल

 फामू  ला  उसके  जरिये  हमारी  योजना  परिव्यय  का  झुकाव  पूरे  तरीके  से  उन  राज्यों  की  तरफ

 जो  पहले  से  विकसित  हैं  ।  उत्तर  प्रदेश  जैसे  विशाल  प्रान्त  में  आज  भी  लाखों  लाख  लोग  गरीबी  के

 बोझे  के  तले  दबे  हुए  हमारा  जो  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  का  हिस्सा  बुन्देलखण्ड  का  हिस्सा  है  और

 जो  पव॑तीय  क्षेत्र  वे आथिक  विकास  की  दौड़  में  देश  के  और  हिस्सों  से  बहुत  पीछे  इसलिए
 मैं  आपसे  आग्रह  करूंगा  कि  जिस  तरह  से  पवंतीय  क्षेत्रों  क ेविकास  के  लिए  अलग  से  डैवलपमेन्टल

 एजेन्सी  बनाई  है  ओर  योजना  आयोग  एक  निश्चित  मात्रा  में  धनराशि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को
 उपलब्ध  करवाता  उसी  प्रकार  से  बुन्देलखण्ड  और  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  विकास  के  लिए  भी

 अलग  से  डैवतपमेन्टल  एजेन्सी  वताकर  उसी  माइने  में  उसे  मदद  देनी  चाहिए  जैसी  कि  पर्वतीय

 क्षेत्रों  के  लिए  और  डजर्ट  डेवलपमेंट  के  लिए  दी  जाती  है  ।

 मुझे  आपसे  यह  भी  निवेदन  करना  है  कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  आपके  माध्यम  से  विश्व  बैंक
 को  कई  परियोजनाएं  भेजी  जिसमें  नदी  घाटी  परियोजनाएं  इन्टेग्रेटेड  सोयाबीन  डैवलपमेंट
 प्रोजेक्ट  पंचायती  वनों  के  विकास  का  प्रोजेक्ट  हो्टीकल्चर  डेवलपमेंट  का  प्रोजेक्ट  इन  सब
 के  बारे  में  आपको  शीत्रातिशीघ्र  विश्व  बैक  के  अधिकारियों  से  बातचीत  करनी  चाहिए
 क्योंकि  ये  ऐसी  परियोजनाएं  जो  उत्तर  प्रदेश  के  विकास  के  लिए  बहुत  सार्थक  योगदान  दे
 सकती  हैं  ।

 हिल  एरियाज  की  एकोनामी  फल  और  सब्जियों  के  उत्पादन  पर  आधारित  है  और  हमारे
 पर्वतीय  क्षेत्रों  में  बहुत  अधिक  मात्रा  में  फल  इत्यादि  पैदा  होते  हैं  लेकिन  वहां  के  कृषकों
 को  उनका  उचित  मूल्य  नहीं  मिल  पाता  ।  फल  और  सब्जियां  सबसे  ज्यादा  परिशएविल  आइटम्स
 हैं  मगर  उनको  फसल  ढीमा  योजना  के  अन्तगंत  नहीं  रखा  मैं  उम्मीद  करता  हूं  कि  आने  वाले
 समय  में  आप  उनको  फसल  बीमा  योजना  के  अन्‍न्तगंत  लाएंगे  ।

 साथ  ही  साथ  जो  सोशल  सेक्यूरिटी  स्क्रीम  उसका  लाभ  आपने  कुछ  जनपदों  को
 दिया  है  लेकिन  उसमें  आपने  बोईर  द्राइवल  एरियाज  और  हिल  एरियाज  क  छोड़  दिया

 जोकि  अच्छी  बात  नहीं  ऐसे  इलाकों  को  जो  कि  ट्राइवल  एरियाज  हिल  एरियाज  हैं
 ओर  बैकवर्ड  एरियाज  ऐसे  एरियाज  को  आपको  सोशल  सेक्यूरिटी  स्कीम  के  अन्तर्गत  लाना

 मैं  आपसे  आग्रह  करूंगा  कि  आपके  मंत्रालय  के  अधिकारी  प्रदेश  के  शासन  से  बात  करके
 उन  एरियाज  को  भी  सेशिल  सेक्यूरिटी  स्कीम  के  अन्तगंत  लाएं  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  सप्लीमेंटरी  डिमान्डस  का  स्वागत  करता  हूं  ।

 श्रो  कालो  प्रसाद  पांडेय  )  :  उपाध्यक्ष  वर्ष  1985-86  का  जो
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 अ्नुप्रक  बजट  माननीय  वित्त  राज्य  मंत्री  द्वाਂ  मैं  उसका  समर्थन  करता  हूं  ।  हमारे
 अनेक  साथियों  ने  यह  बात  कही  कि  शहर  में  जो  बैंक  देहाती  इलाकों  में  बड़े  पैमाने  पर  जाल

 बैंकों  के  माध्यम  से  आपने  चाहा  कि  गरीबों  का  निश्चित  रूप  से  उत्थान  हो  ।

 ब्सीडी  के  बारे  में  हमारे  साथी  हरीश  रावत  जी  कह  रहे  मैं  दावे  के  साथ  कह  कि

 गोपालगंज  जो  उत्तरी  बिहार  का  इलाका  और  उसी  के  बगल  में  गांधी  जी  ने

 नमक  सत्याग्रह  का  आन्दोलन  शुरू  किया  था  और  मैं  उसी  बगल के  क्षेत्र  से  आता  सब्सीडी  एक
 भी  गरीब  को  नहीं  मिलती  है  ।  आज  जो  बैंक  मैनेजर  मैं  पूरे  हिन्दुस्तान  की  बात  तो  नहं
 सकता  लेकिन  उत्तरी  बिहार  में  जो  भी  बैंक  मैनेजर  कार्यरत  जो  पहले  साइकिल  पर  चलत

 जिसको  दो  वक्‍त  की  रोटी  भी  नहीं  मिलती  आज  वे  50-60  लाख  मरूपये  की  सम्पत्ति  के  म

 बन  बैठे  अगर  आप  इसकी  जांच  कराएं  और  मेरा  आरोप  गलत  तो  मैं  अपनी  सदस्य

 त्याग्रपत्र  दे  दूंगा  ।  हमारे  गमोपालगंज  इलाके  में  एक  वथना  कूटी  में  बैंक  जहां  का  मैं

 श्रीकान्त  सिंह  उसका  बाप  सन्‌  में  जमीन  बेच  कर  अपनी  परवरिश  करता  था
 ले

 आज  गोपालगंज  में  कुचायकोट  एवं  पहाड़पुर  में  40  लाख  से  ऊपर  की  सम्पत्ति  एक
 सनिमा  है  और  घर  पर  घोड़े  मकान  एवं  जमीन  है  ।  जब  मैंने  कलक्ट

 यह  बात  तो  कलक्टर  ने  कहा  कि  पांडेय  वी०  डी०  ओ०  ने  सर्टीफिकेट  दे  दिया  और

 के  बेसिस  पर  उसको  लोन  मिल  गया  ।  वह  क्‍या  करता  है  कि  जो  गरीब  तबके  के  लोग  लोन

 के  लिए  आते  उनसे  5  कागजों  पर  दस्तखत  करा  लेता  है  और  उसके  बाद  उ

 रुपये  देकर  उनके  नाम  पर  5  7  हजार  रुपये  उनमें  भर  लेता  है  ।  इसीलिए  सब्
 का  प्रश्न  ही  कहां  पैदा  होता  है  ।  मैंने  एक  अनेकों  पत्र  अनेक  बैंकों  के  बारे  में  लिखे  हैं
 आपके  जांच  अधिकारी  जो  यहां  से  जांच  करने  के  लिए  जाते  मैं  चुनौती  देना  चाहता  हुं  कि  जो

 जांच  अधिकारी  वहां  पर  जांच  करने  के  लिए  वहां  स ेवी०  सी०  आर०  लेकर  वाप

 आप  जब  तक  यहां  से  सी०  बी०  आई०  की  टीम  से  जांच  के  लिए  नहीं  भेजेंगे  तब

 पता  नहीं  चलेगा  ।  आज  स्थिति  यह  है  कि  बैंक  मैनेजर  सारे  इलाके  से  पैसा  लूट  कर

 जब  तक  आप  जमीन  पर  नहीं  जाइयेगा  और  लोगों  से  पूछियेगा  नहीं  कि  लोन  मिला

 मिल  कुछ  पता  नहीं  चलेगा  ।  वहां  के  बैंक  मैनेजर  और  बी०  डी०  ओ०  बैढ  व

 कर  रहे  हैं  और  जो  लोग  यहां  से  जाते  हैं  व ेआकर  के  आपको  रिपोर्ट  दे  देते  हैं  कि

 कल

 ई

 »
 >+  ््ञ

 72

 चुनौती  भरे  शब्दों  में  कहता  हूं  कि  आप  वहां  के  कलेक्टर  से  उसने

 किया  ।  एक  बोर्ड  बिठाया  गया  था  और  पता  लगा
 था था  50-60  लाख

 लगंज
 में  बथना  काटी  आह  ।

 पक
 कुछ  नहीं  मालूम भर  8

 पढ़ते  हैं  ।  तीर  में  उनकी  कार्ये

 गा  नहीं  च
 तर  है  !  जब

 उनका
 रिजल्ट  आता  है  तभी

 उपकी
 प्रगति  का  पता

 कर

 ]

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  जहां  तक  इस  आरोप  का  संबंध  जो

 माननीय  सदस्य  द्वारा  लगाया  गया  मैं  उन्हें  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  कार्यवाही  तत्काल  की

 जायेगी  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  उन्होंने  किसी  मामले  का  उल्लेख  किया  है  ?

 श्री  जनादंन  पुजारी
 :  जी  उन्होंने  कुछ  ब्यौरा  दिया  है  !

 ्ः

 श्री
 काली

 प्रसाद  पांडेय  :

 बहुत-बहुत  चतन्यवाद

 ।  उपाध्यक्ष  जी  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि

 रिजल्ट

 कक

 ही
 उनका  कायक्षमता  का  '  ग

 बता
 है  ।

 ९  ५  ०]
 इन  पुजारी  जी  की

 उनके  नाते  से  निष्पक्ष  भावना  से

 है

 है

 ग्रसित  होकर  नहीं  बोलता  हूं  ।

 उ
 पाध्यक्ष

 जिस  तरह  से  चम्बल  फे  बारे  में क  बरी  बता

 जायज

 हि

 मिनी  चम्बल
 है  जो  चम्पारण  के  नाम  से  विख्यात  है  जहां  करोड़ों  रुपए  क

 लेकर  लोगों  ने  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  ।  पता  नहीं  उस  अनुदान  का  क्‍या  हु

 ः

 पालगंज  में  अथवा  काडे  बोर्ड  फैक्टरी  में  गवनमेंट  का  लाखों  रुपया
 ख

 चर
 प्री  आज  तक  कोर्श  कार्यवाही  नहीं  वह  फैक्टरी  भी  बंद  पड़ी  है  ।

 हे  पी
 |  प्री लाखों, क मे लेकिन योजनाएं कांगजों पर ay? a हु  |

 क  मे  लेकिन  योजनाएं  कांगजों  पर  ही  ह  रा  हु
 गरी  करोड़ों  रुपए  खर्च  किए  गये  लेकिन  योजनाएं  कागजों  पर  ही  हैं  ॥

 सबसे  बड़ी  बात  यह  है  कि  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  की  मरी  हुई  आत्मा  को  शांति  देने  के
 गरी

 कुछ  नहीं  किया  गया  ।  उत्तरी  बिहार  में  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने

 में
 4  में  छितौनी

 है |  पुल  के  बारे  में  लोग  आशा  कर  रहे  थे  |

 ह  से  यह  पूल  भी  बन  पाय

 .....  रेलवे  पुल  का  शिलान्यास  किया  था  |  यह

 |  मती  इन्दिरा  गांधी  ने  पुल  का  शिला ..  जाती  *

 ः  था  वह

 भी

 गया  है  |  वहां  की  सारी  जनता

 न

 गंवा

 |]

 ल  बे
 पूरा  होने  की  राह

 मा

 यो

 |
 [।

 भी  आज  तक  पूरा  नहीं

 ः  गोपालगंज
 जहां  से  मैं  थाता  हूं  वह

 हैं  । लेकिन  उनके  लिए  आजादी
 )  के

 बाद  से

 अच
 चुबूक

 नहीं  करती  रहीं  ।
 रा  ः

 बारे  में
 राजहंस  ज़ी

 कहा  ।  उत्तरी  बिहार  में  आप  बाढ़ों  के  लिए  ऐसा  समाधान  व
 ज  ese  वहां  के  लोगों  को  राहत  मिले ।  दा  जब  बाढ़  आती  है  तो  बिहार के  इंजीनियर

 ._'
 हैँ

 वि
 का बिह

 ब्रह्वार  में  बहार  आ  गया  ।

 दो  जग  से  8

 बाढ़ों  से  एव  इंजी
 गीनियर र

 श्री  एम०  एल०  झिकराम  :  आदरणीय  उपाध्यक्ष  महोदय  जी
 द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  इस  सप्लीमेंट  बजट  स्वागत  करता  वास्तव

 में  यह  जो  बजट  रखा

 ह 298 ह _
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 गया  है  यह  मंत्री  जी  की  सूझबूझ  का  एक  नमूना  इसमें  उन्होंने  मुद्रास्फीति  पर  काबू  पाया

 काले  धन  पर  भी  उन्होंने  नियंत्रण  किया

 साथ  ही  साथ  उन्होंने  यह  भी

 जा

 हरिजनों  भौर
 आदिवासि

 यों  के  क्षेत्रों  में  गेहूं
 1.50  रुपये  और  चावल  1.85  रुपये  किलो  पर  दिया  जायेगा  ।  यह  बहुत  अच्छी

 इसके  लिए  हम  बहुत-बहुत  आभारी  हैं  और  पूरे  देश  का  गरीब॑  तबका  इसके
 शा

 बड़ा
 आभार  मानता

 ः

 साथ  ही  उन्होंने  किसानों  क ेलिए  जो  कि  उपज  पैदा  करते  समर्थन  मृ

 जा
 अगर  और  बढ़ाकर  देते  तो  ज्यादा  अच्छा  होता  ।  किसानों  के  श्रम  को  देखते  हुए

 जो
 सम

 दिया  गया  है  वह  उतना  ही  काफी  नहीं  मैं  समझता  हूं  कि  जो  विलासिता  की
 जीने

 ्जें  हैं
 टैक्स  लगाकर  किसान  के  लिए  समर्थन  मुल्य  और  बढ़ा  दिया  जाए  तो

 किसी
 मरे  इससे  फायदा

 होगा  ।  उनको  प्रोत्साहन  मिलेगा  ।

 एक  और  निवेदन  करू  गा  कि  लेते  किसानों  से  जब  उपजें  व

 रे

 रह  लेते  हैं  तो
 समर्थन  मूल्य  में  ले  लेते  किन्तु  जब  वहु॒  किसान  बीज  के  लिए  दाना  लेदा  है  बोने

 उनको  ज्यादा  पैसा  देना  पड़ता  इस  पर  शासन  विचार  करे  कि  उनको  भी
 बीज

 दु

 मिले  तो  बेहतर  होगा  ।

 के अब  इससे  हटकर  मैं  क्षेत्रीय  बात  पर  आता  जहां  तक  परमाणु  ऊर्जा
 अनुसंधान  की

 बात  है  प्रधानमंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  इसकी  ओर  ज्यादा  ध्यान  दिया  ेरे  क्षेत्र में
 बांध  के  पास  आणविक  ऊर्जा  का  केन्द्र  खोलने  की  योजना  थी  ।  विशेषज्ञों  और  वैज्ञानिकों  नें

 ह

 पाठा  स्थान  को  सर्वोत्तम  स्थान  बताया  क्‍योंकि  यह  स्थान  बरगी  बांध  के  पास  है
 आह

 पानी
 का  यहां  अपार  भण्डार  ज्यादा  आबादी  भी  यहां  नहीं  है  और  आवागमन  के  साधन  भी  यहां
 मौजद  हैं  |  वहां  कुछ  विशेष  व्यक्तियों  की  मेहरबानी  से  यह  केन्द्र  कहीं  दूसरी  जगह  जा

 रहा  है  ।

 यह  एक  पहाड़ी  क्षेत्र  अविकसित  क्षंत्र  है  जहां  पर  उद्योग  लगाना  बहुत  जरूरी  है  ।  कोई  न  कोई

 उद्योग  वहां  लगाना  यह  सरकार  का  भी  विचार  है  ।  इतनी  सुविधाएं  होते  हुए  भी  अगर  यह
 केन्द्र  दूसरी  जगह  चला  जाता  है  तो  इस  पहाड़ी  क्षेत्र  के  लोगों  का  यह  शोषण  ही  कहलाएगा  ।

 मैं  बहुत  विनम्रता  से  माननीय  मंत्री  जी  से  निवेदन  करूगा  कि  इस  ओर  अच्छी  तरह  से  विचार

 करने  की  कृपा  करें  ताकि  वहां  के  लोगों  का  हुक  न  मारा  जाए  ।

 साथ  ही  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  यह  पहाड़ी  जिला  ऐसे  स्थानों  पर  उद्योगों  को

 बढ़ावा  देने  के  लिए  शासन  की  ओर  से  अनेक  सुविधायें  दी  जाती  वहां  पर  उद्योगपति  क्‍या  करते

 हैं  कि  उद्योग  के  लिए  पैसा  ले  लेते  हैं  और  सारी  सहूलियत  लेने  के  बाद  जबलपुर  के  नजदीक

 की  सीमा  में  उद्योग  लगा  लेते  हैं  जबकि  मंडला  जिले  में  उद्योग  लगाना  चाहिए  इससे
 म्डा  वि

 का  शोषण  होता  है  और  कुछ  नहीं  होता  ।  इसलिए  इस  तरह  का  नियम  बनाया

 जिले

 कि  जिस

 प्र

 ' जिले
 के  लिए  लोन  लिया  उसके  अलावा  दूसरी  जगह  उसको  न  लगाया  जिले  की
 लगाया  मण्डल  पहाड़ी  जिला  उसके  नाम  पर  सारी  सुविधायें  ले  ली  जाती  हैं  अं

 कक
 मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  महाकौशल  का

 जबलपुर
 ऐसा  स्थान  है  जहां  पर

 को
 !
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 पाक

 आर

 रा  हवाई

 मर  होता  आहिए

 है  जो  टी

 ही  सभी  12-13  सितम्मर  को  हू
 को  हवाई  दुर्घटना  हुई  इसलिए  उसका

 ot भी  सुधार  होना
 इस  संदर्भ  में  एक  बात  और  कहना

 बने  के  लिए  शोध  हे

 कर

 के  दिल्‍ली  से  जबलपुर  के
 लिए  तो  वायुद्त  सेवा  है लेकिन  जबलपुर  से  दिल्ली  आने  के

 लिए  सीधी  सेवा
 नहीं  इस  पर

 भी  विचार  किया  जाना  चाहिए  और  यह  सविधा  वहां  की  जनता  को  दी  जार्न
 चाहिए

 अभी
 आने

 के  लिए  जबलपुर  से  भोपाल  होते  हुए  दिल्‍ली  आना  पड़ता

 लोक  निर्माण  के  कार्य  में  काफी  पैसा  दिया  जाता  फिर  भी  मेरा  निवेः  है  कि

 पहाड़ी  क्षेत्र  होने  के कारण  ऐसे  क्षेत्रों  से  और  अधिक  पैसा  दिया  ताकि  वहां  पर  आवागमन

 की  अच्छी  सुविधा  मिल  सके  ।  मैंने  पहले  भी  बताया  था  कि  आवागमन  की  कमी  के

 कारण  वहां  की  तरक्की  नहीं  हो  रही  है  ।  यदि  वास्तव  में  इन  पहाड़ी  क्ष
 तर

 की  तरक्की

 करनी  है  तो  आवागमन  की  उचित  सुविधा  वहां  उपलब्ध  कराई  जानी

 वा

 और  मुख्य  चीज  है  और  वह  यह  कि  वह  पहाड़ी  क्षेत्र  है  और  वहां

 कान
 बहुतायत

 से

 शासन  का  नियम  है  कि  बगैर  केन्द्र  सरकार  की  इजाजत  के  जंगल  नहीं  काठा
 ज

 भले  ही  निर्माण  कार्य  विक्रास  से  संबंधित  हो  ।  इसलिए  न  वहां  पर  सड़क बन  सकती

 न  बिजली  की  लाइन  डाली  जा  सकती  न  रेल  लाइन  डाली  जा  सकती  है  जब  तक  केन्द्र  सरकार

 मंज्री  न  इसलिए  विकास  कार्यों  में  काफी  विलंब  होता  है
 न

 और  सारा  विकास  रुका  हुआ  है  ।

 कृपया  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  विकास  की  दृष्टि  से  केन्द्र शासन  के  इस  नियम  में  ढील  देनी  ताकि
 |

 एक

 लि

 6.34  म०  प०

 तत्पशचात्‌  लोक  सभा  4  1985/13  1907
 के  ग्यारह  बजे  म०  पु०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 चौधरी  मुद्रण  साउथ
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